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 जनजाति  निदेशालय

 श्री  दी  ०  चं०  दार्मा  :

 ।  श्रीमती  तारके इव री  सिन्हा
 TF QQRR,

 श्री  विभूति  मिश्र  :

 पंडित  gto  ना०  तिवारी  :

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  २३  284%  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  9262.0  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में

 यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 जनशक्ति  निदेशालय  स्थापित  करने  का  निर्णय  कर  लिया  गया  और

 यदि  तो  निदेशालय  के  मुख्य  काम  क्या  हैं  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री  हां  ।

 निकट  भविष्य  तथा  दीर्घकालीन  अ्राघार  पर  श्रावश्यकताश्ों  की  शर्त  के  लिए  मंत्रि  मण्डल

 की  जो  समिति  जनशक्ति  की  योजना  तथा  संगठन  की  समस्या  पर  विचार  करने  के  लिये  बनाई  गई  है

 उसके  लिये  यह  निदेशालय  सचिवालय  का  काम  देगा  ।  यह  निदेशालय  मंत्रि  मण्डल  समिति  के  निर्णयों

 को  मंत्रालयों  तथा  wea  अभिकरणों  द्वारा  क्रियान्वित  किये  जाने  से  भी  सम्बन्धित  होगी  भ्र ौर  केन्द्र  के  ऐसे

 मंत्रालयों  तथा  अरन्य  ग्र भि करणों  तथा  राज्य  सरकारों  से  सम्पर्क  रखेगा  जो  जनशक्ति  की  समस्याओं  से

 सम्बन्धित  हैं  |

 tat  दी०  चं०  इस  समय  मंत्रालय  को  जनशक्ति  सम्बन्धी  दिन  सदस्यों  का  सामना

 करना  पड़  रहा  है  कौर  मंत्रालय  ने  इन  सदस्यों
 के

 कौन  से  अल्पकालीन  हल  निकाले  हैं
 ?

 श्री  दातार  :  विभिन्न  पदाधिकारियों  की  ऑ्रावश्यकता  पड़ती  है  कौर  यह  देखना  आवश्यक  हो

 जाता है  कि  कया  वे  उपलब्ध हैं  ।
 यदि  वे  उपलब्ध

 sy  है ंतो  क्या  उसी मंत्रालय में
 उपलब्ध

 हैं
 या

 किसी  दसरे

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 स्थान  पर  या  कि  हमें  स्यानी  श्रावश्यकताएं  सामान्य  जनता  से  पूरी  करनी  होंगी  ।  फिर  इन
 पदाधिकारियों  को  afer  क्षण  देना  पड़ता  इस  काम  के  लिये  समन्वय  की  ्र

 आवश्यकता होती  है  ।

 यही  कार्य  निदेशालय कर  रहा  है

 patted  तारकेश्वर  सिन्हा  :  क्या  सरकार  देश  की  एक  राष्ट्रीय  पंजी  बनाना  चाहती  है  जिसमें

 प्राविधिक  व्यक्तियों  की  आवश्यक  संख्या  तथा  उनकी  उपलब्धता  का  उल्लेख  हो  ?

 को  दातार  :  इस  समय  राष्ट्रीय  पंजी  की  श्रावस्यकता  नहीं  है  ।

 pater  तारकेश्वर  सिन्हा  :  क्या  सरकार  ने  कभी  उनके  लिये  राष्ट्रीय  पंजी  बनाने  का  विचार

 किय  था  ?

 श्री  दातार  :  सरकार  ऐसी  व्यवस्था  करना  चाहती  है  जिससे  यह  पता  लग  सके  कि  व्या  एक

 विशेष  प्रकार  की  जनशक्ति  उपलब्ध  है  ।  उस  प्रयोजन  के  लिये  साधारण  सूचियां  रखी  जायेंगी

 श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा  :  इस  मामले  में  विभिन्न  राज्य  सरकारों  गे  क्या  विशिष्ट  सहयोग

 प्राप्त  हुआ
 ?

 श्री  दातार  :  जहां  तक  केन्द्र  का  सम्बन्ध  है  हम  इसे  संगठित  कर  रहे  हैं  _  इस  प्रश्न  पर  भी  हम

 राज्यों  से  बातचीत  करेंगे  क्योंकि  जहां  तक  ofr  की  उपलब्धता  का  सम्बन्ध  हम  उनकी  पर्याप्त

 सहायता  करेंगे  ।

 श्री  विभूति  मिश्र  :.
 मैं  जानना  चाहता  हू ंकि  क्या  सरकार ने  इस  बात  का  अन्दाजा  लगाया

 है  कि  उसके  विभिन्न  विभागों  के  लिये  कितनी  मैनपावर  (safer)  की  ज़रूरत है  ?

 को  छह  Ao  दाह  इसका  अन्दाज़ा प्रभी  कर  रहे  हैं  ।

 gto  ato  तिवारी  :  कया  यह  निदेशालय  सिचाई  तथा  अन्य  मंत्रालयों  के  प्राविधिक

 कर्मचारियों  से  ही  ara  सम्बन्ध  रखेगा  ताकि  इंजीनियरों  शादी  की  कमी  पुरी  की  जा  सके  ?

 fat  दातार  :  निदेशालय  विभिन्न  योजनाओं  के  समन्वय  के  लिये  सामान्य  नियम  बनायेगा

 a  स्वाभाविक  ही  है  कि  प्राविधिक  कर्मचारी  जायेंगे  तथा  श्र-प्राविधिक  कर्मचारी  भी  aa  ।

 पथी  दी  ०  चं०  फार्मा  जिन  पदाधिकारियों  की  इस  समय  कमी  समझी  जा  रही  ऐसे  पदाधिकारियों

 के  प्रशिक्षण के  लिये  मंत्रालय  के  पास  क्या  योजनायें हैं  ?

 श्री  दातार
 :

 कुछ  मंत्रालयों  के  पास  योजनायें  हैं  ।  प्रश्न  यह  है
 कि

 क्या  इन  योजनाओं
 को

 विस्तृत  किया  जायें  या  एक  केन्द्रीय  योजना  प्रपनाई  जाये
 ।

 ये
 मामले  ब्योरे के  हैं  जिन

 पर  बिचार  हो

 रहा है  ।

 श्रन्तर्राष्ट्रीय  छात्र  निकेतन

 Te  १२२३.  श्री  कृष्णाचार्य  जोशी  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 aw
 ~

 नई  दिल्‍ली  में  प्रस्तावित  ग्रन्तर्राष्ट्रीय  छात्र  निकेतन  की  स्थापना  किस  तिथि  तक

 जायेंगी  ;  श्र

 ऐसी  संस्था  का  उद्देश्य  क्या  है  ?

 a  उतर
 शिक्षा  उपमंत्री  (Sto  स०  सो०  :  ग्रीम  था  पर  दिल्‍ली  में  भ्रन्तर्राष्ट्रीय

 छात्र  निकेतन  की  स्थापना  की  तिथि  बताना  सम्भव  नही ंहै  ।  जनवरी  cae aC)  में  उसकी  इमारत  का  निर्माण

 क  क

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 हमारा  उद्देश्य  एक  ऐसी  संस्था  स्थापित  करना  है  जो  विदेशों  से  ara  वाले  कौर  साथ  ही

 भारतीय  विद्याथियों  तथा  शैक्षणिक  श्र  सांस्कृतिक  कार्य  में  रखने  वाले  विदेशों  के  अतिथियों  के

 लिये  निवास  स्थान  की  व्यवस्था  कर  कौर  साथ  ही  दिल्‍ली  में  ग्रध्ययन  करने  वाले  या  यहां  वाले

 भारत  सहित  विभिन्न  देशों  के  विद्यार्थियों  के  orca  में  मिलने  तथा  सम्पकं  बढ़ाने  के  लियें  उपयोग  में

 लाया  जा  जिससे  कि  सामाजिक  तथा  सांस्कृतिक  कार्यवाहियों  के  लिये  सुविधायें  प्रदान  करके

 उनमें  एक-दूसरे  की  संस्कृति  की  समझदारी  विकसित  की  जा  सके  |

 श्री  कृष्णा चा यं  जोशी  :  इसकी  इमारत  के  निर्माण  की  प्रावकलित  लागत  क्या  है  ?

 स०  मो०  दास  :  मूल  प्राक्कलन  तो  ८२  लाख  रुपये  का  था  ।  केन्द्रीय  लोक

 निर्माण  विभाग  का  aa  पुनरीक्षित  प्राक्कलन  yrs  लाख  रुपये  है  ।

 श्री  wera  जोशी  :  उसमें  कितने  विद्यार्थी  निवास  कर  सकेंगे  ?

 Ho  मो ०  दास  :  य्रारग्भ  में  तो  उसमें  ५०  विद्यार्थियों  के  लिये  ही  निवास-स्थान

 लेकिन  ora  में  हमारी  व्यवस्था  200  निवासियों  के  लिये  होगी  ।

 श्री
 बीर स्वामी  :  इस  इमारत  का  निर्माण  पूरा  होनें  में  कितना  समय  लगेगा  ?

 पडा०  स०  मो०  दास  :  यह  तो  मूल  प्रश्न  का  ही  एक  भाग  था  ।  मैं  इसका  उत्तर  नहीं  दे  सकता  ।

 श्री  रा०  fo  गर्ग  :  क्या  इस  अन्तर्राष्ट्रीय  छात्र निकेतन  की  स्थापना के  लिये  कोई  विदेशी  सहायता

 भी  मिली  है  ?

 स०  Ato  दास :  प्रभी  तक  तो  कोई  नहीं  |

 श्री  श्रीनारायण  दास  :  कया  इस  संस्था  का  कोई  श्रावस्ती  व्यय भी  होगा  यदि  हां  तो  उसका

 प्राक्कलन  कितना  है  ?

 स०  Ato  दास
 :

 हां  |  उसका  कुछ  श्रावस्ती  व्यय  भी  प्रौढ़  हमें  भय  है  कि  उसमें

 भर्ती  वर्ष  लगभग  %o,oo00  रुपये  का  श्रावक  घाटा  रहेगा  |

 हिन्दी  परीक्षा  समिति

 *QQQY.  श्री  भक्त  दीवान  :.  कया  शिक्षा  मंत्री  २७  १९४५६  के  तारांकित  प्रदान  संख्या

 १४५४  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विभिन्न  हिन्दी  परीक्षाओं  को  मान्यता  देने  के  प्रश्न  पर  विचार  करने  के  लिये  नियुक्त  की

 गई  हिन्दी  परीक्षा  समिति ने  क्या  इस  बीच  अपना  काम  समाप्त  कर  लिया

 यदि  तो  क्या  समिति  की  रिपोर्ट  टेबल  पर  रखी  कौर

 समिति  की  सिफारिशों  पर  सरकार  ने  क्या  निश्चय  किया  है
 ?

 दिक्षा  उपमंत्री  का०-ला०  :

 प्रतिवेदन की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रख  दी  गई  पुस्तकालय में  रखी

 देखिये  संख्या  एस-५८६/४५६  |

 समिति  द्वारा  की  गई  सिफ़ारिशों
 अभी  सरकार  के  विचाराधीन हैं  ।

 झगर  ज
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 श्री  भक्त
 दर्शन

 :  इस  अफवाह  में  कहां  तक  सत्यता  है  कि  इस  समिति  की  रिपोर्ट  को

 बालाय
 ताक़  यानी  कोल्ड  स्टोरेज  में  रख  दिया  गया  क्योंकि  शिक्षा-मंत्रालय  के  बहुत  से  प्रभावशाली

 महानुभाव  इस  काम  को  दिल  से  नज  नहीं  बढ़ाना  चाहते  ?

 डा०  Flo  ला०  श्रीमाली  :  अफवाह  बिल्कुल  ग़लत है  ।

 श्री  भक्त
 दर्शन

 :  पिछली  बार  माननीय  मंत्री  ने  बतलाया  था  कि  sere  यह  समिति  सितम्बर  तक

 अपनी  रिपोर्ट  नहीं  देगी  तो  इसको  भंग  कर  दिया  यानी  इस  बारे  में  कार्रवाई  करने  की  बड़ी

 उत्सुकता
 थी  ।

 मैं  जानना  चाहता  हूं
 कि

 जब  इसमें  देरी  क्यों  हो  रही  है  कौर  इस  पर  परमल  क्यों  नहीं  किया
 जा  रहा है  ?

 डा०  का०  ला०  श्रीमाली  :
 सवाल  ज़रा  पेचीदा  है  ।  रिपोर्ट  हमारे  पास  है  कौर  उस  पर  विचार

 हो  रहा  है  ।
 मैं  माननीय  सदस्य  को  यह  श्राइवासन  दिलाना  चाहता  हूं  कि  सरकार  इस  पर  शीघ्र  ही  कार्रवाई

 करेगी ।

 सम्पदा  शुल्क

 १२२६.  श्री  विभूति  मिश्र  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की*  कृपा  करेंगे  कि  वर्ष  PeYY—¥E

 कौर  PEUL—Yo
 के  ग्रस्त  के  दौरान  सम्पदा  शुल्क  एक्ट

 से  कुल  कितनी

 राज्यवार  वसूल  की  गयी  ?

 राजस्व
 कौर  अ्रसेनिक

 व्यय  मंत्री  Ao  च०  :  एक  विवरण  सदन  की  मेज  पर  रख

 दिया
 गया  है  ।  [  देखिये  परिशिष्ट  ५,  अनुबन्ध  संख्या  १]

 श्री  विभूति  मिश्र
 :

 इस  विवरण  को  देखने  से  बता  चलता है  कि  सन्‌  geyy—ve F में  8,93, %E,OXS

 रुपये  वसूल  हुम्मा है श्रौर है  १६५६-५७  में  55, E8, Vo  रुपये  वसूल  किया  गया  है
 ।  जब  एस्टेट  ड्यूटी  बिल

 शुल्क  चल  रहा  था  उस  समय  सरकार  की  तरफ़  से  कहा  गया  था  कि  इससे  करीब

 ११  करोड़  रुपये  पायदान  होगी  ।  इस  विवरण  को  देखने  से  पता  चलता  है  कि  १/११  wae

 gar  है
 या  यों  समझिये

 कि  १/५  श्र  १/६  क्लेश हो  रहा  है  ।  मैँ  जानना  चाहता  हूं  कि  कलेक्शन  में

 कमी  इसलिये  हुई  कि  सरकार  की  तरफ  से  ढील  हुई  या  कौर  कोई  बात  थी  ?

 माननीय  सदस्य  :  यह  इसीलिये  क्योंकि  मरने  वाले  व्यक्तियों  की  संख्या  पर्याप्त  नहीं  है  ।

 श्री Ao  Fo  शाह :  मुझे  वही  उत्तर  देना  जो  दिया  जाता  है  ।  हम  यह  सम्पदा

 शुल्क  केवल  उन्हीं  लोगों  के  सम्बन्ध  में  संग्रह  कर  सकतें  हैं  जो  सम्पत्तिशाली  होते  हैं  मर  जाते  हैं  ।

 लेकिन  ऐसे  बहुत  ही  थोड़े  व्यक्ति  मरते  हैं  और  हम  कम  राशि  ही  संग्रह  कर  पाते  यह

 हमारे  हाथ  की  बात  नहीं है  ।

 महोदय  :  माननीय  मंत्री  यह  क्यों  कहते  हैं  कि  |  ऐसा  होता  है  ?

 न्, १५  ४
 Tat  मज  चल  दाह  :  मने  दुर्भाग्यवशਂ  इसलिये  कहा  है  कि  जहां  तक  संग्रहों  का  सम्बन्ध  है  यह

 दुर्भाग्य  ही  है  ।

 श्री  विभूति  मिश्र  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  जिस  प्रकार  का  तखमीना
 )  सरकार  ने

 उस  समय  लगाया  वैसा  ही  तखमीना  सरकार  का  हमेशा  होता  है  कि  जो  तखमीना  लगाया  जाये  उसका

 छटा  भ्रंश  भी  न  पुरा  हो  ?

 किस म०  च०  वे  सभी  प्राक्कलन  संभावित  प्राक्कलन  ही  थे  श्र  हम  सम्पत्ति  रखने  वाले

 व्यक्तियों  की  Aaa qa  ANT  मृत्यु  के  बाद  सम्पदा  शुल्क  देने  वालों  की  संख्या  जैसे  मामलों
 के  सम्बन्ध  में

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 बिलकुल  ठीक-ठीक  प्राक्कलन  कर  भी  नहीं  सकते  हैं  ।  हम  संभावित  प्राक्कलन  ही  कर

 सकत  ।

 gto  ato  तिवारी  :  इन  सभी  संग्रहों  पर  कुल  व्यय  कितना  हुआ  है
 ?

 संग्रह  कार्य  राय-कर  fsa Pat | ० ह ०
 च०  शाह  :  यह  व्यय  कोई  प्रदीप  नहीं

 क्योंकि

 ही  करत ेहैं  बम्बई  कौर  मद्रास  जैसे  बड़े-बड़े  शहरों  में  ही  हमारे  कुछ  विशेष  अधिकारी

 अन्यथा  मूल्यांकन  का  यह  कार्य  ग्राम-कर  श्रेणी  एक  के  निरीक्षण  सहायकायक्तों

 श्रोतों द्वारा  किया  जाता  है  ।

 विभूति  मिश्र  :  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  PEAY  में  तथा  PEXT—UY  में  एस्टेट

 डयूटी  एक्ट  के  ग्रच्तगत  कितने-कितने  कैलिस  often  विचाराधीन  थे  ?

 श्री  Ho  च०  दाह  :
 उसके  अराक थि लह  इस  प्रकार  हैं  ।

 PEYY—UE  १९४६-५७

 (३१-१०-५६  तक )

 विचाराधीन  मामलों  की  संख्या  १,८८२  २०६

 पंजीबद्ध  किये  गये  नये  मामले  ४०
 ६८६५

 ee  tee

 निबटारे  के  लिये  मामलों  की  कूल  संख्या  aC Rg BERR  ्

 aq  में  निबटाये गये  मामल  ६१३  EAC)

 —  en

 ay  के  अन्त में में  विचाराधीन  मामले  R,ROk  3,989

 त्रिपुरा  के  साहुकार

 ग  FQ QR  श्री  दीदार  देव  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 इस  वर्ष  त्रिपुरा  के  साहूकार  ब्याज  की  किस  दर  पर  दादन  धन  ) देते  रोक

 )  वहां  ग्रामीण  ऋण  देने  वाले  एक  बैंक  की  स्थापना  में  शी  करता  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही

 की  जा  रही  है
 ?

 प्रतिरक्षा  व्यय  मंत्री  श्र०  च०  :  कोई  विश्वसनीय सूचना  उपलब्ध

 नहीं  है  ।  त्रिपुरा  के  मुख्य  आयुक्त  से  एक  प्रतिवेदन  मांगा  गया  है  ।

 ग्रामीण  ऋण  देने  के  लिये  राज्य  सहकारी  बैंक  की  स्थापना  की  एक  योजना  की  परीक्षा

 की  जा  रही  है  ।

 श्री  दीदार  देव  :  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  बहुत से
 किसान  महाजनों  से

 ब्याज
 की

 अधिक  दर  पर  ऋण  लेने  के  कारण  शनै:-दने:  दरिद्र  होते जा  रहे  क्या  सरकार  किसानों  को  कम

 दर  पर  ऋण  देने  के  लिये  वहां  तुरंत  भारत  के  रक्षित  बैंक  की  एक  शाखा  खोलना  चाहती  है
 ?

 श्री * हू  चं०  गुह  :  रक्षित  सीधे  ही  किसानों  को  कोई  ऋण  नहीं  देता  है  वह  तो  केवल  किये

 सहकारी  बैंकों  को  ऋण  देता  है
 |

 जहां  तक  मुझे  जानकारी  ्र त्रिपुरा  में  कोई  प्राथमिक  सहकारी  बंक  नहीं

 मल  अंग्रेजी  में  ।
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 कम
 से

 कम  वहां  कोई  दोष  सहकारी  बैंक  नहीं  है
 । |  OSE  द  क  ३ कम्पित  बैंक

 त्रिपुरा
 राज्य  के  साथ  बातचीत

 रहा  है  ताकि  वहां  यथासम्भव  शीघ्र  एक  शीष  सहकारी बैंक  खोला  जाये  ।

 श्री  बारे  दत्त  :  क्या  त्रिपुरा  राज्य  बैंक  को  एक  सहकारी  बैंक  में  बदल  देने  का  प्रस्ताव  बैंक ने
 स्वयं  दिया  था  ?

 श्री  ई  चल  गुह :  यह  प्रस्ताव  दिया  गया  था  |  इसकी  जांच  करनें  पर  पता  लगा  था  कि  यह यह  बैंक
 एक  राज्य  सहकारी बैंक  बनाये  जानें  के  लिये  sagas  केन्द्र  नहीं बन  सकेगा  |  इसी  कारण  एक  नया

 वेक  स्थापित  किया  जाना  स  सम्बन्ध  म  यथासम्भव  शायर  कार्यवाही  की  जा  रही
 है  ।  मेरा  विचार

 कि  यह  ata  स्थापित  किया  जायेगा  |

 लोकमान्य  तिलक  का  जन्म-गृह

 ११२२८.  को  राठ  घर  क्या  दिक्षा  मंत्री यह यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार के  पास  रत्नागिरी के  उस  घर  को  जिसमें  लोकमान्य  तिलक  ने  जन्म  लिया

 था  जीत  करने  कौर  उसे  एक  राप्टीय  स्मारक  के  रूप  में  परिरक्षित  करने  की  कोई  प्रस्थापना  है

 ौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 rferare  उपमंत्री  म०  Alo  श्रीमान्‌  |

 यह  घर  एक  नवनिर्मित  भवन  है  जिसका  बहुत  कुछ  नवीकरण  किया  गया  है  अर  पुरातत्वीय

 मध्यम  को  कोई  बात  उसमें  नहीं
 है  ।

 में  यह  भी  निवेदन  कर  दूं  कि  हाल  ही  में  बने  मकानों  को  पुरातत्व  विभाग  के  प्रधान  नहीं  लिया  जा

 सकता  ।  परन्तु  सरकार  उन  घरों  मकानों  को  जिसका  सम्बन्ध  हमारे  देश  की  महान  विभूतियों  के

 जोवन  से  परिरक्षित  करने  की  झ्रावइ्यकता  ग्रोवर  वांछनीयता  का  भली  प्रकार  के  भ्रनुभव  करती  है  ॥

 इस  उदेश्य  को  प्राप्ति  के  लिये  एक  राष्ट्रीय  प्रयास  बनाने  का  विचार  है  जिसका  कार्य  ऐसे  घरों  की  रक्षा

 करना  ह्वास  |

 को  रा०  प्रथम  :  क्या यह  सच  है  कि  गठ  मंत्री  ने  इस  सभा  के  पांच  महाराष्टीयन  सदस्यों  क

 प्रतिनिधि  मण्डल  के  इस  अभ्यावेदन  पर  कि  उस  भवन  को  अजित  किया  अनिल  निर्णय

 दिया  था  ?

 डा०  Ho  Alo  द.स  :  मझे  इसका  कोई  ज्ञान  नहं

 श्री  ब०  दर  पांडे  :  FAT  पूना  के  गायकवाड़  बाड़ा  का  वह
 जिसमें

 कि
 लोकमान्य

 रहते

 प्राचीन  स्मारक  घोषित  कर  दिया  गया  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  वह  इसका  उत्तर  दे  चक  ह  |

 Slo  स०  Alo  दास  :  मैंने  बताया  कि  वह  श्रमिक  जो  हाल  ही  में  बनाये  गये  पुरातत्व

 विभाग  के  अधीन  नहीं  लायें  जा  सकते  हैं  ।  पुरातत्व  का  सम्बन्ध  प्राचीन  भवनों  से  है
 ।

 परन्तु  मेंने यह  भी

 बताया  है  कि  उन  मकानों  के  जिनसे  हमारे  देश  की  महान्‌  विभूतियों  के  जीवन  का  सम्बन्ध  है  परिरक्षण

 के  ग्रीक  आवश्यकता  प्रौढ़  वांछनीयता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  एक  राष्ट्रीय  प्रयास

 स्थापित  करना  चाहती  जिसका  कर्तव्य  इन  मकानों  की  देखभाल  करना  तथा  परिरक्षा  करना  तौर

 उन्हें  जीत  करना  होगा  |

 a

 तो

 '
 अ्रंग्रेजी  में
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 शो  गिडवानी  :  क्या  सरकार  का  विचार  रत्न शिरि  के  घर  को  रणजीत  करने  का  है  ?  क्या  सरकार

 ऐसा  करने  के  लिये  verre  प्रयास  से  सिफारिश  करेंग

 प्रिया  प्रभा  बनाया  नहीं  गया  है  । म०  मो०  दास

 शो  श्रीनारायण  दास  एक  राष्ट्रीय  प्रयास  बनाने  की  जिस  प्रस्थापना  पर  विचार

 कर  रही  है  वह  त्र  किस  स्थिति  पर  है  ?

 स०  मो ०  दास
 :  सनौर  ३  (EY

 को
 नई  दिल्‍ली  में  हुए  शिक्षा  मंत्रियों के  सम्मेलन

 में  एसे  एक  प्रयास  की  ग्रावष्यकता  को  सिद्धांत  रूप  में  स्वीकार  किया  गया  यह  निर्णय किया

 गया
 था

 कि  एक  राष्ट्रीय प्रस्ताव  की  स्थापना  का  ब्योरा  तैयार  करने  के  हेतु  शिक्षा  मंत्रालय  एक  समिति

 far ay  जिसका कार्य  न्य  बातों के  साथ-साथ  ऐसे  बागों  अथवा  स्थानों  की  देखभाल

 करना  हो
 जो  प्राचीन  फिर  एतिहासिक  स्मारकों  कौर  स्थानों

 की
 श्रेणी  में  नहीं  जाते  है

 परन्तु  राष्ट्रीय

 महत्व  के  हो  सकते हैं  ।

 प्रस्तावित

 समिति  की  संरचना  के  सम्बन्ध  में  एक  टिप्पणी  इस  समय  दिक्षा  मंत्रालय

 के  चिचाराधघीन है

 परिश्रमी  जमनी  का  प्राविधिक  दिष्टसण्डल

 1१२३१  tt  भागवत झा  श्रीपाद  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  परिश्रमी  जर्मनी  के  प्राविधिक  दिष्टमण्डल  ने  अपनी  सिफारिशें  भारत  सरकार  को

 प्रस्तुत  कर  दो  आर

 पश्चिमी  जर्मनी  द्वारा  स्थापित  किये  जाने  वाले  प्रस्तावित  प्रविधि के  संस्था  का  स्थान  निर्धारित

 करने  के  लिये  उसने  किन-किन  स्थानों  का  दौरा  किया  था  ?

 शिक्षा  उपमंत्री  स०  Ato
 :

 शिष्टमंडल
 का

 प्रतिवेदन  प्रभी  नहीं  मिला है  ।

 शिष्टमंडल  का  कार्य  संस्था  के  लिये  स्थान  चनना  नहीं  था  प्रौढ़  उसके  दौरे का  कॉ क्रम

 इस  प्रयोजन  क  लिये  नहीं  बनाया  गया  था  |

 में  यह  भी  निवेदन  कर दं  कि  क्योंकि  इस  दिप्टसप्डल  को  पश्चिमी  जर्मन  सरकार  ने  भेजा  था

 उसका  प्रतिवेदन  उसी  सरकार  को  प्रस्तुत  किया  भारत  सरकार  को  नहीं  ।

 कशो  भागवत  झा  आज़ाद  :  क्या  भारत  सरकार  ने  हिप्टमण्डल  से  इस  संस्था  क  लिये  स्थान  चलने

 के  सम्बन्ध  में  विभिन्न  गहरा  का  सूझाव  देने  की  प्रार्थना  की
 है

 ?

 डा०  मठ  मो ०  दास  :  भारत  सरकार  ने  मंत्रि  मण्डल  सचिव  श्री  सुकथधंकर  के  सभापतित्व  में

 एक  पुरस् कर्ता  समिति  नियुक्त  की  है  ।  उस  समिति  ने  प्रविधिक  दिष्टमण्डल  के  साथ  इस  संस्था  के

 जो  कि  स्थापित को  जा  है  पर्ण व्य रे  के  सम्बन्ध  में  चर्चा  की  है  ।

 महोदय  श्र  मित्तल  |

 श्री  भागवत  झा  ANTS  :  भारत  सरकार  नें  पश्चिमी  जमन  सरकार  से  प्रार्थना  की  है  कि

 वह  दिष्टमण्डल के  प्रतिवेदन  क  भ्राता  पर  इस  संस्था  के  बारे  में  अपना  निर्णय  va  बतायें
 ?

 महोदय  :  मैं  श्री  भागवत  झा  राजा
 को

 बाद  में  बुलाऊंगा
 ।

 श्री  मात्तमैं
 ।

 श्री  दक्षिण  भारत  में  अत्यधिक  बेरोज़गारी  को  ध्यान  में  रखते  क्या  माननीय  मंत्री

 इस  प्रचिधिक  संस्था  के  कहीं  दक्षिण  भारत  में  श्र  अधिक  अच्छा  हो  कि  बंगलौर  में  स्थापित  किये  जाने

 की
 वांछनीयता

 पर  विचार  करेंगे  ?

 yaa  अंग्रेजी  में  ।
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 पडा०  स०  मो०  दास :  एक  उच्च  प्रौद्योगिक  संस्था  दक्षिण  भारत  में  रोक  एक  उत्तर  भारत  में

 स्थापित  करने  की  प्रस्थापना  पहले  से
 ही

 है
 ।

 मैंने  इस  सभा  में  कई  बार  यह  बात  स्पष्ट  की  है  कि  ये  दो

 संस्थायें  योजना  कालावधि  के  उत्तराद्ध  में  स्थापित  की  जायेंगी  |

 शी स०
 स०

 चं०  सामंत
 :  क्या  अमरीका

 की
 सरकार

 भी
 भारत  में  एक  उच्च  प्रौद्योगिक  संस्था  के

 निर्माण  कार्य  में  सहायता  देने  के  लिये  वैसा  ही  एक  शिप्टमण्डल  भेजने  का  विचार  कर  रही  है  ?

 डा०  स०  Mo  दास :  हमें  अ्रमरीका  की  सरकार
 से  एक  प्रस्थापना मिली  है  कि  वह  एक  उच्च

 प्रौद्योगिक  संस्था  को  स्थापित  करने  में  हमारी  सहायता  करना  चाहती  हैं  ।

 कोयना  तथा  अन्य  परियोजनाओं

 1*  १२३२.  श्री  दिवनंजप्या :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  विषव  बैंक  के  श्री  ग्रेमाशंल  हाल  ही  में  बम्बई  राज्य  की  जल  विद्युत

 योजनाओं  श्र  विशेषकर  कोयना  परियोजना  का  अध्ययन  करने  के  लिये  भारत  ari  थे  ;  झऔौर

 यदि  तो  क्या  उन्होंने  इन  परियोजनाश्रों  के  अपने  निरीक्षण  के  सम्बन्ध  में  कोई  प्रतिवेदन

 भारत  सरकार  को  प्रस्तुत  किया  है  ?

 तथा  लोहा  शौर  इस्पात  मंत्री  ति०  त०  :  faq बेक  के

 श्री  teria  कोयना  परियोजना  का  विस्तृत  wera  करने  के  लिये  भारत  च  हैं  ।

 श्री  मार्शल  अपना  प्रतिवेदन  भारत  सरकार  को  नहीं  अपितु  उक्त  बैंक  को  प्रस्तुत  करेंगे  |

 दिवनंजप्पा  इस  परियोजना  के  सम्बन्ध  में  श्री  मार्शल  के  मुख्य  निरूपण  क्या  हैं
 ?

 fo  त०  कृष्णमाचारी  वह  wat  प्रस्तुत  नहीं  किया  गया  है  ।  उक्त  प्रतिवेदन

 बेक  को  जायेगा  कदाचित  बैंक  ऐसी  प  छाछ  करेंगा  जिसे  कि  वह  उक्त  प्रतिवेदन  के  प्राप्त  होने  पर  करना

 BTR  समझ  |

 ten  शिवनंजप्पा  क्या  fara  बेक  इस  प्रतिवेदन  के  ग्रा धार  पर  इस  परियोजना  के  विकास  के

 लिये  कोई  ऋण  देने  को  सहमत  हो  गया  है
 ?

 ति०  त०  कृष्णमाचारी  :  किसी  व्यक्ति  को  किसी  योजना  की  जांच  करने  को  भेजने

 का  ara  ही  यह  होता है  कि  वह  उसके  लिये  या  अन्य  उन  परियोजनाओं  के  जिनका कि

 सर्वक्षण किया  जा  रहा  ऋण  देने  को  तैयार  है  ।  दिये  जानें  वाले  ऋण  की  परिभाषा  अथवा  क्या  उसने

 उस  परियोजना  के  सम्बन्ध  जिसके  लिये  कि  ऋण  दिया  जाना  afar रूप  से  निर्णय  कर  लिया है

 एक  एक  मामला  है  जिस  पर  कि  बाद  को  निर्णय  किया  जाना  है  |

 श्रन्तररष्ट्रीय  मुद्रा  निधि

 SAR  To  वैष्णव :
 TFL.

 श्रीमती  तारकेदवरों

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  सरकार  एक  श्रालम्ब  ऋण  प्राप्त  करने  के  लिये  अन्तर्राष्ट्रीय

 ह  निधि  से  प्रार्थना  करने  का  विचार  कर  रही  है

 यदि  तो  इस  ऋण  का  परिमाण  क्या

 मूल  अंग्रेजी  में
 ।
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 saa  निधि  के  विधान  के  अनुसार  भारत  किस  सीमा  तक  ऋण  लेने  का  अ्रघिकारी  है
 ?

 वित्त  तथा  लोहा  शर  इस्पात  मंत्री  ति०  त०  :  से  (77)  करार

 के  स  के  अ्रनुसार  भारत  रुपया  मुद्रा  से  ४,०००  लाख  डालर के  मूल्य  की  विदेशी  मुद्रा  खरीद

 सकता  है  परन्तु  बारह  महीने  की  किसी  भी  अवधि  में  १,००० लाख  डालर के  मूल्य  Antawn की  नहीं

 खरीद  सकता  है  |  किसी  भी  प्राप़्त  स्थिति  के  लिये  यह  स्रोत  हमें  एक  के  रूप  में  उपलब्ध  है  ।

 श्री  Fo  ग०  वैष्णव  :  भारत ने  सन्‌  १९५६  के  प्रारम्भ  से  भ्र पनी  विदेशी  प्रतिभूतियां  में  से  कितना

 धन  निकाला है  ?

 fet  ति०  त०  कृष्णमाचारी  :  इसका  सम्बन्ध  विदेशी  प्रतिभूतियों  से  नहीं  है  ।  प्रश्न  इस  सम्बन्ध

 में  है  कि  हम  श्रन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  निधि  से  कितना  ले  सकते  हैं
 ।

 हमने  कभी  तक  कोई  धन  नहीं  निकाला  है
 ।

 fall go  ग०
 :

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  लिये  पौण्ड  पावने  से  धन  निकालने  के  लिये

 कुल  कितना  उपबन्ध  किया  गया  था
 ?

 पति  ति०
 ao

 कृष्णमाचारी
 :

 इसका  भी  प्रदान  से  सम्बन्ध  नहीं  है
 ।

 यदि
 wea

 महोदय  मुझ  से

 उत्तर  देने  को  तो  मैं  उत्तर  दे  दूंगा  ।  योजना के  अनारकली  उपबन्ध  agar  कि  हम  कोई  २००  करोड़

 रुपये  निकाल सकते  थे

 | श्रीमती  तारकेदवरी  सिन्हा
 :

 क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  सन्‌  PE ws  में  हमने  कुछ  मुद्रा  खरीदी

 और
 यदि  तो  क्या  वहू  फिर  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  निधि  जमा

 कर
 दी  गई  है

 ?

 fat  ति०  त०
 कृष्णमाचारी

 :
 हमने  पहले  कोई  खरीद  नहीं  की  थी  प्रौढ़  जो  कुछ  खरीद  हमने  की

 थी  उसे  हमने  वापस  कर  दिया  है  ।

 श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा
 :

 माननीय  वित्त  मंत्री  ने  कहा  कि  हम  कुछ  मुद्रा  खरीद  सकते  हैं  |

 क्या  सरकार
 ने  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  निधि  से  कुछ  मुद्रा  खरीदने  का  निश्चय  कर  लिया  ate  यदि  ती

 किस  ब्याज दर  पर  ?

 fat ति०  ao  कृष्णमाचारी  :  सरकार  ने  निश्चय  नहीं  किया  है  ।

 श्रीमती  तारके इव री  सिन्हा
 :

 मेरे  प्रश्न  के  दूसरे  भाग  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  है  ।.

 श्रेय  महोदय  :  वह  उत्पन्न  नहीं  होता  है  ।

 तारकेश्वर सिन्हा  :  यह  इसलिये  उत्पन्न  होता  है  क्योंकि  अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा  निधि  ने
 ब्याज

 की  दर  निश्चित
 की

 हुई  है  जिस  पर
 कि

 वह  विभिन्न  देशों  को  मुद्रा  ऋण  देती  है  ।

 प्रिय  महोदय
 :

 यह  कोई  ब्याज  की  दर  निर्धारित  तो  फिर  सौदेबाज़ी  करने  का  कोई  war

 ही  नहीं  कौर  यदि  सौदेबाज़ी  की  जाती  है  तो  किसी  ब्याज  दर  के  निश्चित  होने  का  कोई  प्रदान  नहीं  है  ।

 फ़ौजी  भूमि  तथा  छावनी  विभाग

 श्री  रामानन्द  दास  :

 1*१९३५.  डा०  सत्यवादी

 कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 फ़ौजी  भूमि  तथा  छावनी  विभाग  के  भ्र धि कारियों  की  सेवायें  कब  कन्द्रीयकृत  की  गई  थी ं;

 ee  कया  इन  पदों  पर  भविष्य  निधि  का  लाभ  प्राप्त  होता a a

 मल  waist
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 क्या  फ़ौजी  भूमि  तथा  छावनी  विभाग  के  अधिकारियों  को  सेवा-निवृत  होते  समय

 निवृत्ति  aaa  दिया  जाता  है  at  उसी  समय  भविष्य  निधि  तथा  उपदान  दिया  जाता

 क्या  भविष्य  उपदान  तर  निवृत्ति-वेतन  में  अंशदान  सरकार  द्वारा  दिये  जाते  ैं
 अ्रथवा  छावनी  बोर्डों  कौर

 |  झ  )  छावनी  निधि  कर्मचारियों  को  इन  लाभों  के  न  दियें  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री
 :  ८  285.0  को  |

 उन  पदों  में  भ्रंश दायी भविष्य  निधि  का  लाभ  प्राप्त  नहीं  होता  परन्तु  अघिकारियों को
 अपनी  इच्छा  से  सामान्य  भविष्य  निधि  में  श्रंदादान  देने  की  AMT  है  ।

 उदारीकृत  सेवा-निवृत्ति  वेतन  नियमों  के  अनुसार  उन्हें  सरकार  से  निवृति-वेतन  तथा

 मृत्यु  ब  सेवा-निवृत्ति  उपदान  मिलते  हैं  ।  यदि  उनमें  से  किसी ने  सामान्य  भविष्य  निधि  में  भ्रंश दान  किया

 होता  तो  सेवा-निवृत्त  होते  उनकों  स्वयं  उनकी  संचित  निधि  तथा  उसका  ब्याज  उन्हें  वापस  मिल

 जाता है  ।

 छावनी  बोर्ड  सरकार  को  भविष्य  निधि  ate  मृत्यु  व  सेवा-निवृति  उपदान  में  अपना  अंशदान

 केवल  स्तनों  अवधि  के  सम्बन्ध  में  ही  देते  हैं  जब  तक  कि  वह  भ्रमणकारी  उनके  अन्तर्गत  छावनी  कार्यपालिका

 पदाधिकारी
 के  रूप  में  कार  करता  है  ।  क्योंकि  इन  पदों  पर  अंशदायी  भविष्य  निधि  के  लाभ  प्राप्त  नहीं

 — तस्  इसलिये  उनके  भविष्य  निधि  लेखों  में  सरकार  या  छावनी  बोर्डों  द्वारा  कोई  अ्रंशदॉन  किये  जाने
 a  | का  कोई  wet  ही  नहीं  2

 a
 (  ्  )  फ़ौजी  भूमि  तथा  छावनी  सेवा  में  पदों  की  स्वीकृति  भविष्य  निधि  विषयक  adi  के  अन्तरगत

 दो  मई  जबकि  छावनी  निधि  पदों  की  स्वीकृति  ग्रंशदायी  भविष्य  निधि  विषयक  शर्तों  के  अन्तरगत  दी
 है  ।

 यह  वे  कल्पित  वां  हैं  ae  किसी  कर्मचारी  द्वारा  इन  दोनों  गर्तों  से  लाभ  उठायें  जाने  का  प्रदान  उत्पन्न

 नहीं  होता  >  |

 सेना  अधिकारी  का  बर्ताव

 १२३८.  श्री  कासत  :  क्या  गृह-कार्ड  मंत्री  एक  सेना  अधिकारी  के  बर्ताव  के  सम्बन्ध

 १६  VEYS  को  गछ  गये  तारांकित  प्रशन  संख्या  ११०  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की

 दर्पा  करेंगे  कि  उस  मामले  में  पुलिस  अधिकारियों  द्वारा  कया  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री  :  यथेष्ट  प्रमाण  न  होने  के  उस  अधिकारी  के

 विरुद्ध  कार्यवाही  बन्द  कर  दी  गई  है  ।

 कलमा  कामत  :  जहां  तक  मुझे  स्मरण  पिछले  अवसर  पर  प्रतिरक्षा  संगठन  मंत्री  ने  कहा  था  कि

 पुलिस  उस  मामले  की  जांच  पड़ताल  कर  रही  थी  ।  क्या  पहले  सेना  अधिकारियों  कौर  बाद  में
 पुलिस  द्वारा

 इतनों  लम्हों  जांच  के  बाद  भी  उस  मामलें  को  न्यायालय  में  ले  जाने  लायक  प्रमाण  ढूंढना  सम्भव  नहीं  हो

 सका  r

 शो  दातार  :  यह  बात  नहीं  थी  कि  कोई  प्रमाण  पाना  सम्भव  नहीं  बल्कि  परस्पर  विरोधी

 प्रमाण  पाये गये  थे  ।

 शो  कामत  :  यदि  मुझे  ठीक  समरण  तो  प्रतिरक्षा  संगठन  मंत्री  नें  पिछली  बार  कहा  था

 ह
 कि

 परस्पर  विरोध  रेलवे
 slick  रियों  के  वृतान्त

 में  at  उस  gr  प्रतिकारी  के  वृतान्त  में  ही

 faa  अंग्रेजी में  ।
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 था  ।  क्या  इससे  मैं  यह  समझ  कि  oa  कोई  नया  विरोध  उठ  खड़ा  gars  जिसके  कारण
 ही  मामले को

 न्यायालय  में  नहीं  ले  जाया  जा  सका  ?

 yar  दातार  :  यदि  माननीय  सदस्य  कृपया  स्मरण  तो  श्री  त्यागी  ने  उत्तर  में  यही  कहा

 था  कि  रेलवे  प्राधिकारियों  द्वारा  दिये  गये  विवरण  में  और  सम्बन्धित  अधिकारी  से  प्राप्त  gu  विवरण  में

 परस्पर  विरोध  था  ।  तब  उसके  बाद  रेलवे  पुलिस  द्वारा  उस  मामले  पर  विचार  किया  गया  था  वह

 इस  परिणाम  पर  पहुंची  थी  कि  अभियोग  स्थापित  करने  के  लिये  यथेष्ट  सामग्री  नहीं  थ्री  ।

 शो  ०  स०  मत्ती  :  क्या  इस  घटना  की  कोई  विभागीय  जांच  की  जा  रही  है  ?

 श्र  दातार  :  जबकि  स्वयं  रेलवे  पुलिस  द्वारा  इसकी  जांच  किये  जाने  के  बाद  कोई  सामग्री  नहीं

 मिल  सको  तो  मुझें  भय  है  कि  त्  विभागीय  जांच  के  लिये  भी  सामग्री  नहीं  रह  गई  है  ।

 थ्रो  कामत  :  तपा  माननीय  मंत्री  कृपया  यह  बतायें  गे  कि  उस  भ्रमणकारी  अर  रेलवे  भ्र धि कारियों

 द्वारा  दिये  गये  विवरणों  का  ari  क्या  था
 ?

 श्री  दातार  :  उस  अधिकारी  का  कहना  यह  था  कि  उसने  न  तो  असभ्य  शब्दों  का  प्रयोग  किया  था

 ate  न  हो  उस  व्यक्ति  विशेष--ग्रभियोक्ता--की  न ार  राइफल  ही  सीधी  की  थी  ।  हमें  जो  वृतान्तर

 मिले  थे  वे  कुछ  ग्र मंगत  थे  ।  यह  देखा  गया  था  कि  यदि  कोई  कायेवाही  की  भी  तो  उसक

 परिणामस्वरूप  कोई  सजा  या  कोई  कौर  दण्ड  नहीं  दिलाया  जा  सकता  था  ।  इसीलिये  उस  मामले  को

 समाप्त  कर  दिया  गया  था  ।

 pat  कामत  :  क्या  रेलवे  अधिकारियों  के  वृतान्त  की  अपेक्षा  उस  शझ्रधिकारी  के  वृतान्तर  को

 अधिक  विश्वसनीय  माना  गया  था  ?

 श्री  दातार  :  प्राधिकारियों  के  सामने  जो  भी  प्रमाण  थे  उनका  उचित  मूल्यांकन  करने  के

 श  ही  विश्वास  किया
 गया  था  ।

 pati  कामत :  मेरा  नन  तो  यह  था  कि  यह  निर्णय  करने  से  पहले  कि  मामले  को  अदालत  में  भेजने

 के  लिपे  यथेष्ट  प्रमाण  नहीं  था  उस  सम्बन्धित  अभियुक्त--पूरी  तौर  पर  अभियुक्त  बल्कि

 वह  व्यक्ति  जिस  पर  कि  एक  अपराध  करने  का  संदेह  किया  गया  था--ग्रोस रेलवे  प्रधिका रियों,--श्र्थात्‌

 उम  स्थान  पर  मौजूद  रहने  वाले  स्टेशन  मास्टर  श्र  ग्न्य
 प्राधिकारियों

 दिये  गये  वृतान्त रों  में

 से  किसके  बवृतान्तर  को  अधिक  विश्वसनीय  माना  गया  था  ?

 pal  दातार  :  विश्वसनीय  मानने  का  कोई  ही  नहीं  था  ।  मैं  इसका  स्पष्टीकरण  करता  हूं
 ।

 गया हिस  लो  गई  थीं  ae  जाच-पड़ताल  करने  के  बाद  रेलवे  पुलिस  इस  परिणाम  पर  पहुंची  थी  कि  उस

 अधिकारी  के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  करने  के  लिये  यथेष्ट  सामग्री  नहीं  थी  ।

 fart  रामचन्द्र  रेडियो  :  कया  इन  प्रमाणों  में  कुछ  ऐसी  कड़ियां  भी  जिनका  पता  नहीं  लग  सका

 था  ग्रोवर  वे  काइयां  किस  प्रकार  भ्रमरी  रह  गई  थीं  ate  क्या  उस  अधिकारी  के  विरुद्ध  कोई  विभागीय

 कार्यवाही  की  गई  थी  ?

 TM  दातार
 :

 जहां  तक  के  बाद  के  भाग  का  सम्बन्ध  में  पहले  ही  बता  चुका  हुं  कि  सम्भव  है

 क्रि  विभागीय  जांच  करने  के  लिये  यथेष्ट  सामग्री  ही  न  रही हो  ।  जहां  तक  प्रश्न  के  पहले  भाग  का  सम्बन्ध

 वह  तो  इसी  बात  पर  निर्भर  करेगा  कि  एक  वृतान्त  अधिक  विश्वसनीय है  या  दूसरा  ।  उसमें  इतनी

 अधिक  असंगति  होनें  के  कारण सरकार  ने  यह  सोचा  कि  उस  मामले  में  कुछ भी  नहीं  किया
 जो

 कों  ह  2
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 दिल्‍ली  राज्य-विधान  सभा  को  दिये  गये  श्रीनिवासन

 ने  Cy  श्री  नवल  प्रभाकर  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 )  दिल्‍ली  राज्य  विधान-सभा  की  सिफारिशों  पर  दिये  गये  श्नाइवासनों  के  सम्बन्ध  में  सरकार

 विमान  अवस्था  म  क्या  रुख  अपनायेगी

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  दल्ली  के  मुख्य  श्रावित  को  कोई  शभ्रादेश  दिये  गये  तौर

 यदि  तो  उसका  विवरण  क्या  है
 ?

 गह-काय  मंत्रालय  में  मंत्री  :  यह  नही ंहै  कि  सदस्य का  निर्देश  किन

 आश्वासनों  प्रौढ़  सिफारिशों  की  are  किन्तु  यदि  कोई  हुई  तो  उन  पर  यथोचित  विचार  किया  जायेगा  ।

 are  sar  है
 कि

 मुख्य  आयुक्त  मतलब  चीफ  सेक्रेटरी  सचिव  )  से
 इस  विषय  की  जांच  करके  उस  पर  आवश्यक  कार्यवाही  करेंगे  ।

 श्री  नवल  प्रभाकर  :  विधान  सभा  में  समय-समय  पर  अनक  संकल्प  पास  किये  गये  थे

 जिनमें  ०५  सिफारिशें की  गयी  जेसे  कि  एक  बार  दिल्‍ली  में  रिंग  रेलवे  चलाने क

 बारे  में  सिफारिश  की  गयी  थी  ।  इसी  तरह  की  श्र  भी  प्रति  सिफ़ारिशों  की  गयी  थीं  ।  कया  मैं  माननीय

 मंत्री  जी  से  जान  सकता  हूं  कि  उन  सिफारिशों  पर  sere  किया  जायेगा
 ?

 श्री  दातार  :  इसके  बारे  में  मेरे  पास  ऐसी  सूचना  शीरानी  है  कि  विधान  सभा  के  श्रधिवेद्यनों
 में  दिये

 गये  श्राइवासनों  पर  की  गयी  कार्यवाही  का  प्रतिवेदन  राज्य  की  विधान  सभा  के  सम्मुख  पहले  ही  रखा

 जा  चका है  ।

 fafaaia  कौर  श्रमीनदीवी  द्वीप  समूह

 1१२४७.  श्री
 do  शिवा  राव

 :  कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  मिनिकोय  और  श्रसीनदीवी  द्वीप-समूह  वाला  संघ  प्रदेश  किसी  क्षेत्रीय

 परिषद्‌ में  सम्मिलित  wk

 (a)  यदि  तो  क्या  उसे  दक्षिणी  क्षेत्रीय  परिषद्‌  में  लाने  का  कोई  प्रस्ताव
 ?

 मंत्रालय  में  मंत्री  ग्रोवर  नही ं।

 श्री  वें०  शिवा  राव  कया  यह  सच  नहीं  है  कि  यह  द्वीप-समूह  ही  संघ  भर  में  एक  ऐसा  प्रदेश  है

 जिन्हें  कि  क्षेत्रीय  परिषदों  जैसी कि  उनकी  वर्तमान  संरचना  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  है
 ?

 पत्नी  दातार  :
 इन  द्वीपों  ate  शेष  भारत  या  विभिन्न  क्षेत्रों  में  परस्पर  बहुत  कम  प्रमा  है

 इन  द्वीपों  को  अभी  उचित  रूप  से  विकसित  किया  जाना  कौर  सबके  साथ  समानता  प्राप्त  कर  लेने  के

 बाद  उनको  किसी  क्षेत्र  में  सम्मिलित  किया  जायेगा  |

 रचित  ख़ादिम  जातियों  कौर
 aa

 पिछड़
 वर्गों

 के  लिये  छात्रवृत्तियां

 श्री  रामचन्द्र  रेडडी

 श्री  उठ  रा०  मनिस्वामी
 पके  PQ2vE

 4  श्री  विश्वनाथ  रेडडी

 श्री  रामानन्द  दास

 कया  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि
 तब

 से  वर्ष  PEAK —Yu  की  छात्रवृत्तियों  के  लिये  प्राप्त  अनुसूचित  ख़ादिम

 नातियों  और  अनुदानित  नातियों

 के

 विज्ञानियों

 के

 आर्थिक

 ्र  को

 निबटा  उसा

 ा

 tra  भ्रंग्रेजी
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 यदि  तो  प्राप्त  मंजूर  की  गई  छात्रवृत्तियों की  संख्या  कौर
 वह  PEXE-¥Y

 में  इन  छात्रवृत्तियों  पर  व्यय  की  जान  वाली  कुल  प्राक् कलित  राशि  क्या

 लये
 च

 क्या  यह  सच  है  कि  प्रभी  तक  इसी  अवधि  के  लि  अन्य  पिछड़े  वर्गों  के  विद्यार्थियों  से

 प्राप्त  प्रार्थना-पत्रों  को  नहीं  निबटाया  गया  कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और  इस  प्रयोजन के  लिये  कितनी
 राशि

 का  अनुमान  किया

 गया  है  कौर  क्या  आवंटन  उपलब्ध  है  ?

 दिक्षा  उपमंत्री  Ao  मो०  :  से  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता

 है
 ।  [  देखिये  परिशिष्ट  ५,  अनुबन्ध  संख्या  २  |

 श्री  रामचन्द्र  रेडडी
 :  विवरण में  प्रदान  के  भाग  के  उत्तर  में  यह  कहा  गया  है  :

 हराया  पिछड़े  वर्गों को  छात्रवृत्तियों के  लिये  उपलब्ध  लगभग  CY 3y  लाख  रुपयों  की

 धनराशि  के  उपयुक्त  a  सुयोग्य  1.0 1.0  उम्मीदवारों  के

 लगभग  लिये  ३६'५ लाख  रुपये  की
 ae  धनराशि  की  आवश्यकता  है  ।''

 लेकिन  जितनी  धनराशि  उपलब्ध  ses  लाख  रुपये  तक  की  सीमा  नवीकरण

 are  सुयोग्य  नये  उम्मीदवारों  से  सम्बन्धित  छात्रवृत्तियों
 को

 क्यों  नहीं  निबटाया  गया  है
 ?

 मो०  दास
 :

 पिछड़े  वर्गों  के  विद्यार्थियों  को  छात्रवृत्तियां  देने  के  लिये  जो  धन  राशि

 उपलब्ध  वह  पर्याप्त  नहीं  थी  ।  हम  कैसे  कुछ  छात्रों  विशेष  को  चुन  कर  उन्हें  धन  दे  सकते  थे  जब

 कि  अन्य  को  नहीं  दिया  जा  सकता  था  ?  इसलिये  हम  उचित  निधियां  चाहते  थे  जिससे  कि  सभी

 उपयुक्त  उम्मीदवारों  को  छात्रवृत्तियां  दी  जा  सकें  ।

 रामचन्द्र  रेडडी  :  मेरा  we  तो  यह  था  कि  व्या  उपलब्ध  धनराशि  को  नवीकरण  कौर

 सुयोग  नये  उम्मीदवारों  के  लिये  काम  में  नहीं  लाया  जा  सकता  था  |  क्या  ३६  ५  लाख  रुपयों  की  इस  राशि

 के  लिये  तब  मे  कोई  व्यवस्था  की  गई  है  कौर  कब  इन  छात्रवृत्तियों  को  अन्तिम  रूप  दिया  जायेगा
 ?

 म०  Ato  दास  :  पिछड़े  वर्गों  की  छात्रवृत्तियों  के
 लिये  जो  धनराशि  उपलब्ध  बह  तो

 नवीकरण  को  पुरा  करने  के  लिये  भी  पर्याप्त  नहीं  थी  ।  इसीलिये  नवीकरण  क॑  लिये  उपयुक्त  उम्मीदवारों

 का
 चुनाव  करने  में  कठिनाई  थी  ।

 कशी  Ao  रा०  मुनि स्वामी  :  नवीकरण  कौर  साथ  ही  सुयोग्य  नये  उम्मीदवारों  की  आवश्यकता  को

 पूरा  करने  के  लिये  रखने  निधियों  की  व्यवस्था  की  जो  मांग  की  थी  उस  पर  वित्त  मंत्रालय

 की  तात्कालिक  प्रतिक्रिया  क्या  है  ?

 म०  मो ०  दास
 :  प्रभी तक  वह  फाइल  वापस  नहीं  भराई  इसलिये हम  वह  नहीं

 जानते  ।

 श्री त०
 ब०

 विरल  राव
 :

 गत  aa  भी  धनराशि  पर्याप्त  नहीं  थी  ।
 निधियों  के  अधिक  आवंटन

 क॑  लिये  गत  वर्ष  से  कया  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 स०  Alo  दास
 :

 यह  कहना  ठीक  नहीं  है  कि  गत  वर्ष  भी  निधियां पर्याप्त  नहीं  थीं  ।  गत  वर्ष

 ये  निधियां  लगभग  १  १/२  करोड़  रुपये  की  थीं  शरर  यह  राशि  तीनों  वर्गों  के  छात्रों  को  छात्रवृत्तियां  देने

 के  लिये  पर्याप्त  थी  ।  इस  वर्ष  भी  धनराशि उतनी  ही  अर्थात्‌ १  १  १/२  करोड़  रुपये  लेकिन  प्राणियों

 की  संख्या  बहुत  अधिक  है
 ।  निधियां कम  पड़  गई  हैं  ।  हमने  अधिक  निधियों  के  लिये  वित्त  मंत्रालय

 को  लिखा  है  ।  ott  तक  उसका  कोई  उत्तर  हमें  नहीं  मिला  है  ।

 मूल  अंग्रेजी में  ।
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 श्री  ब०  स०  मूर्ति  :  क्या  माननीय  मंत्री  यह  जानते  हैं  कि  इस  माह  में  वरिष्ठ  विद्याथियों  को

 विद्यालय  की  परीक्षाओं  में  भेजा  जाना  शरार  चूंकि  उन्हें  अभी  तक  ये  छात्रवृत्तियां  नहीं  मिली  हैं  और

 प्रार्थना-पत्र  रुके  पड़े  इसलिये  अब  उनके  मामले  में  बया  किया  जायेगा  ?

 डा०  स०  मो०  दास  :  मैंने  निवेदन  किया  कि  इस  वर्ष  प्रार्थना-पत्रों  की  संख्या  बहुत  अधिक

 ar
 हमें

 जो
 धन  निधियां

 दी
 गई  हें  वे  पर्याप्त  हैं  ।  जहां  तक  कि  पिछड़े  वर्गों  का  सम्बन्ध  हम

 वृत्तियां नहीं
 दे  सके  थे

 ;
 लेकिन  जहां तक  अनुसूचित  जातियों  श्र  अनुसूचित  श्रादिम  जातियों  का  सम्बन्ध

 हम  छात्रवृत्तियां आवंटित  कर  चुके  हैं
 ।  प्रभी तक  अनुसूचित  जातियों

 के  १८,६५०  ate  पिछड़ी हुई
 अनुसूचित  आदिम  जातियों  के  २,५८५  विद्याथियों  को  छात्रवृत्तियां  दी  जा  चुकी  हैं  ।

 श्री  मां  नाठ७  राजभोज  :  में  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  शिड्यूल  कास्ट  के

 जो  लोग  बौद्ध  बन  गये  हैं  उनको  ये  स्कालरशिप  मिल  सकते  हैं  या  नहीं  ?

 Ho  Alo  दास  हम  नहीं  जानते  कि  बुद्ध  धर्म  अपनाने  के  ्»  उनमें  जाति  प्रथम  रहती

 2  नहीं  |

 TTT श्री  श्रच्युतन  :  अरन्य  पिछड़ी  जातियों  कें  प्राणियों  की  कुल  संख्या  कितनी  है  4.0  र  क्या  में  यह्  भी
 BY  कि  ew
 ्

 अध्यक्ष  महोदय  :  केवल  एक  ही  पूछा  जाये  ।

 म०  मो०  दास  :  अन्य  पिछड़ी  जातियों  के  नये  प्राणियों  की  कुल  संख्या  २८,६०६  है  ौर

 ‘20, %o9  पुरानी  छात्रवृत्तियों  क॑  नवीकरण  के  लिये है  ।

 श्री  त०  राचय्प्रा  कया  मैसूर  की  अनुसूचित  जातियों  के  छात्रों  की  कौर  से  सरकार  की  इस

 सम्बन्ध  में  कोई  अ्रम्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  कि  उनकी  छात्रवृत्ति  से  १५  रुपये  प्रति  मास  इस  कारण  काट  लेने

 के  आदेश  दिये  गये  हैं  क्योंकि  उन्हें  मैसुर  राज्य  से  कुछ  अनुदान  मिल  रहा  है  प्रौढ़  इस  कारण  इन  छात्रों

 को
 बहुत  असुविधा कठिनाई  का  सामना करना  पड़ा  है  ?  क्या  सरकार  तुरन्त  यह  देखनें के  लिये

 कार्यवाही
 करेगी  कि  यह  कटौती  न  की  जाये  ?

 मुंडा  स०  मो ०  दास  :  एक  ad  अथवा  नियम  यह  है  कि  एक  छात्र  केवल  एक  ही  छात्रवृत्ति  ले

 सकता  या  तो  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  दी  गई  छात्रवृत्ति  अथवा  राज्य  सरकार  द्वारा  दी  गई

 वह  दोनों  छात्रवृत्तियां  नहीं  ले  सकता  है  ।

 श्री  राबिया  :  उन  छात्रों  को  मैसूर  राज्य  सरकार  की  कौर  से  कोई  छात्रवृत्तियां  नहीं  मिल

 रही  र  उन्हें  TATA  प्रयोजन  के  लिये  एक  सांकेतिक  अनुदान  सिल  रहा  वह  छात्रवत्ति  के  प्रयोजन

 के  लिये नहीं  है

 अध्यक्ष  महोदय :  हम  इसक  ब्योरे  में  नहीं  जा  सकते  हैं
 ।

 श्री  रामचन्द्र  रेड्डी  :  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  ऐसे  बहुत  से  छात्रों  जिन्हें कि  इन

 छात्रवृत्तियों  के  मिलने  की  आशा  ard  स्कूल  शुल्क  न  दे  सकने  के  कारण  कालिजों  से  निकाल  दिये

 जाने  की  संभावना  है  सरकार  द्वारा  कब  तक  इस  मामले  को  अन्तिम  रूप  दिये  जाने  प्रौढ़  उस  सीमा

 जिसके  लिये  कि  प्रार्थनापत्र  अनुमोदित  किये  जा  चुके  छात्रवृत्तियां  दे  सकने  की  संभावना  है  ?

 पडा०  स०  Ato  दास  :  हम  छात्रवृत्ति-घारियों  को  होने  वाली  कठिनाइयों  का  अनुभव

 करते  ह
 हम  अपनी  झोर  से  समुचित  मात्रा  में  निधियां  प्राप्त  करने  के  लिये  भरसक  प्रयत्न  कर  रहे  हैं

 ।
 ह  मे

 शायान mn ग्रे  जी  में चा fas
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 आखिर  इस  सभा  को  भी  तो  सरकार  की  वित्तीय स्थिति  का  ज्ञान है  ।  थ्री  उस  दिन  ही  तो  हमने

 चित्त  विधेयक  परित  किये  थे

 महोदय  :  माननीय  सदस्य  यह  जानना  चाहत  थे  कि  कम  से  कम  उन  व्यक्तियों  की  सूची

 को  क्यों  अधिमान  न  दिया  जाये  जिनकी  छात्रवृत्तियों  का  नवीकरण  किया  जाना  है  कौर  जबकि  कोई

 CY  लाख  रुपये  आपके  पास  तो  फिर  प्रतीक्षा  क्यों  की  जाय  ?
 इंजीनियरिंग  कक्षा  के  स्वेप्रथम  व्यक्ति

 मेडिकल  कक्षा  के  सर्वप्रथम  व्यक्ति  कौर  इसी  प्रकार  के  प्राय  व्यक्तियों  को  छात्रवतियां  दी  जा  सकती ह

 यह  कहने  का  कोई  पथ  नहीं  है  कि  अहम  सत्य  परत  प्रती  क्षा  |  क्या  माननीय  मंत्री  कृपया यह  बतायेंगे

 कि  क्या इस  ४५  लाख  रुपये
 को

 तुरंत  बांटा  जा  सकता  है  जिससे
 कि  कुछ  छात्रों  की

 कठिनाइयों
 तथा

 कष्टों

 को  दूर  किया  जा  सके  ।

 रोका  र-कोचीन  बेकिंग  जांच  आयोग

 P¥ Raye  श्री  सर
 दि०  गुरु पाद स्वामी

 :  क्या  वित्त  मंत्री  ११  १९५६  को  पूछे  गये

 तारांकित प्रश्न  संख्या  २०३३  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  तबर  से  ताम्रकार-कोचीन  बेकिंग  जांच  आयोग
 की  सिफारिशों पर  विचार

 कर  लिया
 ह
 ह्  ह

 आयोग की  मुख्य  सिफारिशें क्या  कौर

 झ्रायोग  का  प्रतिवेदन  कब  प्रकाशित  किया  जायगा  ?

 कौर  प्रतिरक्षा  व्यय  मंत्री  ४. हू ०  चल  सिफारिशें  विचाराधीन  हैं

 और  शीघ्र  ही  निर्णय  किये  जाने  की  सम्भावना  है  ।

 अर  सरकार  शीघ्र  ही  प्रतिवेदन  की  प्रतियां  सभा-पटल  पर  रखने  की  झ्राद्या

 करती है  ।

 श्री स०
 दि०  गुरु पाद स्वामी

 :  क्या  में  यह  समझूं  कि  सभा  के
 इस

 सत्र  में  स्थगित  होने  से  पूर्व
 प्रतिवेदन  सभा-पटल  पर  रख  दिया  जायेगा

 Ho  चे  इस  सत्र  में  सभा  के  स्थगन  से  हम  प्रतिवेदन  को  प्रकार ठित  करने  करा

 । प्रयत्न  कर  रहे हे

 श्री  घ०  हि०  गुरु पाद स्वामी :  कया  माननीय मंत्री  के  लिये  प्रतिवेदन में  की  गई  सिफ़ारिशों  का

 ay  देता  सम्भव  होगा
 ?

 गंदी  न  चं०  गुह  एक  काफी  बड़ा  प्रतिवेदन  परन्तु  क्योंकि  ह  प्रतिवेदन  प्रकाशित

 कियां  जायगा  ग्रीवा  सभा-पटल  पर  रख  दिया  इस  समय  की  गई  सिफ़ारिशों  का  संक्षेप

 देना  मेरे  लिये  उचित  नहीं  होगा  ।  मेरे  लिये  एक  संक्षिप्त  विवरण  देना  कठिन  है  ।

 शी
 वे०  प०  नायर :  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए ए  कि  कभी  तक  प्रतिवेदन  प्रकाशित  नहीं  eat

 है  कौर  इसके  कारण  सैकड़ों  बैंक  कामना  रियों  को  चिंता  में  पुछ  सकता  हूं  कि  प्रतिवेदन  कब  मिला  था  ?

 सरकार  नें  प्रतिवेदन  को  प्रकाशित  करने  में  इतना  ग्रसित  समय  क्यों  लगाया  ?

 fat  चं०  प्रतिवेदन
 इस

 वर्ष  अगस्त
 में  मिला  कोई  अधिक समय  नहीं  ह्य  ।

 इसक  अतिरिक्त इसका  सम्बन्ध  दो  या  तीन  मंत्रालयों शर  रक्षित  बैंक  से  कोई  निर्णय  करने

 ी  हं

 उन  गागर  करना  है

 ।
 इसके  साथ  ही  बहुत

 सी
 सिफारिशें  की  गई  हैं  ।

 tae  भ्रंग्रेजी  में
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 कामत
 :  क्या  माननीय  मंत्री  यह  समझते  हैं  कि  यह  प्रतिवेदन  इस  समय  एक  गोपनीय  प्रलेख

 ait  इसलिये  वह  सिफारिशों  तक  का  संक्षेप  नहीं  बता  सकते

 महोदय  :  उन्होंने  सब  कारण  बता  दिये  हैं  ।  यह  एक  बड़ा  प्रतिवेदन  है  कौर  इसमें  बहुत

 सी  सिफारिशें  इत्यादि  हैं  ।

 स०  थामस
 :  क्योंकि  बैंकिग  समवाय  (  धन  )  विधेयक  पर  कल  चर्चा  होनें  को  है

 शरर  क्योंकि  बहत  सी  सिफारिशें  इससे  संगत  होंगी  शर  क्यों क  बैंकिंग  समवायों  ale  कर्मचारियों  दोनों

 ala
 से  इस  प्रतिवेदन के  प्रकाशन  के  लिये  सुझाव  मिले  सरकार इसके  सम्बन्ध  में  कोई

 कार्यवाही  करने  से  पूर्व  कम  से  कम  प्रतिवेदन  को  प्रकाशित  क्यों  नहीं  कर  देती है
 ?

 श्र  कर  चे
 हमने  विचार  किया  कि  प्रतिवेदन  प्रकाशित  करने  से  सरकार  कुछ  सिफारिशों

 के  सम्बन्ध  में  निर्णय  कर  ले  |

 मेरे  विचार  से  माननीय  सदस्य  के  पुनीत  का  पहला  भाग  ठीक  नहों  है  ।  मेरा  विचार  है  कि  बैकिंग

 समवाय  )  विधेयक  का  इस  प्रतिवेदन  से  कोई  अधिक  सम्बन्ध  नहीं  होगा  |

 श्री  वे०  To  नायर :  पिछली  बार  जब
 इस

 पर  चर्चा  हुई
 थी  तो

 माननीय  मंत्री  ने  यह  झ्राइवासन

 दिया  था  कि  सरकार  कोई छे  महीने में  इस  प्रतिवेदन  को  प्रकाशित  कर  देगी  ।  जैसा  कि  मुझे  ज्ञात

 यह  प्रतिवेदन अगस्त  से  माननीय  मंत्री के  पास  कोई  पांच  मास  से  उनके  पास  इन  दोनों

 बातों का  समाधान  कसे  किया  जा  सकता है
 ः

 श्रिया  महोदय :  यह यह भ्र ग्रे तर  जिरह  उन्होंने  कहा  इसे  रक्षित  बैंक  तथा  न्य  मंत्रालयों

 को  भेजा  जाना  है  |  बार-बार  यह  पूछने  से  कि  ड्राप  देरी  क्यों  कर  रहे  हैं  क्या  लाभ  है  ?

 हालो  मुद्रा

 क्या  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि 1*१२४५२  श्री  कृष्णाचार्य

 क्या  हालो  मुद्रा  जो  कि  भूतपूर्व  हैदराबाद  राज्य  में  प्रचलित  पूर्ण  रूप  से  वापस  ले

 लिया  गया
 > ~  रोक

 यदि  तो  कुल  कितनी  धन  राशि  वापस  लो  गई

 राजस्व  कौर  प्रतिरक्षा  व्यय  मंत्री  श्र०  च०  जी  श्रीमान्‌

 ३१  Pays  तक  so
 करोड़  रुपये  मुद्रा  वापस  लिये  गये ।

 श्री  कृष्णाचार्य  जोशी  :  हालों  मुद्रा  के  स्थान  पर  कुल  कितनी  भारतीय  मुद्रा  प्रचलित  की

 गई  है

 fat  ६. ह ०  चं०  गुह  :
 हाली  मुद्रा  के  स्थान  पर  भारतीय  मुद्रा  की  किसी  परिभाषा  के  प्रचलित  किये

 जाने  का  कोई  प्रव्  हो  नहीं  है  ।  हमने  पर्याप्त  मात्रा  नग  arrest
 ि  रान  नटता

 काम्या  war  बैकों  | नन  sara  रकार  क  पास  रख

 है  |

 श्री  कृष्णाचार्य  जोशी  :  उस  मुद्रा  को  पूर्ण  रूप  से  वापस  ले  लेने  के  लिये  सरकार  क्या  काय

 वाही  करने  की  प्रस्थापना  करती  है
 ?

 श्री  च०  गह  8-8-2 ENR  को  जब  कि  उसका  मुद् रीक रण  किया  गया  था  कुल  धनराशि

 W203  करोड़  रुपये

 ike

 कोई
 So"  ७४

 करोड़  रुपये  वापस  लिये  जा  चुके  केवल

 मूल  अंग्रेजी  में
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 कोई  २२९  करोड़  रुपये  बाज़ार  में  रह  गये  हैं  ।  वापसी  की  प्रति  तिथि  ३१-१२-१९४५६  जसा  कि

 इस  समय  सरकार  द्वारा  घोषित  किया  गया  है  ।

 श्री  कृष्णा चा यं  जोशी  :  क्या  माननीय  मंत्री  हमें  यह  बताने  की  स्थिति  में  हैं  कि  हैदराबाद  सरकार

 के  वचन-पत्रों  में  विनियोजित  हाली  मुद्रा  की  स्थिति  क्या  है

 श्री  श्र०  ह  पृथक  पूर्वे-सूचना  दी  जाये  |

 डालमिया  केस

 श्री  प्‌०  Alo  बारूपाल
 1*१२५३

 थ्री  राम  कृष्ण
 :

 क्या  वित्त  मंत्री  १८  १९५६  को  पूछें  गये  तारांकित  प्रशन  संख्या
 ७४

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  तब  से  श्री  राम  कृष्ण  डालमिया  के  विरुद्ध  जांच  पुरी  हो  गई  रोक

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला  है
 ?

 कौर  सैनिक  व्यय  मंत्री  म०  | ह०
 हां

 ।

 चालान  ज़िला  दिल्‍ली  के  न्यायालय में  प्रस्तुत कर  दिया  गया  है  |

 श्री  प०  Alo  बारूपाल  :  इसका  परिणाम  कब  तक  घोषित  हो  जायेगा  ?

 श्री  म०  चल  यह  तो  मुक़दमे  की  कार्यवाही  कौर  जिला  दंडादेश  द्वारा  लिये  गये  समय  पर

 निर्भर  है  ।  ज़िला  दंडादेश  के  समक्ष  चालान  प्रस्तुत  कर  दिया  गया  है  ।

 श्री  च०  द०  पांडे
 :

 श्री  डालमिया
 के

 खिलाफ
 जो  मुक़दमा है  वह  दीवानी  है  या

 फ़ौजदारी  कौर
 वह  sara  है  या  नहीं

 ?

 श्री स०  च०  यह  हम  से  बता  सकते  हैं  |  दंडविधान  में  कितनी  ही  धारायें  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  मंत्री  यह  बता  सकते  हैं  कि  यह  दीवानी  है  या  फ़ौजदारी  |

 श्री | ह
 त् ०  ag  फ़ौजदारी केस

 चालान
 जिला  के  न्यायालय में  प्रस्तुत

 किया जा  चका  है  ।

 श्री  भक्त  ज़िदान  क्या  में  जान  सकता  हूं  कि  प्रभी  तक  इस  मामले  में  क्या  प्रगति  हुई  है  इसमें

 इतनी  देरो  क्यों  हो  रहो  है  जब  कि  यह  alae  भारतवर्ष  का  इतना  महत्वपूर्ण  प्रदान  है
 ?

 fat  स०  चल  शाह  :
 उन्हें  PUY  में  गिरफ्तार  किया  गया  मेरी  बात  को  ठीक

 किया जा  सकता  है  |  दो  करोड़  रुपये  से  अधिक  की  धनराशि  का  पता  लगाया  जाना  था  कौर  कितने

 ही  गवाहों  को  गवाहियां  लो  जानी  थीं  ।  कोई  २००  से  अ्रधिक  गवाह  कौर  ४,०००  से  अधिक  प्रलेख  होंगे

 उन्हें  इस  कथित  ग़बन  को  एक-एक  पाई  की  खोज  लगाना  था  ।

 श्री  प०  ला०  बारूपाल  :  क्या  यह  सही है  कि  इस  केस  के  विषय  में  पहले  भी  केन्द्रीय  सरकार  की

 met  से  एक  अ्रधिकारी जांच  के  लिये  नियुक्त  किया  गया  था  और  उस  जांच की  फ़ाइलें  रेलगाड़ी में

 चुराई गई  थों  ?

 श्री  स०  च०  मेरा  विचार  यह  नहीं  है  ।  मेरे  विचार  से  माननीय  सदस्य  द्वारा  दी

 गई  सूचना

 हीक  नहीं  & | qi

 रेलगाड़ी  में
 कोई

 भो
 चीज़  नहीं

 चुराई गई  थी
 जब  जांच-पड़ताल

 भ्रंग्रेजी  में yet  अंग्रेजी
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 प्रारम्भ  की  गई  तो  उस  कार्य  को  गृह-मंत्रालय  के  विशेष  पुलिस  संस्थापन  को  सौंप  दिया  गया  था  ।

 उसे  इन  सभी  रक़मों  का  विभिन्न  स्रोतों  से  पता  लगाना  था  ।  उसे  कलकत्ता  तथा  wer  स्थानों

 को  जाना
 था  कौर  बयान लेने  कौर  जैसा  कि  मैंने  निवेदन  ऐसे  व्यक्तियों  की  संख्या  २००  से

 alan  थी  ।

 श्री  प०  ला०  बारूपाल
 :  कया  मैं

 सरकार
 से  यह  शझ्राद्य कर  सकता  हूं  कि  वह  राजस्थान  में

 श्री  डालमिया  के  जो  मुनीम  हैँ  उनकी  भी  तलाशी  ले  सकेंगे  शौर  उनसे  भी  इस  मामले  में  जांच-पड़ताल

 करनें  की  को दिदा  करेंगे  ?

 श्री  स०  चल  दाह  :  कदाचित्  माननीय  सदस्य  को  विदित  है  कि  नौ  मुख्य  अभियुक्त हैं  ।  मुझे

 यह  नहीं  मालूम
 कि

 मुनीम  कौन  है
 ।  नौ

 अभियुक्त  हैं
 ।

 श्री  राम  कृष्ण  डालमिया  कौर  आठ  प्रौढ़  हैं  ।

 वैज्ञानिक  अ्रसेनिक  सेवा

 1*१२४५४.  श्री  दी०  Wo  क्या  प्राकृतिक  संसाधन  श्र  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  ८

 १९५६  को  पूछे  गये  तारांकित  प्रश्न  संख्या  ८७९  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  को  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तब  से  एक  वैज्ञानिक  असैनिक  सेवा  गठित  करने  की  योजना  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया

 गया  है 2 (21  कौर

 यदि  तो  उसकी  रूपरेखा  क्या  है  ?

 दिक्षा  उपमंत्री  काठ  ला०  :  तभी  श्रीमान  |

 प्रशन  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 श्री  दी०  चे  फार्मा  सरकार  की  इच्छा  इस  सेवा  को  प्रारम्भ  करने  की  है  अथवा  नहीं  |

 यदि  सरकार  की  यह  वास्तविक  इच्छा  तो  इस  इच्छा  को  किस  प्रकार  कार्यरूप  में  परिणत  किया  जा

 रहा है  ?

 काठ  ला०  श्रीमाली  :  सम्भव  है  कि  माननीय  सदस्य  को  यह  ज्ञात  हो  कि  समिति  ने  सिफारिश

 की  थी  कि  संगत  ब्योरा  को  निश्चित  करने  के  लिये  प्रतिवेदन  को  एक  छोटी  समिति  को  निर्दिष्ट  किया

 जायें  |  इस  प्रश्न  पर  विचार  करने  के  लिये  wa  वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  गवेषणा  परिषद्‌  के  शासकीय

 निकाय ने  उक्त  समिति  नियुक्त कर  दी  है  ।  इस  समिति के  प्रतिवेदन के  उपलब्ध  होते  सरकार

 आवश्यक  कार्यवाही  प्रतिवेदन  प्राप्त  हो  जाने  पर  कार्यवाही  करने  की  सरकार  की  इच्छा  है  ।

 श्री
 do

 दें  क्या  मैँ  सरकार  द्वारा  नियुक्त  की  गई
 इस

 समिति  के  सदस्यों  के  नाम  जान
 as  ?

 सकता  ष

 पूछा  शि  ना०७
 श्रीमाली

 :
 उसमें  १५  सदस्य  हैं

 ।
 क्या  उनके  नाम  पढ़  कर  सुना  दू

 !

 |
 |

 श्रेय  महोदय  :  केवल  सभापति  का  नाम

 Blo  ला०  श्रीमाली  :  डा०  महलोनवीस  |

 राष्ट्रीय  पुस्तक  प्रयास

 +

 श्री  दी०  Wo  फार्मा
 TERRA.

 {  Sto  राम  fag  :

 कया  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 हाल  में  स्थापित  किये  गये  राष्ट्रीय  पुस्तक  प्रयास  की  कार्यवाहियों  का  क्षेत्र  क्या
 कौर
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 क्या  प्रन्यास  ने  इस  बीच  अपना  कार्य  आरम्भ  कर  दिया है  ?

 दिक्षा  उपमंत्री  का०  ला०  उत्तम  साहित्य  के  उत्पादन  को  प्रोत्साहन

 देना  भ्र ौर  शिक्षा  सम्बन्धी  संस्थाओं  कौर  सामान्य  तौर  पर  जनता  को  ऐसी  पुस्तकें कम  मूल्य

 नहीं
 ।

 श्री  do  चं०  वह  प्रिया  कार्य  कब  तक  कर  सकेगा  ?  उसके  कार्य  करने
 a

 में  क्या  बाधा यें  ह
 ?

 च्  प्रकाशित का ०  ला०  श्रीमाली  :  उसके  मुख्य  GeRT  तो  सूचना  म  सना  हिती  किये  जा  चुके  हैं  ।

 कया  मैं  उन्हें  पढ़  कर  सुनाऊं
 ?

 श्रिध्यक्ष  महोदय
 :

 नहीं  ।  माननीय  सदस्य  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  वह  कार्य
 कब

 आरम्भ  करेगा  |

 का ०
 ला०  श्रीमाली :  प्रयास  की  पहली  बैठक  शीघ्र  ही  बुलाई  जायेगी

 ।

 हिमालय  पर्वतारोहण  दार्जीलिंग

 *
 PQWUY.  श्री  भक्त  पहचान

 :
 कया  प्रतिरक्षा मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 जब  से  दार्जीलिंग  हिमालय  पर्वतारोहण  संस्था  की  स्थापना  की  गई  है  तब  से  उसने

 उद्देश्यों  में  कहां  तक  सफलता  प्राप्त  की

 awa  तक  कुल  कितने  व्यक्तियों  को  संस्था  द्वारा  प्रशिक्षित  किया  जा  चुका

 भारत  सरकार  उसे  अब  तक  कुल  कितना  अनुदान  दे  चुकी  है  निकट  भविष्य  में  कितनी

 राशि  के  अनुदान  देना  चाहती  कौर

 इस  संस्था  में  प्रशिक्षित  व्यक्तियों  की  सेवाओं  का  किस  प्रकार  उपयोग  किया  जा  रहा  है
 ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय में  मंत्री  :
 एक  विवरण  सभा-पटल

 पर
 रख  दिया  गया  है  ।  [  देखिये  परिशिष्ट  ५,  अनुबन्ध  संख्या

 ३  ]

 १६६  |

 श्री  भक्त  दर्शन
 :  जो  विवरण  रखा  गया  उससे  ज्ञात  होता  है  कि  इसमें  केवल  डिफेन्स  मिनिस्ट्री

 के  लोगों  को  ही  अभी  तक  पर्वतारोहण  यानी  माउनटेनियरिंग  की  शिक्षा दी  जा

 रही  है  ।  क्या  उसमें  भ्र ौर  विभागों  के  लोगों  को  तथा  गैर-सरकारी  लोगों  को  भी  दिक्षा  देन  की  व्यवस्था

 करने  का  विचार  किया  जा  रहा  है
 ?

 श्री  दातार  :  हां  ।

 श्री  भक्त  दर्शन  :  इस  विवरण  में  बताया  गया  है  कि  at  तक  इस  इंस्टिट्यूट  पर  जो

 ्  होता  है  उसका  ७०  फीसदी  केन्द्रीय  सरकार  दे  रही  है  जबकि  इसका  प्रबन्ध  बंगाल  सरकार  के

 हाथ  में  है  ।  क्या  कारण  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  इसे  प्रपा  हाथ  में  नहीं  ले  लेती  ?

 श्री  दातार
 :

 यह  एक  महत्वपूर्ण  बात  है  ।

 श्री  ब०  द०  पांडे
 :  क्या  सरकार  पर्वतारोहण  की

 प्रन्य
 संस्थानों  या

 जगी TTS,  art  विशेषकर  दिल्‍ली

 के  हिमालय  क्लब  को  सहायक-अ्रनुदान  देती  है
 ?

 अंग्रेजी  में  ।
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 श्री  दातार
 :

 मेरे  पास  अन्य  संस्थाओं  के  सम्बन्ध  में  सूचना  नहीं  है
 ।

 श्री  सिहासन  सिंह
 :

 इस  प्रदान  के  उत्तर  में  कि  केन्द्रीय  सरकार  इस  पुरे  मामले  को
 TA

 हाथ  में

 क्यों  नहीं  ले  रही  है  प्र  जब  केन्द्रीय  सरकार  ही  उस  योजना  के  लिये  वित्त  की  व्यवस्था करती  है  तो

 उसने  इसे  पश्चिम  बंगाल  सरकार  पर  क्यों  छोड़  रखा  माननीय  मंत्री  का  उत्तर  था  कि  एक

 महत्वपूर्ण बात  |

 क्या  कज  का  अरथ  यह  है  कि  ऐसे  मामले  राज्य  सरकारों  पर  छोड़  दिये  जायेंगे  कौर  केन्द्रीय

 सरकार  उन्हें  ग्रसने  हाथ  में  नहीं  लेगी  ?

 श्री  दातार
 :

 मेरे  कथन  का  ्  यही
 था  कि  वे  केन्द्रीय  सरकार  के  लिये  बहुत  महत्व  के

 मामले हैं  ।

 श्री  सिहासन  सिंह
 :

 तो  यदि  यह  महत्वपूर्ण  तो  केन्द्रीय सरकार  को  उसे  ज  हाथ  में  ले

 लेना  राज्य  सरकार  पर  नहीं  छोड़  देना  चाहिये
 ।

 मैं  यही  कहना  चाहता  हूं
 ।

 श्री  दातार
 :

 राज्य  सरकारें भी  हमारी  ही  सरकारें हैं  ।

 अखिल  भारतीय  छावनी  बोर्ड  कर्मचारी  संघ

 थ्री  रामानन्द  दास  :

 डा०  सत्यवादी  : 1*
 १२५६८.  ्

 क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भ्रमित  भारतीय  छावनी  बोर्ड  कर्मचारी  संघ  ने  सरकार  से  ऐसा  कोई  प्रतिनिधान

 किया  है  जिसमें  छावनी  निधि  सेवकों  की  सेवाओं  के  केन्द्रीयकरण
 की

 मांग  की  गई  कौर

 यदि  तो  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की

 1  गृह-कार्य  मंत्रालय में  मंत्री  :  हां  ।

 सरकार  इस  मामले  पर  विचार  कर  रही  है
 ।

 श्री  रामानन्द  दास
 :

 सरकार  इस  मामले  में  कोई  भ्रान्ति  निर्णय  करने  में  कितना  समय  लगायेगी
 ?

 श्री  दातार
 :  उसमें कुछ  समय  क्योंकि  केन्द्रीयकरण  के  प्रश्न  पर  सभी  दृष्टिकोणों  से

 विचार  करना  झ्रावश्यक  है  ।  कर्मचारियों  को  भी  केन्द्रीयकरण  के  सम्बन्ध  में  कुछ  कठिनाइयां  या

 धायें  हैं  ।  इस  oer  में  निहित  पेचीदगियों  को  देखते  इसका  निर्णय  करने  में  कुछ  समय

 लग  ही  जायेगा |

 श्री भक्त  दर्शन  :  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  इस  ऐसोसियेशन  ने  किन-किन पदों  के

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  झपने  हाथ  में  ले  लेने  की  मांगी  की  है  ?

 fait  दातार
 :

 यह  प्रतिनिधान  सामान्य  तौर  पर  किया  गया  है
 ।

 वे  चाहते  हैं  कि  छावनी  बोर्डों  के

 कर्मचारियों  को  सीधे  केन्द्रीय  सरकार  के  अधीन  कर  लिया  जाये  उनकी  सेवायों  का  केन्द्रीयकरण

 कर  दिया  जाये  |

 दिल्‍ली  में  स्कूलों  की  पाठ्य  पुस्तकें

 *
 १२६१.  श्री  नवल  प्रभाकर  :  FAT  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है
 कि

 सरकार  दिल्‍ली
 के  प्राइमरी  कौर  |... सि गकन्डी बी  स्कूलों की  पाठ्य-पुस्तकें

 बदलना  चाहती
 al

 र
 —_——  य  वि

 faa  अंग्रेजी  में  ।
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 यदि  तो  कब  तक
 ?

 शिक्षा  उपमंत्री  का०  ला०  :
 नहीं

 ।
 इस  समय

 नहीं  |

 wet  उत्पन्न  नहीं  होता
 |

 श्री  नवल  प्रभाकर  :  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  दिल्ली  के
 wae  पाठ्य  पुस्तकों  का  राष्ट्रीयकरण

 करने  की  भी  कोई  योजना  है
 ?

 डा०  का०  ला०  श्री साली  :  wat  सरकार  के  पास  ऐसी  कोई  तजवीज  नहीं है  ।

 शेक्षणिक  मानदंड

 1* १२६५.  श्री  कामत
 :

 दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  हमारे  देश  में  गणित  विज्ञानों  भ्र  म्रंग्रेजी की की  शिक्षा के  मानदंड  गिर

 रहे

 यदि  तो  सरकार  इस  प्रवृत्ति  को  रोकने  के  लिये  कया  कार्यवाही  कर  रही  है
 ?

 दिक्षा  उपमंत्री  का०  ला०  :  श्र  एक  विवरण  लोक-सभा पटल

 पर  रखा  जाता  है  ।  [  देखिये  परिशिष्ट  ५,  अनुबन्ध  संख्या
 ४  |

 :
 सभा-पटल  पर  रखे  गये  विवरण  से  स्पष्ट  है  कि  सरकार ने  बड़ी  स्पष्टवादिता  से

 यह  स्वीकार  कर  लिया  है  कि  देश  भर  में  भ्रंग्रेज़ी  की  शिक्षा  का  मानदंड  गिर  गया  है  ।  यदि  पूरी  तौर  पर

 तो  क्या  इसका  झ्रांदिक  कारण  यह  है  कि  संविधान  में  हिन्दी  को  राज्यभाषा  के  रूप  में  मान्यता दे

 दिये  जाने  के  और  संविधान  की  आठवीं  अनुसूची  में  दी  गई  भाषाओं  की  सुची  में  अंग्रेज़ी  का  उल्लेख

 न  होने  के  प्रभाकर  भ्रंग्रेज़ी  भाषा  के  अध्ययन  को  महत्व  नहीं  दिया  जा  रहा  शौर यदि

 तो  क्या  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  पिछले  कुछ  महीनों में  प्रधान  मंत्री द्वारा  एक

 स्पष्ट  वक्तव्य  दिया  गया  sate  इस  बात  को  समझते  हुए  कि  wa  एक  भाषा  मात्र  नहीं है

 बल्कि  एक  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  भाषा  अरब  देश  के  विश्वविद्यालयों  और  कालिजों  में  अंग्रेज़ी  के  भ्रध्ययन  को

 प्रोत्साहन  देने  की  प्रस्थापना करनी  है  ?

 का०  ला०
 श्रीमाली

 :
 माननीय  सदस्य  विवरण  में  देख  सकते  हैं  कि  विश्वविद्यालय  अनुदान

 ara  ने  इस  प्रश्न  की  जांच  करने  के  लिये  एक  समिति  नियुक्त  भी  कर  दी  है  ।  उस  समिति  के  प्रतिवेदन

 के  उपलब्ध  होते  ही  इस  सम्बन्ध  में  प्रावश्यक  कार्यवाही  की  जायेगी  ।

 श्री  कामत
 :

 सरकार  की  सूचना  के  ये  मानदंड  कब  से  गिरने  आरम्भ  हुए

 art  अब  इस  समय  परिस्थिति  खतरनाक  हो  गई  है  या  साधारण  तौर  पर  भी  कुछ  खराब है
 ?

 ०  वीक चह
 का ०  ना०  श्रीमाली

 :
 माननीय  सदस्य  यह  भी  देखेंगे  कि  इन  मानदंडों  के  गिरने  के  सम्बन्ध  में

 कोई  तथ्यपूर्ण  जानकारी  तो  प्राप्त  नहीं  तथापि  विभिन्न  हल्कों  से  सामान्य  तौर  पर  ऐसी  शिकायतें

 अवध्य  प्राप्त  हुई  हैं  कि  मानदंड  गिर  रहे  ह  ।  मानदंडों  का  गिरना  1.0  उठना  एक  ऐसी  प्रक्रिया  है  जो

 शनै :-शर्ने: ही होती है । ही  होती  है  ।  श्राप  कोई  तिथि  निश्चित  करके  यह  नहीं  कहू  सकते
 कि

 मानदंड  गिर  गये  हैं yy  x

 या  उठने  शुरू  हुए  माननीय  सदस्य  विवरण  में  देखने  कि  इन  मानदंडों  को
 उठाने

 के  लिये  भरसक

 प्रयास  किया  जा  रहा  है  ।

 श्री  कामत  :  क्या  सरकार  को  ऐस  भी  समाचार  मिलें  हैं  कि  कालिजों  में  प्रोफेसर  कौर  विद्यार्थी

 नट  का दोनों
 ही  ०५ प्रंग्रेज़ी  भाषा  के  Aeyqq  के  प्रति  उदासीनता  दिखा  रहे

 मूल  sash  4  |
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 का०  ला०  श्रीमाली
 :  उसमें कई  बातें  हैं  ।  मानदण्डों  के  गिरने  के  मैं  किसी  एक  ही

 बात
 को

 इसका  कारण  नहीं  मान  सकता  हूं
 ।

 उसके  लिये  विभिन्न  बातों  पर  विचार  करना  पड़ेगा  ।  माननीय
 सदस्य

 ने  जिस  बात  का  उल्लेख  किया  वह  भी  कई  कारणों  में  से  एक  हो  सकता

 fat ह  स०  मति  मानदण्डों
 के

 गिरने
 कौर  उठने  का  पता  लगाने  के  लिये  कौन-सी  कसौटी

 रखी  जाती  है  ?

 डा०  का०  ला०
 श्रीमाली

 :
 यह  तो  एक  तुलनात्मक  कसौटी  ही  है  ।  हम  बड़ी  आसानी  से  पहले

 दिनों  के  विद्यार्थियों  के  मानदण्डों  की  तुलना  वर्तमान  विद्यार्थियों  के  मानदंडों  से  कर  सकते  हैं  ।  इसे तो

 परस्पर  तुलना  करके  ही  देखा  जा  सकता  उदाहरण  के  लिये  निबन्ध  या  अंक  गणित  शादी  के

 मानदंडों की  तुलना  की  जा  सकती है

 सहोदय  :  अंग्रेजी  की  शिक्षा-प्राप्त  प्रत्येक  माता-पिता  इसे  जानता  है  ।

 शी  न०  रा०  सुनि स्वामी :  क्या  यह  सच  नहीं  है
 कि

 हाल  ही  में  हुए  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों के

 सम्मेलन  में  यह  निर्णय  किया  गया  था  कि  विश्वविद्यालयों  कौर  स्कूलों--दोनों  ही  स्तरों  पर  शिक्षा  का

 माध्यम  भ्रंग्रेज़ी होना  चाहिये  ?

 महोदय
 :

 यह  निर्णय  कहां  किया  गया  था  ?

 शी न० न०  रा०  मुनि स्वामी :  हाल  ही  दिल्‍ली  में  हुए  मुख्य  मंत्रियों  के  सम्मेलन  में  ।

 का ०  Ato  श्रीमाली  :  जहां  तक  मुझे  स्मरण  शिक्षा  मंत्रियों  के  सम्मेलन  में  यह  निर्णय

 किया  गया  था  कि  माध्यमिक  शिक्षा  स्तर  पर  श्रीनिवास  रूप  से  पढ़ाये  जाने  वाले  विषयों  में  से  भ्रंग्रेजी  एक

 विषय  रहनी  चाहिये  |  जहां  तक  मझ  स्मरण  उसमें  विश्वविद्यालय  की  शिक्षा के  सम्बन्ध में  कोई भी

 स्पष्ट  सिफारिशें  नहीं  की  गई  क्योंकि  वह  क्षेत्र  तो  विश्वविद्यालयों  का  उत्तरदायित्व है  ।  मैं  पहले

 ही  निवेदन  कर  चुका  कि  विश्वविद्यालय  प्रदान  ने  इस  प्रदान  की  जांच  करने  के  लिये  एक

 समिति  नियुक्त  कर  भी  दी  है
 |

 श्री  दी०  चं०  फार्मा  :  सरकार  किस  stare  पर  यह  विचार  करती  है  कि  इन  तीन  विषयों  के

 सम्बन्ध  में  तो  मानदंड  गिर  गये  पर  अनप  विषयों  में  उन्हें  गिरने  नहीं  दिया  जा  रहा  क्या  इस

 परिणाम  पर  पहुंचने  के  इनका  मूल्यांकन  करने  के  लिये  किसी  सांख्यकीय
 सामग्री  या

 wea  किसी

 व्यवस्था  का  उपयोग  किया  गया  है
 ?

 पाध्या  महो दय  :  इसका  उत्तर  feat जा  चुका  है  ।
 माननीय

 सदस्य  स्वयं  भी  एक  प्रोफेसर  थे  ।

 राज्य-उपक्रम

 १*१२६७.  श्री  दी०  चं०  फार्मा  क्या  वित्त  मंत्री  ३  १९४५६  को  पूछे गये  तारांकित

 संख्या  ७१९  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राज्य-उपक्रमों  के  कार्य-संचालन  से  सम्बन्धित ब्योरेवार  वारिक  प्रतिवेदनों  को

 प्रकाशित  करने  के  प्रश्न  को  wafers  रूप  दे  दिया  गया

 यदि  तो  वह  निर्णय  किस  प्रकार  का  है
 ?

 1  राजस्व  व्यय  मंत्री  म०  च०  :  कौर  यह  मामला

 विचाराधीन
 है  ।

 बगिाणाणणणणअण
 TT

 $e

 अंग्रेजी  ba  |
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 श्री  दी०  पत्र  फार्मा  :  इस  मामले  के  सम्बन्ध  में  कोई  निर्णय  करने  सरकार  के  सामने  क्या

 Tat  Ho  उठ
 माननीय  सदस्य  भली  प्रकार  जानते  हैं

 कि
 विभिन्न  मंत्रालयों  के  अधीन

 कितने  ही  उपक्रम  सभी  उपक्रम  एक  ही  मंत्रालय  के  भ्रमित  नहीं  हैं  |  उत्पादन  वाणिज्य

 उद्योग  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  इरादी  मंत्रालयों  के  अधीन  विभिन्न  उपक्रम  चल  रहे  हैं  ।  उन  सभी

 मंत्रालयों  से  परामर्श  करना  कौर  इसके  बाद  ही  एक  टिप्पणी  तैयार  करके  उच्चतम  स्तर  पर  शायद

 मंत्रिमंडल
 की  बैठक  में  कोई  निर्णय  किया  जा  सकता  है  ।  इसी  कौर  अरन्य  महत्वपूर्ण  बातों  के

 कारण  ही  इस  मामले  को  तत्काल  ही  नहीं  लिया  गया  है  |

 शी  दी०  Wo  राज्य-उपक्रमों  के  कायम-संचालन  सम्बन्धी  प्रतिवेदनों  के  प्रकाशित  किये

 जाने  के  सम्बन्ध  में  कितने  मंत्रालयों  ने  अपनी  सहमति  प्रकट  कर  दी  है  ?

 श्री बू ०  गाह  इसमें  सहमति  प्रकट  करने  का  कोई  प्रदान  ही  नहीं  है  ।  प्रश्न  तो  प्राक्कलन

 समिति  की  उन  कुछ  सिफारिशों  के  सम्बन्ध  में  जिनमें  कि  लाभ  श्र  हानि  के  लेखों

 कौर  भ्रमण  बातों  के  बारे  में  अधिक  ब्योरा  जुटाने  की  बात  कहीं  गई  थी  |  यदि  माननीय  सदस्य  ने  १९५६-५७

 के  प्राय-व्ययन  पत्रों  को  देखा  है  तो  उन्हें  मालूम  हो  गया  होगा  कि  कुछ  उपक्रमों  के  बारे  में  हमने

 पत्रों  शौर  लाभ  तथा  हानि  के  लेखों  को  भी  संलग्न  कर  दिया  है  |  लेकिन  हम  चाहते  हैं  कि  उन  उपक्रमों  के
 as Sy

 सम्बन्ध  में  संसद्‌  को  देने  के  लिये  हमें  प्रिक  तथा  ब्योरेवार  सूचना  मिले  भ्र ौर  वह  सूचना किस  रूप

 में  दी  इसका  निर्णय  कभी  किया  जाना  इस  पर  श्रभी  विचार  किया  जॉ  रहा  है  और

 बहुत  शीघ्र  ही  उस  मामले  के  सम्बन्ध  में  कार्यवाही  की  जायेगी  |

 प्रश्नों के  लिखित  उत्तर

 अल्पसंख्यक वर्ग  आयुक्त

 1*१२२४.  श्री  राम  कृष्ण
 :

 क्या  गृह-किये  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  अल्पसंख्यकों  के  परिवारो ंके  कार्यकरण  की  जांच  करने  के  लिये  श्रल्पसंख्यक-वर्ग

 ग्रायुक्त की नियुक्ति की  नियुक्ति  की  जा  चुकी

 यदि  तो  कया  आयुक्त  ने  इस  सम्बन्ध  में  प्रभी  तक  कोई  जांच  की
 तौर

 यदि  तो  उनकी  जांचों  का  ब्योरा  क्या  है
 ?

 मंत्रालय  में  मंत्री  दातार  )  :  से  (7)  उसकी  नियुक्ति प्रभी  विचाराधीन है
 ।

 प्रतिभाशाली युवकों  का  गांवों  से  प्रतिजन

 प  * IVY.  डा०  राम  सुलग  सिंह
 :

 कया  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  सरकार  को  विदित  है  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  प्रतिभाशाली  युवकों  का  तेजी  से  अभाव

 हो  रहा  है  क्योंकि  वे  शहरी  क्षेत्रों को
 प्रतिजन

 कर  गये

 यदि  तो  क्या  सरकार ने  ऐसे
 प्रतिजन

 को
 रोकने

 पर  विचार  किया  है  या
 विचार

 करने  का  इरादा  रखती  कौर

 यदि  भाग  का  उत्तर  स्वीकारात्मक  तो  अरब  तक  इस  दिशा
 में

 सरकार  द्वारा

 क्या  कदम  उठाये  गये  हैं
 ?

 शाल

 मूल
 stat  में  ।
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 दिक्षा  का०  ला०  से  एक  विवरण  लोक-सभा-पटल

 पर  रखा  जाता  है  [  देखिये  परिशिष्ट  ५,  अनुबन्ध  संख्या  ५  ]

 दिल्‍ली  में  बाढ़  प्रकोप

 श्री  जठालाल  जोडी  :
 1*१२३०.

 डा०  राम  सुभग  सिह
 :

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 १९५६  के  मध्य  में  यमुना  नदी  में  करायी  बाढ़  के  कारण  दिल्‍ली  में  तथा  उसके

 आसपास  कितने  व्यक्तियों  को  पीड़ा  उठानी

 उनकी  सहायता  तथा  पुनर्वास  के  लिये  कितनी  राशि  व्यय  की  गयी  ;

 क्या  यमुना  के  बाढ़-क्षेत्र  में  कराने  वाली  जमील  बस्ती  तथा  कुछ  ब्य  ग्रामों को  समाप्त  करने

 का  प्रस्ताव

 उक्त  गांवों  के  निवासियों  को  बदले  में  अरन्य  किस  स्थान  पर  बसाया  जायेगा  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री  ६,४००  |

 B,A,o00  रु०  |

 जमील  बस्ती  को  समाप्त  करने  का  कोई  इरादा  नहीं  है
 ।

 किन्तु  यमुना  तथा  शाहदरा  बांध

 के  मध्य के  अरन्य  गांवों  को  हटाने  का  एक  प्रस्ताव  है  |

 इन  गांवो ंके  निवासियों  को  बसाने  के  लिये  भ्रमण  स्थान  का  चुनाव  विचाराधीन  है  |

 बम्बई  की  गोदियों  में  पाकिस्तान  के  पक्ष  में  कार्यवाहियां

 1१२३३.  श्री  गार्डिलिगन  गौड़  :  कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि
 :

 क्या  यह  सत्य  है  कि  बम्बई  की  गोदियों  में  जासूसों  का  गिरोह  काम  कर  रहा

 यदि  तो  सरकार  ने  उनकी  गैर-कानूनी  कार्यवाइयां  रोकन ेके  लिये  क्या  कार्यवाही

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री
 नहीं

 ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 भ्रनुसुचित  जाति  विद्याथियों  को
 छात्रवृत्तियां

 1*  १२३४.  श्री  वेला यू धन :  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  टेक्सटाइल  टेकनोलॉजी कल  त्रिवेंद्रम  पांच  भ्रनुसूचित

 जाति  विद्यार्थियों को  छात्रवृत्तियां  दी  गयी
 श्र

 यदि  तो  ये  छात्रवृत्तियां  कब  से  दी  गयी  हैं  ?

 उपमंत्री  का०  ला०  :  कौर  उनमें  से  चार को  केरल

 सरकार  द्वारा  छात्रवृत्तियां दी  गयी  हैं  तथा  ः त्रेष  की  प्रथम  ्  वार्षिक  किस्त  का  उन्हें

 १६  १९५६  को  भुगतान  कर
 दिया  गया है

 ।
 nn  re वक्रशाााणणथवय्जशाशाणा

 मूल  wast में  ।
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 विमुक्त  ares  सेना  श्रधघिकारियों की  पुनर्नियुक्ति

 १२३६  सरदार  इक़बाल  सिंह
 :

 सरदार  श्रकरपुरी
 :

 कया  प्रतिरक्षा मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 श्रनिवायं  निवृत्ति-प्राप्ति  की  शभ्रवस्था  कम

 सेना  के  जो  अधिकारी मुक्त  हुए  हैं  waar  निकट  भविष्य  में  मुक्त  होंगे  उन्हें  :  करने  के
 लिये

 क्या  कार्यवाही  की  गयी  है  अथवा  करने  का  विचार  कौर

 ये  प्रयत्न  कहां  तक  सफल  हुए  हैं
 ?

 उपमंत्री  :  ऐसे  अधिकारियों की  पुनर्नियुक्ति  के  लिये एक

 योजना  बनाई  गई  है  ।  इस  योजना  के  प्रगति  मेजर  जनरल  के  पद  के  एक  सैनिक  सम्पर्क  अधिकारी  को

 भारत  सरकार  के  गैर-सैनिक  मंत्रालयों  तथा  विभिन्न  राज्य  सरकारों  aire  ग़र-सरकारी  क्षेत्र  के

 योजकों  ऐसे  अधिकारियों  की  नियुक्ति  के  लिये  उपयुक्त  स्थान  प्राप्त  करने  की  दुष्टि  सम्पर्क

 स्थापित  करने  के  लिये  नियुक्त  किया  गया  है  ।

 २७  १९४५६  TH  १०२  शझ्रुघिकारियों  को  ग़ैर-सेनिक  नियुक्तियां  प्रस्तुत  की

 गयी  हैं

 अखिल  भारतीय फुटबाल  संघ

 1*१२३७.  श्री  मोहिउद्दीन  :  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है
 कि

 अखिल  भारतीय  फुटबाल  संघ  ने  मेलबॉर्न  प्रोलिम्पिक्स में  एक  फुटबाल

 टीम  भेजने  के  लिये  सरकारी  ऋण  की  प्राथना  की  कौर

 यदि  तो  क्या  ऋण  दिया  गया
 ?

 उपमंत्री  का०  ला०  श्रीमाली  )  :  हां  ।

 नहीं  ।

 सेलम  में  लोहा  तथा  इस्पात  के  कारखाने

 प*  १२४०. थो  च०  रा०  नसीम  :  क्या  लोहा  कौर  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  निकट  भविष्य  में  सेलम  में  छोटे  पैमाने  के  लोहा  तथा  इस्पात  के  कारखाने  खोलने  का

 सरकार का  इरादा  कौर

 बाद  को  लिगनाइट  ईंधन  उपलब्ध  होने  पर  कया  यह  उन  कारखानों  में  प्रयोग  किया

 सकता है  ?

 तथा  लोहा  att  इस्पात  मंत्री  ति०  त०  :  कौर
 सेलम

 में  लोहा  तथा  इस्पात  के  कारखाने  स्थापित  करने  का  इस  समय  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  सरकार  निम्न

 किस्म  का  ईधन  तथा  शझ्रयस्क  प्रयोग  करके  शिफ्ट  प्रक्रिया  द्वारा  कच्चे  लोहे  के  उत्पादन  की  सम्भावना

 पर  विचार कर  रही  यदि  परिणाम  उत्साहजनक  हुए  तो  सेलम वयस्क तथा  लिगनाइट का  प्रयोग  करने

 के  लिये  ऐसे  कारखाने  खो  लने के  प्रश्न  पर  विचार  किया  जायेगा  ।  एक  बार  किसी  लोहा  व  इस्पात के

 खाने  को  वात  भट्टी  की  प्रक्रिया  के  अधार  पर  बनाने  पर  उसे  बाद  में  लिंग ता इट  ईधन  के  कारखाने  में

 परिणत  नहीं  किया  जा  सकता  ।
 निनित  ि
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 मेंसीपुर सें सें  वेतन क्रम

 1*१२४१.  श्री  रिज़वान  किलिंग  :  क्या  गृह-कोयो  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि
 सरकार ने  मणिपुर  में  श्रासाम  के  वेतन क्रम gar  लिये  क्योंकि

 त्रिपुरा  में  बंगाल  का  वेतन क्रम  अरपना  लिया  गया

 यदि  तो
 प्रासाद  का  वेतन क्रम  मनीपुर  में  किस  हद  तक  लागू  किया  जाता  कौर

 सरकार  का  इस  विधय  में  क्या  कार्यवाही करने  का  विचार  है  ?

 गृह-केपी  मंत्रालय  में  मंत्री  :  नहीं  ।

 ग्रासिम  के  वेतन क्र मं  मनीपुर  में  पूर्णतया  लागू  नहीं  किये  जाते  ।
 मणिपुर  में  वेतन क्रम

 श्रीराम  में  एक  ही  प्रकार  के  कर्तव्य ों
 और

 उत्तरदायित्वों  वाले  तत्स्थानी  पदों  के  वेतन क्रमों  को  ध्यान  में

 रख  कर  निश्चित  किये  गये  थे  ।

 सरकारें
 का  मणिपुर  में  श्रीराम  के  वेतन  दर  पूर्णतया  लागू  करने  का  विचार  नहीं  है  ।

 प्रतिभूति  संविदा  श्रघिलियम

 1१२४२.  डा०  ज०  न०  पारिख  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रतिभूति  संविदा  झ्रघिनियंम  कब  ary  किया  जाना

 क्या  विभिन्न  एक्सचेंजों  के  लिये  नियम  सनौर  उपविधियां  तैयार

 भारत  के  भिन्न-भिन्न  भागों  में  स्टाक  एक्सचेंजों  को  अभिज्ञात  करने के  लिये  क्या  पग  उठायें

 जा  रहे

 क्या  जहां-जहां  एक  से  अधिक  एक्सचेंज  वहां  उन  का  एकीकरण  करने का  विचार

 alc

 यदि
 तो

 इस  उद्देश्य  को  प्राप्त  करने  में  कया  प्रगति  हुई  है
 ?

 कौर  सेनिक  व्यय  मंत्री  ५ ह «  च०  :
 प्रतिभूति  संविदा

 afar
 को

 अगली
 जनवरी  से  लागू  करने  का  विचार  है  ।

 प्रमुख  स्टाक  एक्सचेंजों  के  प्रात  कलकत्ता  कौर  मद्रास  के  एक्सचेंजों  के  नियम

 ग्र  उपविधियां
 बनाने  के  काम  में  काफी  प्रगति  हो  चुकी  है

 ।
 अभिज्ञान  के  लिये  प्रार्थनापत्र देने  से  पहले

 अन्य  एक्सचेंजों  को  भी  यह  तैयार  करने  क्योंकि  भ्र धि नियम  की  धारा  ३  (२)  के  प्रत्येक

 प्रार्थनापत्र  के  साथ  सम्बन्धित  स्टाक  एक्सचेंज  के  नियमों  कौर  उपविधियों  की  प्रतियां  waar  होनी

 चाहियें  ।

 अधिनियम  के  लागू  होने  की  प्रत्याशा  में  कलकत्ता  रोक  मद्रास  के  प्रमुख  स्टाक

 एक्सचेंजों  के  नियमों  ate  उपविधियों  की  पहले  से  जांच  की  जा  रही  ताकि  वे  अ्रघिनियम  के

 उपबन्धों के  अनुरूप  हों  ।  यह  जांच  इस  ख्याल  से  की  जा  रही  है  कि  कम  से  कम  प्रमुख  स्टाक  एक्सचेंजों

 को  फरवरी  १९५७  तक  शअ्रभिज्ञात  किया
 जा

 सकें  |

 कौर  विभिन्न  एक्सचेंजों  के  प्राधिकारियों  के  बीच  बातचीत  जारी  ताकि  बम्बई

 शर  अहमदाबाद  के  एक्सचेंजों  में  दूसरे  एक्सचेंजों  के  सदस्यों  की  भर्ती  aTarat  से  हो  सके
 ।
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 झील-भारतीय  सेवायें

 1*₹२४३.  श्री  हेम  राज  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 PEXR—KY  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  ate  भारतीय  पुलिस  सेवा  के

 सरकार  का  कौन-सी  अन्य  को  afar  भारतीय  आधार  पर  केन्द्रीय  सेवाओं के  रूप  में  शुरू  करने

 का  विचार  है  कौर  किस  तिथि  कौर

 उन  की  भर्ती  का  areas  कया  होगा
 ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री  नई  भ्रमित  भारतीय  सेवायें  बनाने  के  कुछ

 प्रस्ताव  भारत  सरकार  के  विचाराधीन  हैं  ।

 set  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 )  नी

 1*१२४४.  डा०  रामा  राव  :  क्या  दिक्षा  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि
 :

 क्या  वर्तमान  साहित्य  अकादमी  पुस्तक  प्रदर्शनी  की  कोई  प्रदर्शनी  स्थायी  ग्रा धार

 पर  चलाने  का  कोई  प्रस्ताव

 क्या  प्रत्येक  राज्य  की  राजधानी में  इस  प्रकार  की  छोटी  प्रदर्शनियां  प्रायोजित  करने  का

 कोई  प्रस्ताव  कौर

 क्या  सरकार  विभिन्न  राज्य  सरकारों  को  दुष्प्राप्य  प्रदेशों  पुस्तकों  पृष्ठ  )  की

 प्रतिरूप  प्रतियां  संभरित  करने  की  स्थिति  में  है  ?

 उपमंत्री  का०  ला०  :  शर  (a).  नही ं।

 जब  किसी  राज्य  सरकार  से  कोई  विशिष्ट  प्रस्ताव  प्राप्त  तो  इस  प्रदर  पर  गुण-दोष  के

 प्राकार  पर  विचार  किया  जायेगा  ।

 भ्रनुसुचित  जातियां  जातियां

 1*१२४६.  श्री  भीखा  भाई  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  आशय  का  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  है  कि  उन  उम्मीदवारों

 जिन्हें  कि  ग्रनुसुचित  जाति  कौर  भ्रनुसूचित  ख़ादिम  जाति  आदेश  अधिनियम  PEXS  के

 अन्तर्गत  भ्रतुसू/चित  जातियों  ale  अनुसूचित  wifes  जातियों  के  सदस्य  घोषित  किया  गया  भारतीय

 प्रशासनिक  सेवा  में  ग्रा पाती  भर्ती  के  प्रयोजनों  के  लिये  wa  अनुसूचित  जातियों  शौर  भ्रनुसूचित  आदिम

 जातियों  की  श्रेणियों  में  सम्मिलित  किया  भर

 यदि  तो  इस  विषय  में  क्या  निर्णय  किया  गया  है  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय में  मंत्री  :  Tar  श्रम्यावेदन  प्रभी  तक  न  संघ  लोक

 सेवा  आयोग  को  कौर  न  अखिल  भारतीय  सेवाओं  पर  नियन्त्रण  करने  वाले  भारत  सरकार  के  प्राधिकार

 को
 प्राप्त

 है  ।

 प्रश्न  उत्पन्न नहीं  होता

 राय-कर  भ्र पी लीय  हैदराबाद

 1*  १२४८.  श्री  तिमय्या  :  क्या  विधि  मंत्री  यह  बतान  की  कृपा  करेंगे कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  मैसूर  श्र  केरल  राज्यों  से  आयकर  अपीलीय  न्यायाधिकरण में  की

 जाने  वाली
 अपीलों

 की  सुनवाई  ate  निपटारा  न्यायाधिकरण  द्वारा  हैदारबाद  में  किया

 मूल  wat  में  ।
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 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 तथा  सैनिक  उड्डयन  मंत्री  नहीं  ।  मैसूर  राज्य  की

 अपीलें  १  RENE
 से  आयकर  अपीलीय  न्यायाधिकरण  की  हैदराबाद  बैंच  सुनती  है  जबकि  केरल

 राज्य  की  ate  पहले
 की

 भांति  न्यायाधिकरण  की  मद्रास  बैंच  द्वारा  सुनी  जाती  रहेंगी  ।

 प्रशासनिक  सुविधा  के  आधार
 पर  मैसुर  को  हैदराबाद  बैंच  के  क्षेत्राधिकार  में  रखा

 गया है  ।

 लिटिल  कम्पनियों  में

 *
 १२४५०.  शमी  खा  चे  सोनिया

 :
 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  निम्नलिखित  जानकारी  का  एक

 विवरण  टेबल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गृह-कार्य  मंत्रालय  की  वार्षिक  रिपोर्ट  के  पृष्ठ  २१  पर  उल्लिखित दिल्‍ली  विशेष  पुलिस

 द्वारा  दिल्‍ली  में  लिमिटेड  दासित्वों  वाली  कम्पनियों  के  भ्रष्टाचार  प्रौढ़  रिश्वत  के  कितने  मामलों  की  जांच

 की  गयी

 उन  कम्पनियों के  क्या  नाम हैं  जो  इन  मामलों में  ग्रस्त थीं

 क्या  जांच  समाप्त  होने  पर  कुछ  कार्यवाही  भी  की  कौर

 यदि  तो
 कया  ate  किन-किन  कम्पनियों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  की  गयी

 ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री  बी०  एन०  PeuYy  कौर  PEUE  मं

 विशेष  पुलिस  द्वारा  लिमिटेड  दायित्वों  वाली  कम्पनियों  के  ७  मामलों  की  जांच  की  गई  ।  इनमें  कोई

 सरकारी
 कर्मचारी  रिश्वत  या  भष्टाचार में  ग्रस्त  नहीं  था  ।  इनमें  धोखा  देना  कौर

 ध  ज  wee

 लेखे  में  गड़बड़ी करने  के  आरोप  थे  ।

 से  एक  मामले में  दल्ली  जिला  मजिस्ट्रेट के  न्यायालय  में  फर्द  जुर्म लगा  दी  गई

 है  मामलें  में  जांच  पूरी  हो  गई  है  तौर  मुकदमा  चलाने  की  संभाव्यता  पर  कानूनी राय  ली  जा  रही

 है
 ।

 दो  मामलों  में  जाँच  से  मुकदमा  चलाने योग्य  पर्याप्त  प्रमाण  नहीं  मिले  और  ये  मामलें  जोइंट  स्टाक

 कम्पनी
 cia  के  रजिस्ट्रार  के  पास  उचित  कार्यवाही के  लिये  भेज  दिये  गये

 एक  मामले  में  जांच  से  मालूम  gar
 कि

 कार्यवाही  करने  के  लिये  कोई  कारण  नहीं  है  ।  दो  मामलों  की
 कभी

 जांच  हो  रही  है  ।  ०५  कुछ  सुचना  देना  जनहित  में  नहीं  होगा  |

 १गेस  पहुंचाने  की  व्यवस्था

 1*१२५६.  श्री  गार्डि्लिगन  गौड  :  क्या  प्राकृतिक  संसाधन  कौर  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या यह  सच  है  कि  सरकार  औद्योगिक दृष्टि  से
 प्रगतिशील

 देशों  की  भांति  भारत  के  लिये

 एक  गैस  पहुंचाने  की  व्यवस्था  बनाने  का  विचार  कर  रही

 यदि  तो  प्रारम्भ  में  इस  व्यवस्था  में  कितने मील  क्षेत्र  करायेगा  ;

 इस  व्यवस्था  से  कोयले  की  बचत  में  तथा  वृहद  मात्रा  में  कोयला  ढोने  वाली  रेलों  के
 भार

 को  कम  करने  में  कितनी  सहायता  मिलेगी  ?

 दिक्षा  उपमंत्री  का०  ला०  :  से  उपयोग  करने  की  एक  पद्धति

 के  रूप  में  कोयले  को  गैस  में  बदलने  की  योजना  केन्द्रीय  सरकार के  विचाराधीन
 है

 किन्तु  कोई  निर्दिष्ट

 योजना  तैयार  नहीं  की  गई  है
 ।

 मूल  भ्रंग्रेजी  में  ।

 १0५  Walid. Grid
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 सद्य निषेध

 सरदार  इक़बाल  सिंह  :
 1१२५६.  सरदार  श्रकरपुरो  :

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  दिल्‍ली  राज्य  के  मद्यनिषेध  कार्यक्रम  को  क्रियान्वित  करेंगी  ;

 क्या  दिल्‍ली  में  मदिरालय  खोलने
 के  लिये  हाल  ही  में  कोई  नये  लाइसेंस  दिये

 गये

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री  :  सरकार  कार्यक्रम  त्रियान्वित  कर
 रही  है  ।

 नहीं  ।

 उत्पन्न  नहीं  होता  है  ।

 मनोपुर  में  स्कूलों  ate  कालेजों  को  श्रमिक  सहायता

 1*१२६०.  को  रीडिंग  किशन  :
 क्या  feet  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 उन  मिडिल  श्र  हाई  स्कूलों  एवं  कालेजों  की  संख्या  जिन्हें  व्तंमान  में  मनीपुर

 सरकार  द्वारा  सहायता  अनुदान  मिल  रहा

 क्या  यह  सच  है  कि  १९  AGA  में  प्रभी  तक  किसी  स्कूल  को  कुछ
 भी

 सहायता  अनुदान  नहीं

 मिला है

 यदि  तो  उसके

 सहायता  शझ्रनुदान  की  अदायगी  में
 दी

 घनता  करने  के  लिये  कया  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 शिक्षा  उपमंत्री  का०  ला०  :  २२४  २४  मिडिल  site

 १६  हाई  स्कूल  ।  कालेज  एक  भी  नहीं  है  ।

 हां  ।

 सहायता  wears  स्वीकृत  किया  जा  चुका  है  श्र  लेखापरीक्षा  द्वारा  प्रावइ्यक  प्राधिकार

 प्राप्त  होने  पर  रुपया  ले  लिया  जायेगा  ।

 लेखापरीक्षा  प्राधिकारियों
 से

 मामले
 को  शीघ्र  निपटाने  की  प्रार्थना  की  जा  रही  है  ।

 कन् टीन  cela  विभाग

 डा०  रामा  राव  :

 1*१२६२.
 {  ait  सोहन  राव :

 क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 PEYY—UE  में  कैन्टीन  स्टोर्स  विभाग  द्वारा  जित  atk

 क्या  यह  सच  है  कि
 विभाग  द्वारा  श्रीजीत  लाभ  में  से  यूनिट  द्वारा  संचालित  कैन्टीन ों को

 बोनस  दिया  गया  था  ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  :  PV, UG, CCR  रुपये  ।

 कैन्टीन  स्टोर्स  विभाग  द्वारा  यूनिट  संचालित  कैन्टीन ों  को  इस  प्रकार  कोई  बोनस  नहीं  दिया

 है
 ।  किन्तु

 विभाग  से  खरीदी  वस्तुओं  के पाथ गर
 पर  उन्हें  अ्रपहारਂ  दिया  जाता है

 ।

 मूल  wast  में  ।
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 भारतीय  नौसेना  की  माल वाहिनी  नौकायें

 1*१२६३.  डा०  ज०  ना०  पारिख
 क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विदेशों  से  प्रतिरक्षा  हेतु  स्टोर्स  और  उपकरण  लाने  के  लिये  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  द्वारा

 १९५५-५६  में  भाड़े पर  कितनी  राशि  at  की  गई  कौर

 क्या  भारत तय  नौसेना  में  मालवाहिनी  नौकायें  रखने  का  विचार  है  जिन्हें  संकट  काल  में
 प्रतीकात्मक  कार्यों  के  लिये  प्रयुक्त  किया  जा  सके  ।

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  :  जानकारी  संग्रहीत  की  जा  रही  है  तथा

 उसे  सभा-पटल  पर  रख  दिया  जायेगा  |

 नहीं  ।

 भ्रन्तविइवविद्यालय  युवक  समारोह

 1*१२६४.  श्री  भीखा भाई  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  नई  दिल्ली  में  भ्रन्तविदवविद्यालय  युवक  समारोहों  का

 आयोजन करने  के  लियें  कितनी  धनराशि  खर्च की  अर

 श्रत्तविदवविद्यालय  युवक  समारोहों  के  कार्यक्रम  में  दर्शकों  को  भ्रामंत्रित  करने  का  क्या

 मापदण्ड है  ?

 9 उपमंत्री  काठ  ला०  :  प्रथम  समारोह  के  लिये  लाख

 ३७  हजार  रुपये  प्रौढ़  दूसरे  समारोह  के  लिये  २  लाख  ३२  हजार  रुपये  |  PEUK  में  प्रायोजित
 स  क  ३

 समारोह के  लेखे  को  भ्र भी  अ्रन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  किन्तु  areas  सकी  ढाई  लाख  रुपये  की  स्वीकृत

 राशि के  भ्रमर  सारा  खर्च  पूरा  हो  जायेगा  |

 प्रथम  समारोह  के  कार्यक्रम  के  लिये  सभी  प्रतिष्ठित
 व्यक्तियों

 को
 आमंत्रण

 पत्र  दिये

 गये थे  ।  इनमें  संसद्‌  के  सदस्य  भी  सम्मिलित  QEYY HIT WEE A १९५६  में
 केवल  उद्घाटन  समारोहों

 के  लिये  ही  आमंत्रण  पत्र  भेजे  गये  थे  शर  थियेटर  में  प्रतियोगिता  देखने  के  लिये  कीमतों  वालें  टिकट
 थे  ।

 उच्चतर  प्रौद्योगिकीय  उत्तरी  खंड

 1१२६६.  श्री  राम  कृष्ण
 :  कया  दिक्षा मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  कानपुर  में  उच्चतर  प्रौद्योगिकीय  संस्था  की  स्थापना  करने  वाली  योजना  को
 भ्रान्ति

 रूप  दिया  जा  चूंकि

 यदि  तो  उसके  मुख्य  लक्षण  क्या  हैं
 ?

 परीक्षा  उपमंत्री  का०  ला०  :  कभी  श्रीमान्‌ ।

 प्रशन  उत्पन्न  नहीं  होता  है
 |

 तांबा  कौर  सीसा  निक्षेप

 प  १२६८.  डा०  राम  सुभग  सिंह  :  कया  प्राकृतिक  संसाधन  तथा  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हिमालय में
 तांबे  प्र  सीसे  के  निक्षेपों

 के  सर्वेक्षण  के
 लिये  कोई  कार्यक्रम  तैयार  किया

 गया

 यदि  किया  गया  तो
 उसका  स्वरूप  क्या  रोक

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 क्या  इस  सम्बन्ध  में  काम  शुरू  हुजरा  है
 ?

 शिक्षा  उपमंत्री  का०  ato  :  हां  ।

 शौर
 प्राप्य  जानकारी  बतलाने  वाला  एक  faa

 सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 [  देखिये  परिशिष्ट  ५,  अनुबन्ध  संख्या  ६  |

 डालमिया  व्यापार  संस्थायें

 1*१२६६.  श्री  गार्ड्लिगन  गौड  :  वित्त  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  डालमिया की  कुछ  व्यापार  संस्थाओं  के  कार्यों  की  जांच  करने  के

 लिये  सरकार  एक  जांच  आयोग  नियुक्त  करने  का  विचार  रखती  कौर

 यदि  तो  वह  कब  नियुक्त  किया  जायेगा
 ?

 कौर  सैनिक  व्यय  मंत्री  न ०  च०  :  कौर  सरकार ने  डालमिया

 की  कुछेक  व्यापार  संस्थानों  के  कार्यों  की  जांच  करने  के  लिये  एक  जांच  आयोग  नियुक्त  किया है  ।  आयोग

 के  निर्देश  पद  ate  उसका  गठन  झ्र साधारण  दिनांक  ११  १९४६  में  घोषित  कर  दिया

 गया है  |

 दिल्‍ली  पुलिस

 1*१२७०.  डा०  सत्यवादी  :  कया  गृह-कार्यों  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह
 सच

 है
 कि  १  १९५६  को  दिल्‍ली  की

 पुलिस  मुख्य  आयुक्त  के
 जरिये

 केन्द्र  से  प्रशासित  हो  रही

 क्या  यह  सच  है
 कि

 सहायक  थानेदार  की  श्रेणी  के  ग्रोवर  उससे  ऊपर  के  अराजपत्रित  पुलिस

 अ्रधिकारियों  ने  अन्य  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  के  समान  ही  अ्रपनी  पेंशन  के  सम्बन्ध  में  विद्वेष  वेतन

 श्र  भ्रनुपातिक  महंगाई  भत्ते  का  फायदा  उठाया  कौर

 यदि  तो  उसके  कया  कारण हैं
 ?

 मंत्रालय  में  मंत्री
 हां

 ।

 नहीं  ।
 दिल्ली  के  सहायक  थानेदारों  की श्रेणी कौर  उसके  ऊपर के  पुलिस  भ्र धि कारियों

 को  उन्हें  मिलने  वाले  विशेष  वेतन  का  फायदा  पेंशन  में  नहीं  दिया  जाता  है  ।  महंगाई  भत्ते की  कोई  भी

 प्रतिशत  पेंशन  में  नहीं  गिनी  जाती  ।

 दिल्‍ली
 पुलिस  के  उपरि  श्रेणी  के  अ्रधीनस्थ  अधिकारी  दिल्‍ली-पंजाब  के  संयुक्त  वर्ग  में  कराते

 हैं  गौर  उनकी  सेवा  की  शर्तें  पंजाब  सरकार के  नियमों  तथा  उसके  द्वारा  जारी  किये  गये  आदेशों

 से  विनियमित होती  हैं  ।  इन  नियमों  ak  झ्रादेशों  के  कारण  सभी  पदों  से  सम्बद्ध  विशेष  वेतन  महंगाई

 वेतन  पेंशन भी  नहीं  गिना जा  सकता  ।

 शिक्षा  का  केन्द्रीय  नियत्त्रण

 सरदार  इक़बाल
 1*  १२७१

 सरदार  श्रकरप रो

 क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है
 कि

 दिल्‍ली  राज्य  के  शिक्षकों  ने  यह  मांग  की  है  कि  शिक्षा  सीधे  केन्द्रीय

 सरकार के  रन  श्री

 मूल  wat  में  ।
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 यदि  ऐसा
 तो

 तत्सम्बन्धी
 सरकार  की  प्रतिक्रिया क्या  है  ?

 शिक्षा  उपमंत्री  Ato  मो०  :  हां ।

 यह  मामला  विचाराधीन  है  ।

 भारत-तिब्बत  गवेषणा  कलिम्पोंग

 * 2292.
 श्री  भक्त

 दन  :
 क्या  शिक्षा

 मंत्री  ३१  PERK  के
 कत  संख्या  ५५१

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इस  बीच  कालिम्पोंग  में  भारत-तिब्बत  गवेषणा  संस्था  की  स्थापना  की  जा

 भज  1

 यदि  तो  क्या  उसके  कार्यक्रम  रानी का  एक  विवरण  सभा  की  टेबल  पर

 रखा

 यदि
 तो  विलम्ब  का  क्या  कारण  कौर

 इस
 संस्था  की  स्थापना

 कब
 तक  हो  जाने  की  तराशा  है  ?

 दिक्षा  उपमंत्री  का०  ला०  :  नहीं  ।  कालिम्पोंग  में  भारत-तिब्बत

 गवेषणा  संस्था  की  स्थापना  का  सुझाव  समाप्त  हो  चुका  है  ।

 से  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होते  ।

 प्र दास कोय  सतकंता  विभाग

 1*१२७३.  श्री  कामत  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  १८  १९५६  को  पूछे  गए  तारांकित  प्रश्न

 संख्या  ८३  के  उत्तर के  सम्बन्ध में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  सरकारी  रकम  कौर  भंडारों  के  ग़बन

 के
 ४८  मामलों में  फंसे  हुए  प्राधिकारियों  के  विरुद्ध  कया  कार्यवाही की  गई  है  ?

 गाह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री  :  आवश्यक  जानकारी  बताने
 वाला  एक  विवरण

 सभा-पटल पर  रखा  जाता  है  ।  [  देखिये
 परिशिष्ट  ५,  अनुबन्ध  संख्या ७  ]

 जनसंया  ध्यानयोग

 1९६७२.  श्री  राम  कृष्ण  :
 कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  जनसंख्या  समस्या

 को  सभी  पहलुओं
 पर

 विचार  करने  कौर  उपयुक्त  जनसंख्या  नीति  की  सिफारिश  करने  के  लिये  क्या  कोई

 जनसंख्या  बनाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 मंत्रालय  में
 मंत्री

 :  नहीं  ।

 fade  विश्वविद्यालयों  में  भारतीय  विद्यार्थी

 1€७३. श्री
 राम  कृष्ण  :  कया  दिक्षा

 मंत्री  पटल  पर  एक
 विवरण  रखने

 की  कृपा
 करेंगे  जिसमें यह

 बताया गया  हो  कि  :

 विदेशों  के  विभिन्न  विश्वविद्यालयों में  पढ़ने  वाले  विद्यार्थियों की  संख्या  कया

 क्या  इन  विद्यार्थियों  को  सरकार  द्वारा  वित्तीय  या  wea  कोई  सहायता  दी  जाती

 यदि  दी  जाती  तो  उसका  ब्योरा  कया  कौर

 उनकी  पढ़ाई  का  पाठ्यक्रम क्या

 pret  अंग्रेजी
 में  ।
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 दिक्षा  उपमंत्री  का०  ला०  १-१-५६  को  लगभग  ¥, Roo 3

 उनमें  से  कुछ  को  ।

 विभिन्न  योजनाओं  के  अधीन  आंशिक  वित्तीय  सहायता  योजना  के  अ्रधीन

 विनिमय  सुविधायें  ate  प्रवेश  व्यवस्था  |

 इंजीनियरिंग  ललित  मानव  औषधि

 ate  पशुचिकित्सा  विज्ञान  |

 एल्यूमीनियम  निक्षेप

 16७४.  श्री  राम  क्या  प्राकृतिक  संसाधन  शौर  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  एल्यूमीनियम  निक्षेप  की  एक  बहुत  बड़ी  मात्रा  भारत  में  पाई

 जाती

 यदि  पाई  जाती  तो  एल्युमीनियम  निक्षेप  के  कुल  संसाधन  कया

 वर्तमान  वार्षिक  उत्पादन  क्या  है
 ?

 शिक्षा  उपमंत्री  का०  ला०  :  हां  ।

 ऊंचे  दर्जे  के  एल्युमीनियम का  संग्रह  लगभग  २८०  लाख  टन  है  कौर  सभी  दर्जे  की  इस  धातु

 का  संग्रह  लगभग  २५००  लाख  टन  है  ।

 PeUY  में  एल्युमीनियम की  कच्ची  धातु  का  उत्पादन  ८१,१७२ टन  था  I

 ated  भारतीय  विधि-जोड़ी  परिषद्‌

 1९७४५.  श्री  राम  कृष्ण  :  क्या  विधि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  सरकार  द्वारा  एक

 भारतीय  विधि  जीवी  परिषद्‌  स्थापित  करने  ate  अ्रधिवक्ता  के  रूप  में  नाम  दरज  कराने  वाले  लोगों  की

 न्यूनतम  ग्रहीत  के  बारे  में  एक  समान  नियम  लागू  करने  के  सम्बन्ध  में  विधि  जीवी  समिति  की  सिफारिशों

 को  कार्यान्वित  करने  के  बारे  में  कभी  तक  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 तथा  सैनिक  उड्डयन  मंत्री  :  अखिल  भारतीय  विधि  जीवी

 समिति  द्वारा  प्रस्तुत  प्रतिवेदन  समस्त  राज्यों  में  परिचालित  कर  दिया  गया  था  पौर  उन्हें  यह  कह  दिया

 गया  है  कि  वे  उच्च  राज्यों  के  विधि  जीवी  राज्यों  के  विश्वविद्यालयों  तथा  अरन्य

 उपयुक्त  संस्थाओं  झ्र ौर  व्यक्तियों  के  परामर्श  से  प्रतिवेदन  में  निहित  सिफारिशों  के  सम्बन्ध  में  wat

 विचार  प्रकट  करें  ।  समिति  की  सिफारिशें  ्र  उनके  सम्बन्ध  में  प्राप्त  विभिन्न  मत  wat  विचाराधीन  हैं  ।

 सदस्य  बल  मुख्यालय  के  निम्न  श्रणी  के  कलक

 श्री  राम  कृष्ण :

 16७६.  को
 ब०  Fo  दास

 :

 श्र  तुषार  चटर्जी  :

 क्या  प्रतिरक्षा  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  सशस्त्र  बल  मुख्यालय  में  काम  करने  वाले  निम्न  श्रेणी  के  पलकों  के  एक

 शिष्टमंडल  से  उनके  वेतन  भत्तों  और  वृद्धि  में  विद्यमान  समता  को  दूर  करने  के  सम्बन्ध  में  कोई

 ज्ञापन  प्राप्त  ga  श्र

 मूल  प्रंग्रेजी  में  ।



 १९६०  लिखित  सोम  बार  91%
 ह  ची  १९४६

 यदि  तो  उस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री
 हां  ।  ज्ञापन  में  यह  सुझाव

 दिया  गया  है  कि  सरकार  वेतनक्रमों  के  पुनरावर्तन  तथा  पेशगी  वेतन-विधि  के  सम्बन्ध  में  सशस्त्र  बल

 मुख्यालय
 के  निम्न  श्रेणी  के  पलकों  पर  भी  वही  आदेश  लाग  जो  कि  केन्द्रीय  सचिवालय के  इसी

 श्रेणी  के  क्लर्कों  पर  लाग  होते  हैं  ।

 सशस्त्र  बल  मुख्यालय के  निम्न  श्रेणी  के  क्लर्कों  का  वेतनक्रम  पहले  ही  YY—3—s Y— STAT

 FRY—U—  Vo  से  Ko—F—s  रोक------  कर

 दिया  गया  है  ।  जहां  तक  भत्तों  का  सम्बन्ध  उसमें  कोई  भ्रातृ  नहीं  पेशगी  वेतन  वृद्धि  केवल

 उन्हीं  कार्यालयों के  निम्न  श्रेणी के  पलकों  को  दी  जाती है  जो  कि  केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  योजना

 में  भाग  लें  रहें  हैं  ।  क्योंकि  इस  समय  सशस्त्र  बल  मुख्यालय उस  योजना  में  सम्मिलित नहीं  इसलिये

 यह  रियायत  इस  मुख्यालय को  नहीं  दी  गयी है  ।

 राष्ट ोय  अनुशासन  योजना

 श्री राम  कृष्ण

 श्री  झूलन  सिह
 16७७

 श्री  aaa

 डा०  राम  सुलग  fag

 कया  दिक्षा  मंत्री  ११  १९५६  को  पूछे गये  तारांकित  प्रदान  संख्या  PEER  के  उत्तर के

 सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  अनुशासन  योजना के  सम्बन्ध  में  पुनर्वास  सचिवों  तथा  शिक्षा  संस्थाओं के

 श्रथ्यक्षों  से  प्राप्त  हुई  सिफारिशों  पर  सोच  विचार  कर  लिया  गया  ale

 यदि  at,  तो  उस  सम्बन्ध में  क्या  निर्णय  किया  गया  है
 ?

 उपमंत्री  का०  ला०  श्रीमाली )  यह  निर्णय  किया  गया  है
 कि

 इन  सिफारिशों  को  उस  समिति  के  सामने  प्रस्तुत  किया  जो  कि  योजना  को  कार्यान्वित  करने  के  लिये

 नियुक्त की  गयी  है

 राज्यों  को  सहायता

 fees.  श्री  हूँ  चं०  दार्मा
 :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 कि
 केन्द्र  द्वारा  मध्य

 प्रदेश  के  मोरैना-भिंड  जिलों  में  विधि  झर  व्यवस्था  की  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिये  किस-किस  प्रकार

 की  सहायता दी  गयी  है  ग्रोवर  दी  जा  रही  है
 ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्रो  केन्द्रीय  रक्षित  पुलिस  की  कुछेक  टुकड़ियां

 भूतपूर्व  मध्य  भारत  राज्य  जिसमें  भिड  तथा  मोरैना  जिले
 भेजी

 गई  थीं  ।

 युद्धोत्तर  पर्नानर्माण  निधि

 Sod.  श्री  भक्त  दर्शन  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  १६  PEG  क  अतारांकित seq  संख्या

 Rok  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भूतपूर्व  सैनिकों  के  युद्धोत्तर  पुनर्निर्माण  निधि  के  सम्बन्ध  में  सब  जानकारी  इकट्ठी

 —_—  अ
 कर  ली  गई  कौर

 panne  ne

 waist  में  । अग्रज

 १  Units.



 लिखित  उत्तर १७  PEUK  RAEN

 यदि  तो  क्या  वह  सभा-पटल  पर  रखी  जायेगी ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  ste  हां  ।

 युद्धोत्तर  पुनर्निर्माण  निधि

 &sGo.  श्री  भक्त  दर्शन  :  क्या  प्रतिरक्षा मंत्री  a  PEUG  के  प्रश्न  संख्या

 २४५४  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  इस  बीच  उत्तर  प्रदेश  में  भूतपूर्व  सैनिक  युद्धोत्तर  पुर्ननिर्माण  निधि  में  से  व्यय  की  गई

 राशि के  बारे  में  ५.  इकट्ठे  कर  लिये  गये

 यदि  तो  क्या  उन  आंकड़ों  को  सभा  पटल  पर  रखा  जायेगा
 ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  :  कौर  हां  ।

 दिक्षा  सम्बन्धी  राष्ट्रीय  वित्त  निगम

 Teese.  श्री  भागवत  झा  श्राज्ञाद  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  शिक्षात्मक  तथा  औद्योगिक  सहकारी  संस्था  ने  सरकार  से  यह

 प्रार्थना  की  है  कि  एक  शिक्षा  सम्बन्धी  राष्ट्रीय  वित्त  निगम  स्थापित  किया  शौर

 यदि  तो  उस  प्रस्ताव  का  ब्योरा  क्या  है
 ?

 उपमंत्री  का०  Ato  :  नहीं  ।

 प्रश्न  उत्पन्न नहीं  होता

 भारत  में  श्रवण  प्रवेश

 Fear.  श्री  दी०  चं०
 धर्मा  क्या  गृह-कार्य मंत्री  १८  PENS  को  पूछे  गए  तारांकित प्रदान

 संख्या  ७५  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 १  फरवरी  से  १९५६  के  ग्रस्त  तक  भारत-पाकिस्तानी सीमा  पर*  बिना  किसी  मान्य

 यात्रा-पत्र  के  भारत  में  प्रवेश  करने  वालें  यदि  कोई  व्यक्ति  पकड़े  गये  तो  उनकी  कितनी  संख्या

 कितने  व्यक्तियों  को  दोषी  ठहराया  गया  और

 ऐसे  कितने  व्यक्ति  हैं  जिन्होंने  कैद  की  अ्रवधि  समाप्त  होने  के  उपरान्त  पाकिस्तान  वापिस

 जाने  से  इन्कार  कर  दिया  है  ?

 ्

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री
 :  से  १  फरवरी  से  १९५६  के

 ग्रस्त  तक  ५,६३२  व्यक्ति  पकड़े  गये  हैं  जिन्होंने  बिना  मान्य  यात्रा  पत्रों  के  पाकिस्तान से

 को  छोड़  भारत  में  प्रवेश  किया  उनमें  से  B,EoY  व्यक्तियों  को  दोषी  ठहराया  गया  है  प्रौढ़

 ९१  व्यक्तियों  ने  कैद  की  अवधि  के  पूरा  होने  के  बाद  वापिस  जाने  से  इनकार  कर  दिया  है  ।

 राजस्थान  के  सम्बन्ध  में  जानकारी  उस  राज्य  से  प्राप्त  होते  ही  सभा-पटल पर  रख दी  जायेंगी ।

 भ्रष्टाचार

 1९८३. श्री  दी०  चं०  wal  :  कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 PEYY—UE  में  भ्रष्टाचार  के  कार्यों  के  सम्बन्ध  में  मंत्रालयवार
 तथा  विभागवार

 feat  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  की  गयी  और

 उन्हें  किस-किस  प्रकार  का  दण्ड
 दिया

 गया  है
 ?

 लिए  ee
 wat  में  ।
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 गाह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री  :  तथा  अपेक्षित  जानकारी  एकत्रित

 की  जा  रही  है  सभा-पटल  पर  रख  दी
 जायेगी

 ।

 गोझा-सीमा  पर  तस्कर  व्यापार

 श्री
 दी  च०  फार्मा

 16८४.  सरदार  इकबाल  सिह
 :

 सरदार  च्े  द

 कया  चित्त  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 १  PEUK  से
 सीमा  प्रफुल्ल  प्राधिकारियों  द्वारा  गोझा-सीमा पर  कितनी  कीमत

 की
 और  कौन-कौन-सी निषिद्ध  वस्तुएं  पकड़ी  गई

 ये  वस्तुएं  3 ५  ठिकाने लगाई  गई

 कितनी  कीमत
 की  वस्तुएं  कभी तक  गोदामों  में  पड़ी हुई

 तब  से
 लेकर  कितनी  कीमत

 की  वस्तुएं  बेची  जा  चुकी

 उपरोक्त  अवधि  में  तस्कर  व्यापार  में  ग्रस्त  कितने  व्यक्तियों  का  पता  लगा

 उनके  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गयी  अर

 गोरा  सीमा  पर  तस्कर  व्यापार  की  रोकथाम  करने  के  लिये  we  क्या-क्या  कार्यवाही

 की  गयी  अथवा  करने  का  विचार  है  ?

 तथा  लोहा  ate  इस्पात  मंत्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी  )
 :  गोवा-सीमा  पर

 १  जुलाई  से  ३१  PEXR  तक  ८८,६४८  रुपये  के  मूल्य  की  निषिद्ध  पकड़ी  गयी

 हैं  जिनमें  भारतीय  शेविंग  स्टेशनरी  की  वस्तुएं

 चमड़ा
 विभिन्न  प्रकार की  wea  वस्तुएं  सम्मिलित  हैं

 |

 ज़ब्त की  गयी  वस्तुएं या  मालिकों  को  इस  पर  वापिस  कर  दी  गई  हैं  कि

 वे  मोचन-जुर्माना अदा  कर  अथवा जब  उन्होंने  ऐसा  जुर्माना  देने  से  इनकार  कर  दिया  हो  तो  उन

 वस्तुश्नों  को  नीलामी  पर  बेच  दिया  गया
 ।

 परन्तु  जहां  तक  पकड़े  गये  सोने  कौर  चांदी  का  सम्बन्ध

 उन्हें  सरकारी  टकसाल  में  भेज  दिया  गया  कई  अन्य  वस्तुएं हैं  जिन्हें  जब्त  कर  लेने  के  बाद  वापिस

 नहीं  किया  जाता  ।

 VE, Qa5  रुपये  की  कीमत  की  वस्तुएं  walt  तक  सीमा  शुल्क  विभाग  की  झ्र भि रक्षा  में  हैं  ।

 5, eho  रुपयों  की  कीमत
 की

 वस्तुएं  कभी  तक  बेची  जा  चुकी  हैं
 ।

 उपरोक्त  अवधि  में  तस्कर  व्यापार  में  अ्रन्तर्रस्त  पकड़े  गए  व्यक्तियों  की  संख्या  २९६  है  ।

 सीमा  शुल्क
 विभाग

 के
 सक्षम  पदाधिकारियों

 द्वारा  कुछ  एक  मामलों में  तस्कर  व्यापार

 किताबों को  उपयुक्त  दण्ड  देने  कौर  चोरी  छिपे  लाई  गयी  TET  को
 जब्त

 कर  लेनें  का  निर्णय पहले  ही

 किया  जा  चुका  हैं  ग्न्य
 मामलों

 में  सीमा  शुल्क
 विधि

 के  अधीन  विभागीय  कार्यवाही  चलाई गयी

 जिस के  भ्रनुसार तस्कर व्यापारी तस्कर  व्यापारी  पर  दण्ड  लगाने
 के

 भ्र ति रिक्त  (  जो  वह
 दण्ड  वस्तु की  कीमत  के

 तीन  गुना  मूल्य  से  अधिक  नहीं  होते  )  पकड़ी  गयी  वस्तु  ज़ब्त  की
 जा  सकती है

 ।
 कौर  उपयुक्त  मामलों  में

 उन्हें  aire  भयभीत  करने  के  लिये  उन  पर
 अभियोग

 भी  चला  दिया  जाता  हैं
 ।

 समस्त  भेद्य  स्थानों  पर
 विशेष  गती  पार्टियों

 की  संख्या  बढ़ा  दी  गयी  हैं
 ।  गोझा के

 चारों  कौर  के  घेरे  को  पक्का  करने  के  लिये  सीमा  शुल्क  कर्मचारियों  को  नौकायें  (  लांचिज़

 साइकिलें शर  अन्य  प्रकार  का  सामान  दिया  गया  है  ।

 मल  wait में  ।
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 लोक  सहायक  सेना

 1९८५.  श्री  दो०  चं०  फार्मा  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 १९५६  में  लोक  सहायक  सेना  पर  कितनी  alt  खर्च  की  गयी

 इस  ्र वधि में में  राज्यवार  कितने  व्यक्तियों  को  प्रशिक्षण दिया  गया  है  ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  :  ३१  PeUE  तक  लगभग

 RS Xo  लाख  रुपया  |

 ३१  अक्तूबर  १९५६  तक  ७५,५५२  व्यक्तियों  को  ।  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा

 जाता  ।  [  देखिये  परिशिष्ट  ५,  अनुबन्ध  संख्या  ८  ]

 स्वयं  भरो  जाने  वाली  राइफलें

 1€5८६.  श्री  दी०  कया  प्रतिरक्षा मंत्री  ३  १९५६  को पूछे गए  तारांकित

 संख्या  gee  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सदस्य  सेनाओं में स्वयं भरी में  स्वयं  भरी  जाने  वाली  राइफलों  का  प्रयोग  करने के

 wet  के  सम्बन्ध  में  कोई  फैसला  कर  लिया  गया

 यदि  तो  वहू  faa  क्या है  ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  :  शर  .  seat  अभी  विचाराधीन  है  ।

 शिक्षा  सम्बन्धी  सर्वेक्षण

 Tes. श्री  दी०
 चे०  :

 कया  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  माध्यमिक  प्रक्रम  पर  दी  जानें  वाली  बुनियादी ate  टेक्नीकल

 के  सम्बन्ध  में  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया  श्र

 यदि  तो  यह  कहां-कहां  आरम्भ  किया  गया  है  |

 किया  उपमंत्री  का०  ला०  :  सर्वेक्षण  की  प्रारम्भिक कार्यवाही  it

 शुरू
 हुई  है  ।

 यह  सारे  भारत  में  किया  जायेगा
 ।

 सोथो  के  साथ  किये  गये  ठेके

 Teas,  श्री  दी०  चं०  फार्मा  :
 कया  गृह-कार्य  मंत्री  २२  PEXG  को  पूछे गये

 तारांकित

 प्रदान  संख्या  १२६२  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  के  ध्यान  में  उसके  उस  विदेश  के  अतिक्रमण  सम्बन्धी  किन्हीं  मामलों  को

 लाया गया  हैं  जो  सरकारी  श्रषिकारियों द्वारा  ऐसे  सार्थों  को  रोक  दिये  जानें  के  बारें  में  था  जिनमें

 उनके  पुत्रियां  या  कोई  शर
 आश्रित  व्यक्ति

 काम  करते

 यदि  तो  ऐसे  कितने  मामले  हैं
 ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय
 में

 मंत्री  :  wea
 तक  ऐसे  किसी  मामले

 की  सूचना  नहीं  मिली  है  तीन
 मंत्रालयों  स

 विवरणियां  पानी
 शेष

 हैं  तथा  वे  जो  जानकारी  देंगे

 वह  सभा-पटल पर  रखी  जायेगी  ।

 मूल  set  में
 ।
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 राज  भाषा  ग्रा योग

 श्री  दी०  चे  फार्मा :

 श्री  भक्त  दर्शन :
 ध

 4  श्री  भीखा भाई  :

 Lat  qo  wo  सोनिया :

 क्या  गृह-कार्य
 मंत्री  २२  १९५६  को  पूछे गये  तारांकित प्पा  नित

 मरन  सख्या  १२६४५ क॑  उत्तर
 के

 सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या
 भाषा  आयोग के  प्रतिवेदन  पर  सोच-विचार कर  लिया  गया  कौर

 यदि  तो  इसके  किन-किन  विनिर्णयों  को  कार्यान्वित  किया  जायेगा  ?

 मंत्रालय  में  मंत्री  are
 (wa)

 wat  विचाराधीन है  ।

 लौ  में  डक  मियां

 श्री  दी०  च०  stat

 सरदार  इकबाल  सिह 1€६०

 {  सरदार  श्रकरपरो

 क्या  गह-किये  मंत्री  यह  बताने  की  दर्पा  करेंगे  कि

 PEUY—-4E  में  दल्ली  राज्य  में  कितनी  डकैती  की  घटनाएं  कौर

 (a  कितनी  डकैतियों  ध में भ्राग्नेय  भ्रमरों  का  प्रयोग  किया  गया  था

 तीन  । मंत्रालय  में  मंत्री

 (  )  तीनों  डकैतियों  में  ।

 चण्डीगढ़  का  विकास

 श्री  दी०  चे  फार्मा :
 स  सरदार  इकबाल

 रद
 :

 on  सरदार

 क्या  faa  मंत्री यह  बताने  की  करेंगे  कि

 केन्द्रीय सरकार  ने  चण्डीगढ़  नगर  कौर
 उसके  उपनगरीय  क्षेत्र  के  विकास के  लिये  wa

 तक  पंजाब  सरकार को  ऋण
 तथा  AMA  धन

 के  रूप  में  वास्तव  में  कितना
 धन

 दिया
 कौर

 ऋण  की  ्  क्या  हैं

 तथा  लोहा ate  इस्पात  मंत्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी  )  केन्द्रीय  सरकार

 ने  चण्डीगढ़  राजधानी  के  विकास  के  लिये  wa  तक  पंजाब  सरकार  को  निम्न  ऋण  दिये  हैं

 PEYO— NYA VERN से  PEAR  तक  पुनर्वास  मंत्रालय  द्वारा  दिये  गये  ऋण  ३  करोड  रुपये

 FhuR  से  FEYY—XE  तक  वित्त  मंत्रालय  द्वारा  दिये  गये  ऋण  ३  करोड़  रुपये

 उपरोक्त ऋणों  के  चाल  वित्तीय  वर्ष  में  राज्य  सरकार  को  १  करोड़  रुपये  का  प्रसाद

 अनुदान  देने  का  विनिश्चय  किया  गया  हैं  ।  इसमें
 ४०

 लाख  रुपये  का  भुगतान  किंया  जा  चुका  ह
 xs  ५

 (१)  पुनर्वास  मंत्रालय  ने  जो  ऋण  दिये  हैं  वे  २०  की  अवधि में  मूल  धन  ब्याज

 की  समान  वार्षिक  किस्तों  में  लौटाये  जायेंगे ।  भगतान  की  पहली  किस्त ऋण  लेने  की  तारीख से  तीन

 पल  अंग्रेजी  में  ।
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 वर्ष
 बाद  शुरू  होगी  कौर  समान  किस्तों  के  शुरू  होने  तक  साधारण  ब्याज  लिया  जायेगा ।  दिये  गये

 ऋणों  की

 सरियों
 पग

 सपा  की  दरे  किला  हैं
 aq  ऋण  राशि  ब्याज  प्रतिवर्ष

 2  करोड़  रु०  रे-१/२%,

 PEXQ—YR  १  करोड़ to  रे-रे/४
 7%

 १  करोड़ रु०  ¥-9  16%

 (२)  वित्त  मंत्रालय  द्वारा  दिये  गये  ऋणों  का  भुगतान १०  वर्षों  में  किया  जायेगा  कौर

 '४  प्रतिशत  वार्षिक  ब्याज  लिया  जायेंगी  ।  पहले तीन  वर्षों  में  केवल  ब्याज  का  भुगतान होगा

 मूल  धन
 एवं  ब्याज  की  समान  किस्त  का  भुगतान चौथे  वर्ष  से  आरम्भ  होगा  ।

 दिल्‍ली  राज्य  भावा  समिति  का  प्रतिवेदन

 श्री  दी  do  दार्मा
 TERR.

 {  श्री  मु०  इस्लामुद्दीन

 कया  गह-काय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  राज्य  सरकार  ने  राज्य  भाषा  समिति का  प्रतिवेदन  उनके

 पास  भेजा  ak

 यदि  तो  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 मंत्रालय में  मंत्री  :  हां  ।

 मामला  विचाराधीन  परन्तु  अन्तिम  विनिश्चय  करने  से  पहिले इस  पर  इसकी  विस्तृत

 जांच  करने  की  भ्रावव्यकता है  ।

 भारत  में  पाकिस्तानी  राष्ट्र जन

 16९३.  श्री  दीदार  देव  क्या  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  भारत-पाकिस्तान

 परिपत्र  प्रणाली  के  लागू  होने  के  बाद  कितने  पाकिस्तानी  राष्ट्र जनों  ने  त्रिपुरा  में  प्रवेश  करने  के  बाद

 झपने  परिपत्र  भारतीय  नागरिक  बनने के  इरादे  से  दे  दिये हैं  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय में  मंत्री  :  gy  ।

 त्रिपुरा  में  फसलों  को  नुक्सान

 1९६४.  श्री  दशरथ  देव  गृह-कार्य  मंत्री
 यह  बतान  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार
 को  विदित है  कि  त्रिपुरा  में  झ्रादिम  जातियों  के

 धूमाचेरा  शौर

 अमरपुर में  जंगली  हाथियो ंने  फसलों को  बहुत  नुकसान  पहुंचाया

 क्या  भ्रादिम जाति  कल्याण  अधिकारी  को  परिवारों  क़ी  सहायता  के  लिये

 याचिका  प्राप्त  हुई

 क्या  सरकार का  विचार  लोगों  को  उदारतापूर्ण  कज  wer  देने  का  हैं  ताकि

 वे  भ्र पनी  फसलों  को  जंगली  जानवरों  से  बचा  सकें  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय
 में

 मंत्री  कला  शहर  कौर  अमरपुर  परगनों  के

 धू माचरा  और  रॉक चारी  में
 लोगों  की  फसलों  को

 थोड़ा  नुक्सान  पहुंचा था

 मूल  wt  में  ।



 PRK  रि  घात  ्  तर  १७  FEXR

 केवल  एक  याचिका  सहायतार्थ  प्राप्त  हुई  थी  ।

 हा ं।

 राजस्थान  में  भूतपूर्व  सैनिकों  का  पुनर्वास

 1६६५.  श्री  कर्णों सिह  जी  :  कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 FeXQ—UY
 में

 राजस्थान  राज्य
 के  भूतपूर्व  सैनिकों  के  पुनर्वास  के  लियें  कौन-कौन  सी

 १९४९-५०  से  PEYV—UY  तक  राजस्थान  में  इन  योजनाओं  पर  कितना धन  व्यय

 किया  at

 केन्द्र  पौर
 राजस्थान

 राज्य  नें  इस  व्यय  की  पूत्ति  किस  अनुपात  में  धन  देकर  की  ?

 उपमंत्री  :  भारत  सरकार ने  PEYR—UY  के  लिये

 केवल  राजस्थान
 राज्य  के  भूतपूर्व  सैनिकों

 के  पुनर्वास  के  लिये  कोई  विशिष्ट  योजना  स्वीकार  नहीं  की

 उन्हें  भूतपूर्व
 सैनिकों

 के  पुनर्वास  की  सामान्य  योजनाओं के  भ्रन्तगंत  बसाया  जाता  औरो जो

 निम्न हैं  :

 (१)  सरकारी  सेवा  में

 (२)  भूमि पर

 (३)  बुनियादी  कृषि  में  प्रशिक्षण

 (४)  व्यवसायिक  /  टेक्नीकल  प्रकार  के  कारबार  में  प्रशिक्षण  देना  ।

 PEWE-Yo  से  PEYC—YY  तक के  काल  में  राजस्थान  में  निम्न  योजनाओं  पर

 १,०२,६१०  रुपये  व्यय  हुए
 :

 रुपय
 ~

 (१)  तखतगढ़ में  कृषक  बस्ती
 ...  १,०  १,०६८

 (२)  बुनियादी  कृषि  का  प्रशिक्षण  ३६०

 (३)  व्यवसायिक /  टेक्नीकल  प्रशिक्षण
 ome  85k

 योग  %,0  २,६१०

 उपरोक्त  पर  राज  राज्य  सरकार  द्वारा  कोई  व्यय  नहीं  किया  गया  ।

 इस  व्यय  की  पूर्ति  केन्द्रीय
 सरकार

 कौर  राजस्थान  राज्य  युद्धोत्तर  पुननिर्माण  निधि  द्वारा  निम्न

 अनुपात में  की  गई  है
 : ~

 योजना  केन्द्रीय  सरकार  राज्य  युद्धोत्तर

 (  १)  तखतगढ़  में  कृषक  बस्ती  200%

 (२)  बुनियादी  कृषि  में  प्रशिक्षण  10%  yo%

 200%

 मूल  प्रंग्रेजी  में
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 सत्र  बलों  के  श्रधिकारो

 डा०
 राम  सुलग सिंह  :

 TRE.  {  श्री  गिडवानी  :

 (ait  भागवत  झा  श्रीपाद :

 कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  सरकार  ने  सशस्त्र  बलों  के  भ्र धि कारियों  की  भर्ती  के  लिये  राष्ट्रीय  सेनाछात्र  दल

 में  कुछ  प्रतिशत  व्यक्तियों  का  लेना  निर्धारित  किया  atk

 यदि  तो  वह  प्रतिशतता क्या  है  ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री
 :  जहां तकਂ  यु पना तौ  विमान  बल  के

 कारियों  की
 भर्ती  का  सम्बन्ध  उत्तर  स्वीकार  नात्मक  है  ।  नौ  सेना  के  बारे  में  राष्ट्रीय  सेना छात्र  दल  के

 सेनाछात्रों  का  प्रतिशतक  निर्धारित  करने  का  wet  सरकार  के  विचाराधीन  है  |

 सैनिक  देहरादून  में  20%  रिक्त  स्थान  राष्ट्रीय  सेना  छात्र  दल  के  सेना
 ज्येष्ठ  सेना  उपभाग  के  लोगों  को  सेना  में  नियमित  कमीशन  देने  के  लिये  रक्षित

 ~
 हैं  ।  उतना ही  प्रतिशत  भारतीय  विमान  बल  के  सामान्य  कत्तव्य  शाखा  में

 विमान  विभाग  के  ज्येष्ठ सेना  छात्रों  के  लिये  भी  रक्षित किया  गया  है  ।

 राष्ट्रीय युवक  श्रीवास  गृह  संघ

 fees,
 {ego  चुनन

 लिए

 क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  राष्ट्रीय  युवक  श्रीवास  गृह  संघ  को  कोई  सहायता  देती

 यदि  तो  जब  तक  सरकार  ने  इस  संघ  को  कैसी  सहायता  दी

 इस  संघ  ने  aa  तक  कितने  श्रीवास  गृह  बनाये  हैं
 ?

 शिक्षा  उपमंत्री  का०  ला०
 :

 हां  |

 (१)  १९५३-४४  में  महरौली  के  निकट  एक  पुरानी  इमारत  को  युवक  श्रावास  गृह  में

 बदलने  के  लिये  ४,६२०

 (२)  PEYY—VY  में  दिल्‍ली में  उनका  राष्ट्रीय  मुख्यालय  स्थापित  करने के  लिये

 G,000

 (३)  PEXY—UE  में  उनके  प्रशासकीय  व्यय  के  लिये  १०,०००

 (४)  PEKQ—UY  में  उनके  प्रशासकीय  व्यय  के  लिये  १०,०००  Fo  |

 दिल्ली  में  एक  गृह  बनाया  है
 ।

 केरल  में  पिछड़े  वर्गों  के  लिये  आयुक्त

 tees.  को  वेलायुद्ध
 :

 कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  केरल  राज्य में  पिछड़े वर्गों  के  प्रा युक्त ों  सम्बन्धी  प्रशासनिक  व्यवस्था  में  कुछ

 परिवर्तन  करने  का  विचार

 (a)  यदि  तो  वे  परिवर्तन क्या  हैं  ?

 मल  म्रंग्रेजी  मे ं।
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 मंत्रालय  में  मंत्री  (att  नहीं  ।

 (4)  प्रव्  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 केरल  में  पाठ्य  पुस्तकों  का  स्वामित्व  शुल्क

 1६९९९.  श्री  वेलायुधन  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  राज्य  की  सरकार  राज्य  के  स्कूलों  तथा  कालेजों  की  पाठ्य  पुस्तकों  की छपाई

 का  स्वामित्व  शुल्क  मद्रास  की  एक  फर्म  को  देने  का  विचार  कर  रही  त्र

 यदि at,  तो  उसकी  शर्तें  आदि  क्या  हैं
 ?

 दिक्षा  उपमंत्री  का०  ला०
 :  शर  जानकारी  एकत्र  की  जा

 रही है  ।  तथा  एक  विवरण
 यथासम्भव  शीघ्र  ही  सभा-पटल  पर  VAT  जायेगा  |

 आन्ध्र  में  हीरे  की  खानें  तथा  कोयले  के  क्षेत्र

 1१०००.  श्री  गार्ड्लिगन  गौड़
 :

 क्या  प्राकृतिक  संसाधन  कौर  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  सरकार  हीरे  की  खानों  के  लिये  oe  प्रदेश  के  क्षेत्रों की  जांच

 करना  चाहती

 यदि  तो  क्या  सरकार  राज्य  के  fat हुए  कोयला  क्षेत्रों
 का

 पता  लगाने  के  लिये
 राज्य

 में  भ-भौतिकीय  सर्वेक्षण  भी  wiz

 यदि  तो  कब
 ?

 शिक्षा  उपमंत्री  क्या  ला०  श्रीमाली )  हां

 नहीं ।  कोयले  की  तहों  का
 पता  लगाने  के  लिये  भू-भौतिकीय  पद्धतियां  उपयोगी

 नहीं हैं  ।

 seq  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 ग्राम  श्रीनिकेतन

 1१००१  श्री  गाडिलिंगन गौड़  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  fara  भारती  विश्वविद्यालय  ने  ग्रामीण  उच्च  शिक्षा  परिषद्‌  के
 सहयोग

 से  श्रीनिकेतन  में  एक  ग्राम  संस्था  खोली

 यदि  तो  इस  संस्था  में  कौन-सी  मुख्य  सुविधायें  दी  जाती
 ग्रोवर

 इस  प्रयोजन  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  wa  तक  कितनी  राशि  चुकी हैं  ?

 हां दिक्षा  उपमंत्री  का०  Ato  श्रीमाली )

 (१)  ग्राम  सेवाशर्तों  में  तीन  वर्ष  की  उपाधिਂ

 (२)  कृषि  विज्ञान  में
 दो  वर्ष

 का
 प्रमाण  पत्र

 ।

 (३)  एक  वर्ष  का  प्रारम्भिक  पाद्य  क्रम
 ।

 (7) 8
 है

 &
 A4-4%

 के  दौरान  दो  लाख काਂ  तदर्थ  अ्रनदान  दिया  जा  चुका  हैं  ।
 बवन

 मूल  wast  में  ।

 9Diploma
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 पुलिस  के  सिपाहियों  के  लिये  श्रीवास  सुविधायें

 ठाकर  बगल  किशोर  सिंह
 :

 Too  थी  देवगन

 श्यो  कामत  :

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  उन  राज्यों  के  नाम  क्या  जिन्होंने  भ्रप्रैल

 १९५६  से  पुलिस  के  सिपाहियों  के  mara  के  लिये  दी  गई  राशि  का  उपयोग  कर  लिया  है  तथा  ऐसे

 प्रत्येक  राज्य  ने  कितनी  राशि  ले  ली  है  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री  :  मध्य

 उत्तर  प्रदेश  तथा  पश्चिमी  बंगाल  को  उनकी  प्रार्थना  पर

 पुलिस  के  सिपाहियों  के  श्रीवास  के  लिये  ऋण  दिया  गया  है
 ।  तत्स्थानी  राज्यों  से  व्यय  के  विवरण  प्राप्त

 होने  पर  राशि  का  वितरण  कर  दिया  जायेगा  ।  ऐसे  विवरण  तभी  प्राप्त  नहीं  हुए  हैं
 ।

 केरल  में  घोषित  पदाधिकारी

 1१००३.  श्री  Mo  गोपालन  :
 क्या  गृह-कार्य  मंत्री

 यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि  :

 केरल  राज्य  में  कुल  कितने  भ्र घोषित  पदाधिकारी  अपने  स्थानों  पर
 wa

 भी

 स्थायी  नहीं  बनाये गये

 उनमें  से  कुल  कितने  व्यक्ति  ५  वर्ष  से  भ्रमित  काम  कर चुके  ्र

 उनमें से  भूतपूर्व  मद्रास
 राज्य  सेवा  के  कितने  कर्मचारी री  हैं  ?

 1  गृह-कार्य  मंत्रालय में  मंत्री  से  जानकारी एकत्र  की  जा  रही  है

 तथा  प्राप्त  होने  पर  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 प्रशासनिक  सेवायें

 1१००४.  श्री  ईयाचरण :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 १९४६ से  PERS  तक  राज्यवार  राज्य  dara  के  कितने  भारतीय  प्रशासनिक

 सेवा  भारतीय  पुलिस  सेवा  में  लियें  गये  ax

 उनमें  से  प्रत्येक  राज्य  में  भ्रनुपूचित  जातियों  व  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  के  कितने

 व्यक्ति  हैं  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री  श्र  जानकारी  एकत्र  की  जा

 रही है  सभा-पटल  पर  रखी  जायेगी ।

 व्यावहारिक प्रशिक्षण  छात्रवृत्ति  योजना

 डा०  सत्यवादी  :
 1१००४.

 श्री  विश्व  नाथ  रेड्डी :

 क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 व्यावहारिक  प्रशिक्षण  छात्रवृत्ति  योजना  के  विशेषतः  PEYY—UE

 कितने  इंजीनियरिंग  स्नातकों  तथा  उपाधि  प्राप्त  विद्याथियों  को  प्रशिक्षण  दिया

 उस  प्रशिक्षण  की  अवधि  कितनी  ह  जिसक  लिये  इन  व्यक्तियों  को  सरकार  द्वारा

 वृत्तियां  दी  गई  कौर

 उनमें
 से

 कितनों
 को  सरकारी  नौकरी

 में  ले  लिया  गया  है
 ?

 beg  |  |
 |



 १२७०  लिखित  उत्तर  १७  १९५६

 शिक्षा  उपमंत्री  का०  ला०  PEYN—US  के  अन्त  कुल  १,४००
 इंजीनियरिंग  स्नातक  तथा  ५६०  उपाधि प्राप्त  विद्यार्थियों  ने  व्यावहारिक  प्रशिक्षण  को  लेना शुरू
 किया  है  ।  उनमें

 से
 ५१६  स्नातकों  तथा  4S  उपाधिप्राप्त  विद्यार्थियों  ने  PEYK-UE  में

 प्रशिक्षण
 लेना  प्रारम्भ  किया  ।

 एक  से
 दो  ay  यह  भ्र वधि  क्षेत्र  विशेष  की  प्रशिक्षण  अवधि  के  ऊपर  निर्भर

 करती है  ।

 भ्रपेक्षित  जानकारी  तत्काल  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 तम्बाकू ६

 1१००६. श्री  तुलसी  दास  :  व्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 १९५२-५३
 की  फसल  के

 घटिया  तथा  उपयोग  न
 किये  गये  तम्बाकू  का  इस  समय

 कितना  परिमाण  ष  पड़ा

 प्रफुल्ल  रियायतों  को  बन्द कर  देने  के  फलस्वरूप  उत्पादकों  तथा  cary  धारियों  को

 इसकी  बिक्री  न  होने  के  कारण  कितनी  वित्तीय  हानि  कौर

 इस  माल पर  कितना  शुल्क  जायेगा ?

 लोहा  site  इस्पात
 मंत्री

 ति०  त०  १९१  लाख

 पौंड  ।
 इस  मात्रा में  पहली  फसलों

 का  माल भी  शामिल  १९५२-४३  के  पृथक  आंकड़े  उपलब्ध

 (a)  वित्तीय  हानि  का  seq  उत्पन्न  नहीं  क्योंकि  माल  अभी  तक  उनके  मालिकों

 के  पास  पड़ा  eas  जो  arse  व्यापारी  हैं  तथा  वह
 नियमों

 के
 प्रधान  बेचा

 जा  सकता है

 लगाये  जा  सकने  वाले  शुल्क  का  ठीक-ठीक  अपमान  लगाना सम्भव  नहीं  क्योंकि  यह

 बात  निकासी
 के  समय  तम्बाकू  के  गुण  प्रकार  से  सम्बन्ध  रखती  है

 ।
 इसके  अलावा

 भी  मालिक को
 अपने

 सारे  प्रथव  कुछ  तम्बाकू  की  कृषि  प्रयोजनों  से  अथवा
 नष्ट  करने  के  प्रयोजन से  मुफ्त  निकासी

 करने  की  स्वतन्त्रता है  ।

 बिहार  में  श्रनुतूचित  श्रादिम  जातियों का  कल्याण-कार्य

 1१००७. श्री  देवगन  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 भ्रनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  के
 कल्याण

 के
 लिये

 दिये  गये  केन्द्रीय  सहायता  अनुदान  में

 ग्रनुसूचित  श्रादिम  जातियों  के  लिये  किये  जाने  वाले  विकास  कार्यों  में  PEXY—UE  के  दौरान  बिहार

 में  कितनी  राशि  व्यय  की  गई

 PEYV—UY  ate  PEXY—UXE  में
 कितनी

 .
 राशि

 व्यतीत

 यदि
 तो  इसके  क्या  कारण

 क्या  यह॒व्यपगंत  राशि  तत्पश्चात्  कल्याण  योजना  के  लिये  उपलब्ध  की
 कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 1  गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री
 :  RERE  लाख  रुपये  |

 ह म  और  PEYY-NS FH SIM HAT: के  दौरान
 २२१

 लाख  शर
 Ws

 लाख

 yaa  अंग्रेजी  में  ।

 १1008  holders,
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 ये  राशियां  समय  की  कमी  के  कारण  कुछ  योजनाकारों  के  क्रियान्वित  न  होने  के  कारण

 व्यतीत  हुईं  ।

 at  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रथम  चार  वर्षों  कम  व्यय  हुई  राशि
 को

 शवइ्यकताओ्ं  के  झ्राघार  पर  PEXY—UG  राज्य  को  उपलब्ध  कर  दिया  गया  था  ।  जहां  तक

 १९५५-५६ के  दौरान  में  बचत  का  सम्बन्ध जो  योजनायें  समय की  कमी  के  कारण  पूरी  नहीं  हो

 सकी  हैं  अथवा  शुरू  नहीं
 की

 जा  सकी हैं
 उनको  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना

 में  शामिल
 करने  पर  सहायता

 दी  जायेगी  |

 श्रारिलिरी  मिलिट्री  ट्रेनिंग  सेंटर

 १००८. श्री  To  ला०  बारुपाल  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राजस्थान  के  बीकानेर  जिले  में  श्नाटिलिरी  मिलिट्री  का  प्रशिक्षण  केन्द्र  खोलने  की

 कोई  योजना

 यदि  तो  इस  केन्द्र  के  लिये  कितनी भूमि  की  श्रावस्यकता

 क्या  उस क्षेत्र में  पड़ने  वाले  गांवों  को  खाली  कराने की  कोई  योजना

 यदि
 तो  कितने  गांवों  को  खाली  कराया  जायेगा  कौर  वहां  रहने  वालों  को

 फिर
 से

 कहां  बसाया  कौर

 क्या  इनको  कोई  प्रतिकर  दिया  यदि  तो  ग्राम वार  कितना-कितना  ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  :  इस  प्रस्ताव  पर  विचार  हो  रहा  है  कि  बीकानेर

 के  पच्छिम  की  का  एक  क्षेत्र  फील्ड  फार्यारिंग  प्रयास  के  उपयुक्त  होगा  या  नहीं  |  कभी  तक  प्रस्ताव

 का  अनन्तिम  रूप  निश्चय नहीं  हो  पाया है  |

 से  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 समवाय  पंजीयक  कलकत्ता

 1१००६.  सरदार  श्र०  fao  सहगल  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  कलकत्ता  में  समवाय  पंजीयक
 अधिकारी के  कार्यालय  में  कई

 प्रलेखों

 को  कई  वर्षों  तक  फाइलों  में  दर्ज  नहीं  किया  गया

 इसके  ठीक
 करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई

 कया  सम्बन्धित  अधिकारी  के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  की  गई  शर

 यदि  तो  वह  कार्यवाही  किस  प्रकार  की  है
 ?

 तथा  लोहा  att  इस्पात  मंत्री  ति०  त०  :  समवाय  पंजीयक

 कलकत्ता के  कार्यालय  में  कई  वर्षो ंसे  जमा हो  रहे  फाइल  करने  सम्बन्धी  बकाया

 केन्द्रीय सरकार  के  ध्यान  समवाय  विधि  प्रशासन  विभाग  के  खुलने  के  तत्काल  गश्चात्‌ भ

 क्योंकि  बकाया  कार्य  काफी  था  तथा  बहुत समय  से  विलम्बित  इसलिये  उसका

 निपटारा  करने  के  लिये  कुछ  समय  पूर्व  सहायक  पंजोयक  के  भ्रमित  एक  विशेष दल  नियुक्त  किया

 गया था  ।  यह  काय  अब  समाप्ति  पर  है  और  है  कि  सारा  बकाया  कार्य  इस  महीने  में  समाप्त

 हो  जायेगा  ।

 मूल  wast  में  ।
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 शौर
 (=)  रे  मामले  की  पड़ताल  की  जा  रही  है  तथा  उत्तरदायी  व्यक्तियों के  बारे

 में  यथासमय  उचित  कार्यवाही  की  जायेगी  ।

 दिल्ली  माडल  सकल

 १०१०.  नवल  प्रभाकर  :  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  हैं  कि  दिल्‍ली  माडल  स्कूल  में  शिक्षा  शुल्क  वैसे  ही  अन्य  स्कूलों  की  प्रिया

 अ्रधिक  कौर

 यदि  तो  क्या  सरकार  इस  सकल  में  भी  अन्य  स्कूलों  के  समान  शल्क  निर्धारित  करने

 वाली है  ?

 शिक्षा  उपमंत्री  का०  ला०  :  wer  सरकारी
 स्कूलों

 की  ate
 शुल्क

 अधिक  है  परन्तु मोहन  नई  दिल्‍ली  जैसे  कुछ
 प्राय

 प्राइवेट  स्कूलों  से  कम  है  ।

 seq  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 दिल्‍ली  के  अध्यापक

 1१०११.  श्री  राधा  रमण  :  व्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 दिल्‍ली  में  उच्च  माध्यमिक  स्कूलों  के  भ्रध्यापकों  के  ग्रेड  का  प्रक्रम  कौर  वेतनक्रम

 क्या है

 मान्यता  प्राप्त  तथा  सहायता  प्राप्त  स्कूलों  में  विभिन्न  seal  में  काम  करने  वाले  तथा

 विभिन्न  वेतन क्रम  पाने  वाले  अध्यापकों  की  श्रेष्ठता  निश्चित  करने का  क्या  मापदण्ड है

 क्या  अ्रध्यापकों  के  इन  प्रक्रमों  तथा  वेतनक्रमों  को  पुनरीक्षित  किया  जा  रहा  ौर

 यदि  तो  कब

 दिक्षा  उपमंत्री  का०  ला०  श्रीमाली )
 सभा-पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता

 |  [  देखिये  परिशिष्ट  ५,  अनुबन्ध  संख्या
 €  |

 )  विशेष  प्रक्रम  और  वेतन क्रम  में  नौकरी  की  ग्रन्थि  के  अनुसार  ।

 प्रक्रम तथा  वेतन  स्तरों  का  सामान्य  पुनरीक्षण  विचाराधीन  नहीं है  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 उच्च  माध्यमिक  स्कूलों  के  प्रधानाचार्य *

 1१०१२.  श्री  TAT  रमण
 :  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 दिल्‍ली के  उच्च  माध्यमिक  स्कूल  के  प्रधानाचार्य  के  लिये  किन  अहं ताओं  का  होना

 ग्रावइ्यक है

 अस्थायी  शर  स्थायी  रिक्त  स्थानों  पर  किस  प्रकार  नियुक्तियां  की  जाती  हैं  ।

 क्या  विहित
 mera

 के
 सम्बन्ध

 में  ढील  देने  के  लिये  कोई  आवेदन  पत्र  प्राप्त  हुए  हैं

 जो  विलम्बित हैं
 ?

 यदि  तो  कितने  श्रावेदन  पत्र  प्राप्त  हुए  हैं  प्रौढ़  नें  सम्बन्ध में  क्या  कार्यवाही

 मूल  wait में  ।
 १
 Principal
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 दिक्षा  उपमंत्री  का०  लाठ  श्रीमाली )  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा

 जाता है  ।  [  देखिये  परिशिष्ट  ५,  अनुबन्ध  संख्या  १०  |

 सरकारी  स्कूलों में  संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  माध्यम  से  नियुक्ति  होती हैं
 ।  सहायता

 प्राप्त  स्कूलों  में  विज्ञापन  अथवा  agar  प्राप्त  कर्मचारियों  की  पदोन्नति  द्वारा  होती है
 |

 नहीं  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता

 लिपिकों  की  भर्ती

 श्री  ब०  Alo  कुरील
 :

 को  what  भाई  : 1१०१३.
 {

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  सरकार  की  सवाल  में  निम्न  श्रेणी  के  लिपिक
 के  रूप  में

 भर्ती  के  लिये  यह  भ्र नि वाय  है  कि  टाईप  करना  भी  कराता

 यदि  तो  क्या  यह  बात  भ्रनुसूचित '  जातियों  तथा
 श्रादिम  जातियों  पर  भी  लागू  होती

 रोक

 १  १९५६  को  स्थानीय  )  काम  दिलाऊ  दफ्तर  में  झ्रनुसूचित  जातियों

 तथा  झ्रादिम  जातियों  के  कितने  व्यक्तियों  ने  लिपिकों  के  रूप  में  नियोजन  के  लिये  नाम  पंजीबद्ध

 करवाया  था  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री  तथा  १  जनवरी  2EYY  से  निम्न

 श्रेणी के  लिपिक के  रूप  में  भर्ती  के  लिये  अनुसूचित  जातियों  तथा  afer  जातियों  के  व्यक्तियों  के

 अतिरिक्त  aq  व्यक्तियों  के  लिये  यह  अ्रनिवायं  है  कि  उन्हें  टाईप  करना  भी  are  हो  ।

 ६३१  ।

 तिब्बत  से  चांदी  के  सिक्कों  का  mata

 TROY  ४.  J  सरदार  इकबाल  सिंह  :

 "Lazare  श्रकरपुरी  :

 कया  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ~  क्या  तिब्बत  में  चीन  सरकार  के  प्राधिकारियों  नें  चांदी  के  चीनी  डालरों के  तिब्बत  सें

 भारत  में  निर्यात  पर  रोक  लगा दी

 इस  रोक  के  कारण  व्यापारियों  को  किन  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़  रहा

 wiz

 इस  मामले  में  सरकार  द्वारा  कया  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 तथा  लोहा  कौर  इस्पात  मंत्री  ति०  त०  :  जहां  तक  सरकार

 को  मालूम  है  चांदी  के  चीनी  डालरों  क़े  निर्वात  पर  प्रतिबन्ध  नहीं  लगाया  गया  परन्तु  चीनी

 प्राधिकारियों  द्वारा  जारी  की  गई  अनुभूतियों  द्वारा  इसे  विनियमित  किया  जा  रहा  है  |

 मालम  gat  हैं  कि  इस  प्रकार  की  श्रनुजप्तियां  दूसरी  बातों  के  साथ-साथ  कुछ  निम्न  शर्तों

 को
 पूरा  करने  पर  दी  जाती

 हैं
 :

 (१)  निर्यातक
 कौन

 सरकार
 हारा

 उल्लिखित  ब  का  आयात
 करना  स्वीकार  करता $$

 मूल  wast  में  ।



 22”  लिखित  उत्तर  १७  दिसम्बर  PENS

 (२)  निर्यातक एक  लिखित  करार  या  किसी  तिब्बत  निवासी  या  भारत  निवासी  की

 जमानत  देता

 (३)  वह  डालर  निर्यातक  च्े  जारी  किये  जाने  के  बाद  खरीदी  गई  वस्त्रों  को  निर्यात

 करना  स्वीकार करता

 (४)  ag  डालर  निर्यातक  भ्रूण के  जारी  होने  की  तारीख से  एक  महीने  की  झ्र वधि के  भीतर

 केवल  उल्लिखित  विस्तारों  का  करना  स्वीकार  करता  है  |

 इस  मामले  पर  भारत  सरकार  द्वारा  चीनी  प्राधिकारियों  बातचीत  की  जा

 रही है  ।

 खनिज  पदार्थ

 1१०१५
 सरदार  इकबाल  fag

 सरदार  श्रकरपरी

 कया  प्राकृतिक  संसाधन  कौर  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पिछले  तीन  वर्षों  में  भारत  का  कुल  खनिज  उत्पादन  मात्रा वार  कितना

 इन  खनिजों की  कुल  कीमत  कितनी  है
 ?

 शिक्षा  उपमंत्री  का०  Ato  श्रीमाली )  तथा  सभा-पटल पर  एक  विवरण

 रखा  जाता  हैं  जिस  में  अपेक्षित  जानकारी
 दी

 गई  हैं
 ।  [  देखिये  परिशिष्ट  ५,  श्रनुदन्ध  संख्या  ११]

 ग्रामीण  संस्थायें

 1१०१६.
 {  सरदार  इकबाल

 इकबाल

 कया  दिक्षा  मंगी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  इस  समय  भारत  में  जो  ग्राम्य  संस्थायें  स्थापित

 हैं  उनके  नाम  कया  हैं
 ?

 उपमंत्री  का०  ला०  श्रीमाली )
 सभा-पटल पर  एक  विवरण रखा  जाता है  ।

 [  देखिये  परिशिष्ट  ५,  अनुबन्ध  संख्या  १२]

 भारतीय  नौ-सेना  के  लिये  तेलवाहक  जहाज़

 १०१७.  डा०
 न्यून  Ao

 पारिख  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारतीय  नौ-सेना  के  पास  कोई  तेलवाहक  जहाज़

 क्या  प्रतिरक्षा  प्रयोजनों  के  लिये  भारतीय  नौ-सेना  में  तेलवाहक  जहाज़ों  का  एक  बड़ा

 का  प्रस्ताव

 यदि  तो  इसका  कार्यक्रम  क्या
 शर

 weer  सैनिकों  द्वारा  प्रतिवर्ष तेल  की  कुल  कितनी
 मात्रा  अपेक्षित  होती है  कौर

 कितनी  मात्रा  रायात की  जाती  हे  ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  )  जी  एक
 ।

 ने
 भारतीय  नौ-सेना  के  लिये  तेलवाहक  जहाज़ों  के  किसी  बेड़े  को  करने  का

 प्रस्ताव

 नहीं  @  |

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।
 नागा

 मूल  wast
 में

 ।
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 प्रतिवर्ष  सशस्त्र  सैनिकों  द्वारा  अपेक्षित  तेल॑  की  मात्रा  इस  सम्बन्ध  में  आयात  की

 जाने  वाली  मात्रा  का  बताना  लोकहित में  नहीं  है

 मिनिकाय  तथा  श्रमीनीदीवी  होप

 1१०१८.  श्री वें  शिवा राव  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  FEAY-XE

 की  अवधि  में  संघ  राज्य  क्षेत्र  के  मिनिकाय  तथा  श्रमीनीदीवी  टापों  करें  जन  स्वास्थ्य

 तथा  कृषि  सम्बन्धी  मामलों  पर  कितनी  रकम  ay  की  गई  थी  ?

 PELY-YE  की  अवधि में  संघ  राज्य  क्षेत्र  में गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री

 जन  चिकित्सा  तथा  कृषि  पर  निम्न  राशि  खच  की  गई  थी  :

 शिक्षा  ESRAR  रुपये

 जन  स्वास्थ्य  कुछ  नहीं
 ्  ~

 चिकित्सा  vo,  Yo  रुपय

 कपि  U9  रुपये  |

 चाय  समवायों पर  आयकर

 1१०१८. श्री  का०  To  त्रिपाठी  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  आयकर

 प्राधिकारियों  द्वारा चाय  समवायों  को  चाय की  झाड़ियों  की  खेती  के  लिये  सम्बन्धी

 भी  कोई  रियायत  दी  जाती  है  या  यह  रियायत  केवल  भवन  तथा  मशीनरी तक  ही  सीमित है  ?

 तथा  लोहा  शौर  इस्पात  मंत्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी )  चाय  बागान के  सम्बन्ध

 में  अवक्षयण  की  रियायत  केवल  भवन  तथा  मशीनरी  पर  ही  दी  जाती  हैं  चाय  के  पौदों  पर  नहीं  ।  तथापि

 जो  झाड़ियां  सूख  गई  हैं  या  जहां  उन्हें  पहले  उगाया  गया  वहां  उस  क्षेत्र  में  वे  स्थायी  रूप  से  बेकार

 हो  गई  हैं  तो  उनके  स्थान  पर  नई  झाड़ियों  की  खेती  करने  के  खर्चे  के  लिये  कर  योग्य  wa  की  गणना

 करने  में  एक  रियायत  दी  जाती हैं  ।  जिस  क्षेत्र  को  खेती  के  प्रयोजन से  पहले  से  छोड़  दिया  गया

 उसके  लिये  यह  छूट  नहीं  दी  जाती हैं  ।

 ऑ्रपंगों. के  कल्याण  के  लिये  संस्थायें

 1१०२०.  श्री  रा०  प्र०  गर्ग  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 देश  में  ऐसी  संस्थापकों  की  संख्या  कितनी  हैं  जो  अ्रपंगों  की  प्रशिक्षण  तथा  wer

 व्यवसायिक  समस्याओं  की  देखभाल  करती  ह  कौर  जिन्हें  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  सहायता  दी  जाती

 इस  प्रकार  की  सरकार  द्वार  चलाई  जाने  वाली  संस्थायें  कितनी

 क्या  सरकार  का  १९५६-५७  में  कोई  नई  संस्था  खोलने  का  विचार  रोक

 यदि  तो  इस  पर  कितना  खर्च  होगा  ?

 उपमंत्री  का०  ला०  :  २२  ।

 नहीं  ।

 कि  (7)  प्रशन
 उत्पन्न  नहीं  होता ।
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 बिहार  में  बहु प्रयोजनीय  सकल

 1१०२१.  श्री  नीचे  इस्लामुद्दीन :  कया  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  में  ऐसे  स्कूलों
 की

 संख्या  कितनी  हैं  तथा  उनके  नाम  कया  हैं  far  बहु प्रयोजनीय

 स्कूलों  क॑  रूप  में  परिवर्तन  करने  के  लिये  इमारतों  के  निर्माण  के  लियें  तथा  सामान  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार

 से  अनुदान प्राप्त  हुए

 उन  स्कूलों  की
 संख्या  कितनी  हैं  जिन्होंने

 इस  प्रयोजन
 कं  लिये  भ्रनुदानों का  उपयोग  किया

 था  कौर  बहु प्रयोजनीय  स्कूलों  के  रूप में  जिन्होंने  कार्य  करना  प्रारम्भ  कर  दिया  है

 शिक्षा  उपमंत्री  का ०  ला०  श्रीमाली )  सभा-पटल  पर  एक  विवरण  रखा

 नाता हूं  जिसमें  १९५४-५५  की  भ्र वधि  में  अ्रनदान  पाने  वाले  स्कूलों  के  सम्बन्ध में  जानकारी  दी  गई

 [  देखिये  परिशिष्ट ५,
 अनुबन्ध  संख्या  १३ ]

 भ्रनुवर्ती  ग्रनुदानों  के  सम्बन्ध  में  तथा  के

 सम्बन्ध  मे  जानकारी  बिहार  राज्य  सरकार से  एकत्रित  की  जा  रही  है  कौर  प्राप्त  होते  ही  उसे  बता

 दिया  जायेंगी  ।

 भारत  के  राज्य  बंक  को  दिखायें

 1१०२२.  श्री  मू ०  इस्लामुद्दीन  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पूनिया  जिले  हस्तान्तरित क्षेत्र  उन  स्थानों  के  नाम  क्या  हैं

 अरब  तक  राज्य  बैंक  की  शाखायें  खोली  गई

 क्या  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  की  अवधि  में  उस  क्षेत्र  में  अतिरिक्त  शाखायें  भी  खोली

 जायेगी

 तथा  लोहा  कौर  इस्पात  मंत्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी )  \  )  दस  समय

 भारत  के  राज्य  बैंक  की  एक  शाखा  पूनिया  जिलें में  पूनिया  (  नगर  |

 भारत का  राज्य  बैंक  euy  की  घारा  १६  (५)  में  उल्लिखित  कार्यक्रम

 के  अनसार  किशनगंज  are  फोबिया गंज  में  दो  नई  शाखायें  खोली  जायेंगी  |

 पनिया  में  महिला  तथा  fara  कल्याण  केन्द्र

 1१०२३.  श्री  ० ह  इस्लामुद्दीन  :  क्या  शिक्षा
 मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  fa

 पूनिया  जिले  में  हस्तान्तरित  क्षेत्र
 जहां  पंचवर्षीय  योजना  की  अवधि

 में  केन्द्रीय  सहायता
 से

 महिला
 तथा

 शिशु  कल्याण  केन्द्र  खोलें  गये  उनकी  संख्या  कितनी  है  कौर  उन

 स्थानों  के  नाम  कया  तौर

 उस उस  जिले में  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  की  अवधि  में  कितने  केन्द्रों  के  खोलने  का  प्रस्ताव  है
 ?

 उपमंत्री  (Sto  का०  ला०  तथा  जानकारी  एकत्रित  की  जा

 रही  हैं  शौर  यथा  शीघ्र  उसे  सभा-पटल  पर
 रख

 दिया  जायेगा
 ।

 छावनी  निधि  कर्मचारियों  सम्बन्धी  नियम

 (1१०२४.  श्री  रामानन्द  दास  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  छावनी  निधि  कर्मचारियों  सम्बन्धी  2ERY  वों

 नियम  २२  में  संशोधन  करनें  का  विचार  कर  रही

 यदि
 तो

 संशोधन
 किस

 प्रकार
 का  eee oe

 का ॥
 मूल  aa  q  |  है
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 क्या  मूल  नियम  छावनी  निधि  कर्मचारियों पर  लाग  होते

 क्या  कारण  है  कि  प्रस्तावित  संशोधन मूल  नियमों  के  नियम  ५६  के  भ्रनुसार  नहीं

 होगा  ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  :  हां  ।

 यह  संशोधन इस  लिये  प्रस्थापित  किया  जा  रहा  हैं  कि  निम्न  श्रेणी  के  कर्मचारी वर्ग  के

 अतिरिक्त  छावनी  बोर्डों  के  कर्मचारियों  ५५  वर्ष  की  वायु के  परन्तु  ६०  वर्ष  की  के  बाद

 कुछ  परिस्थितियों  के  रन  सेवा  की  अवधि  बढ़ाने  की  अनुमति  देने  के  मामले  में  प्रक्रिया  में

 रूपता  लाई  जा  सके  ।

 मूल  अधिनियम के  भ्रध्याय  १  से  ११  केवल  उस  सीमा  तक  ही  लागू  होते  हें  जिस
 सीमा

 तक  वे  छावनी  निधि  कर्मचारियों  सम्बन्धी  १९३७  के  अ्रसंगत न  हों  ।

 मूल  नियमों  के  नियम  ५६  का  सम्बन्ध  सामान्य  रूप  से  सरकारी  कर्मचारियों  की  सेवा  की

 अवधि  के  बढ़ाने  से  है  ।  प्रस्तावित  संशोधन  इसलिये  इस  नियम  के  भ्रनुकूल  नहीं  हो  सकता  कि

 जनरल  श्राफीसरस  कमांडिंग  इन  तुलनात्मक  कर्तव्यों  का  पालन  कर  रहे  झपने  कर्मचारियों  के

 लिये  इस  प्रकार  की  सेवा  की  अवधि  में  वृद्धि  के  सम्बन्ध  समीपवर्ती  स्थानीय  निकायों  में  जिस  नीति

 का  अनुसरण  किया  जा  रहा  वे  उस  पर  चलते  सरकारी  कर्मचारियों  के  मामले  में  इस  प्रकार

 का  विचार  लागू  नहीं  होता  है  ।

 छावनी  बोर्डों  के  कमंचारो

 1१०२४.  श्री  रामानन्द  दास  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  यह  सच  है  कि  दक्षिणी  कमान  में  छावनी  बोर्डों  के  कर्मचारियों  को  मकान  के  किराये

 का  भत्ता भी  दिया जा  रहा

 यदि  तो  क्या  कारण  है  कि  अन्य  दो  कमानों  में  बोर्डों  के  कर्मचारियों को  यह  भत्ता  नहीं

 रहा है  ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  :  तथा  जानकारी  एकत्रित  की  जा

 रही  रोक  उसे  सभा-पटल  पर  रख  दिया  जायेगा  |

 मानचित्र  प्रकाशन  निदेशालय  कर्मचारी

 श्री  साधन  गुप्त  :
 1१०२६.

 ्  श्री  कक०  गोपालन  :

 क्या  प्राकृतिक  संसाधन  तथा  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  भू-परिमाप के  मानचित्र  प्रकाशन  निदेशालय  के  कुछ

 कर्मचारियों  को  चिकित्सा  सम्बन्धी  व्याख्यान  में  उपस्थित  न  होने  के  कारण  मानचित्र  प्रकाशन  निदेशक

 ने  वेतन  घटाने  का  जो  दण्ड  दिया  था  उसके  खिलाफ  उन्होंने  भारत  सरकार  से  अरपिल  की

 यदि  की  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 दिक्षा  उपमंत्री  का०  ला०  :  कौर  (a).  चूंकि  सरकार  को  जो

 ग्र भि वेतन  प्राप्त  हुम्रा है, वह एक वह  एक  मान्य  संघ  द्वारा  भेजा  गया  है  सरकार  उस  पर  विचार  नहीं  कर

 सकी
 ।  सरकार को  मालूम  हुआ  है  कि  महासर्वेक्षक  ने  सम्बन्धित  कर्मचारियों  द्वारा  की  गई  कपिल

 पर  विचार  किया  है  कौर  उस  पर  उचित
 देश  दे  दिये  हैं  ।

 आ

 मूल  seit
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 जम्मन  वैज्ञानिक  अभियान-दल

 १०२७.  श्री  भक्त  दर्शन  :  क्या  प्राकृतिक  संसाधन  शौर  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  gk

 ReuY  के
 अतारांकित

 प्रश्न  संख्या  ६४१  के
 उत्तर

 के
 सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 जो
 जर्मेन  वैज्ञानिक  अ्रभियान-दल उत्तर  प्रदेश  के  हिमालय  की  तराई के  क्षेत्र  में  तथा

 अन्य  क्षेत्रों  में  प्राकृतिक  इतिहास  के  नमूने  एकत्र  कर  रहा  उसने  कार्य  में  श्री  तक  कया  प्रगति

 की  शरर

 शेष  ः  को  समाप्त  करने  के  बारे  में  उस  दल  ने  कया  कार्यक्रम  बनाया  है  ?

 शिक्षा  उम मंत्री  का०  ला०  :  श्रीमान-दल  ने  बम्बई  राज्य  तथा

 उत्तर  प्रदेश  के  चकराता के  सिवालिक  पहाड़ियों  तथा  बहराइच  के  जंगलों  का  भ्रमण

 किया शर  वहां  से  नमूने  एकत्रित  किये  ।  wage दल  श्रीराम की  जैन्तिया  की  पहाड़ियों पर

 एकत्रण का  कार्य  कर  रहा है  ।

 इस  श्रीमान-दल  का  कोई  पूर्व  निश्चित  कार्यक्रम  नहीं  क्योंकि  किसी  विशेष  क्षेत्र

 में  इसके  ठहरने  का  वहां  के
 पौदों

 तथा  पशुओं  के  नमूनों  की  प्राप्ति
 पर  निर्भर करता  है  ।  इस

 दल
 का  निम्नलिखित  क्षेत्रों  में  नमूने  एकत्रित  करने  का  विचार है

 (१)  ्रासाम की मणिपुर की  मणिपुर  तथा  गारो
 की

 (२)  पश्चिमी

 (३)

 (४)  मध्य  तथा  दक्षिणी  भारत के  कुछ  क्षेत्र  जिनमें  इस  दल  ने  ait  तक  खोज  नहीं

 की

 श्रमिक  प्रशासन  पाठ्यक्रम  का  डिप्लोमा

 Tora.  श्री  झूलन  सिंह
 :

 क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है
 कि

 श्रमिक  प्रशासन  में
 उम्मीदवारों

 को
 प्रशिक्षण  देने

 के
 लिये  दिल्‍ली

 स्कूल  श्राफ  इकॉनॉमिक्स ने  एक
 स्नातकोत्तर

 डिप्लोमा  पाठ्यक्रम  चालू  किया

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  कुछ  राज्य  सरकारों  ने  भ्रपने  कुछ  भ्र धि कारियों  को  इस पाठ्यक्रम

 का  प्रशिक्षण  लेने के
 faa  प्रतिनियुक्त  किया

 क्या  इस  प्रशिक्षण का  सारा  खर्च  सरकार  देती
 कौर

 इस  पाठ्यक्रम  का  प्रशिक्षण  प्राप्त  करने  वाले
 गैर-सरकारी  अधिकारियों

 को
 नौकरी

 मिलते  की  क्या  सम्भावनाएं  हैं  ?

 शिक्षा  उपमंत्री  का०  ला

 (7)  इसका  खर्चे  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  दिये  गये  अनुदानों से पूरा' किया से  किया

 जाता है  ।  -
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 यह  aren की
 जाती

 है
 कि

 सरकार  की  बढ़ती  हुई  गतिविधियों  ate
 उसको  प्रशिक्षण

 व्यक्तियों  की  आवश्यकता होने  की  दृष्टि  से  इस  पाठ्यक्रम  को  लेने  वाले  गैर-सरकारी  व्यक्तियों

 को  नौकरी  मिलने  की  भ्रमणी  सम्भावनाएं  होंगी  ।

 बहुप्रयोजनीय  स्कूल  कौर  ट्रेनिंग  कालिज

 Po.  श्री  चं०  सोनिया  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 १९५६  में  ऊटकमण्ड
 में  ट्रेनिंग  कालेजों  में  बहुप्रयोजनीय  स्कूलों  के

 बारे
 में  जो

 सम्मेलन  हुए  थे
 उनमें  से  प्रत्येक में  किन-किन  विषयों  पर  चर्चा  की  गई  ate  उन्होंने  क्या-क्या  सिफारिशों

 की  थीं ;  कौर

 )  कया  इन  सिफारिशों  के  बारे  में  सरकार  कोई  कार्यवाही  करने  वाली  है  यदि

 तोक्यो ?

 शिक्षा  उपमंत्री  का०  ला०  :  शर  एक  विवरण  सभा
 की

 मेज

 पर  रख  दिया  गया  है  ।  [  पुस्तकालय में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एस-४५४०/५६ |

 भारत  के  सार्वजनिक  विद्यालय
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 मेयो  WHAT  |

 एम०  जी०
 डी०  पब्लिक  जयपुर

 |

 दून  देहरादून  ।

 डेली  इंदौर  ।

 बिड़ला  नैनीताल  |

 ऋषि  वेली  ऋषि  वेली
 ।

 एक  (  बिड़ला  नैनीताल  )  ।

 मनीपुर में  डकैती

 1१०३२.  श्री  किलिंग
 :

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 मनीपुर में  १
 sort

 ३,  द  ९०, 92५९  से  ३०  PEK  तक  हथिया  राजद  डकैती  के  कितने

 मामले हुए

 मूल  अंग्रेजी
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 shot  से  कितनी  बंदूकें  छीनी
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 इन  मामलों  के
 सम्बन्ध

 में
 दोषी  ठहराये गए  व्यक्तियों  की  संख्या  कितनी  है  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री  :  श्रावस्ती  जानकारी  प्राप्त  की  जा  रही  कौर

 ज्यों  ही  वह  मिल  जायेगी  त्यों  ही  वह  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी
 ।

 अ  क  क  नाया  ee

 म्रंग्रेजी  में
 ।
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 सभा-पटल  पर  रख  गय  पत्र  VERR  ३े

 राज्य-सभा स  सन् दर्द  १४३३

 रियाज़ुल  ट्रेन  दुर्घटना  VE RzR  ४

 प्राक्कलन

 पैंतीस  से  सैतीस  आर  चालीसवां  प्रतिवेदन ...  PEAVY

 सभा का  कार्य  VERY



 पीठ थ

 अनुपस्थिति  की  अ्रनमति  PERY—AE

 बेकिंग  समवाय  )

 विचार  का  प्रस्ताव  VER E—YR

 खण्ड २  से  १४,  अ्रनसची भ्रौर खण्ड १ प्रौर  खण्ड  १  P¥YR—

 संशोधित  रूप  में  पारित  करने  का  प्रस्ताव  RVi98 १

 गेर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी

 सड़संठवां  प्रतिवेदन  PVR

 वृद्ध  श्र  दुबे ल  व्यक्तियो ंके  गह  विधेयक--पुर:ः  स्थापित
 #
 किया  गया

 मोटर  परिवहन  श्रमिक

 विचार  करने  का  प्रस्ताव  १४७२-८०

 नियम  समिति

 सातवां  प्रतिवेदन  १४८०

 व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता  )
 cue  को

 विचार  करने  का  प्रस्ताव  MGo—-EL

 दैनिक  संक्षेपिका  SE  Coad  र

 अंक  R&  2EUQ

 स्थगन

 द्वितीय  वेतन  आयोग  की  नियुक्ति  VVRY—EE

 केरल  में  काज  के  कारखानों  का  बन्द  होना  eve GES

 सभा-पटल  पर  रख  गय  पत्र  e¥E5—EE

 राज्य-सभा  स  संदेश  VEEE—2Y0}  १४८१

 विधेयकों  पर  राष्ट्रपति  की  द्रुतगति  @Yo3  Ruse १

 प्राक्कलन  समिति

 उनतालीसवाँ  कौर  इकतालीसवाँ  से  तैंतालीसवाँ  प्रतिवेदन  Ryo

 अधीनस्थ  विधान  सम्बन्धी

 छठा  प्रतिवेदन  १४५०४

 अ्रविलम्बनीय  लोक-महत्व  के  विषय  की  भ्र  ध्यान

 न

 केरल में  उचित  मूल्य की  दुकानें  WYo¥moY

 नियम

 सातवां  प्रतिवेदन  QYok

 एक  सदस्य  द्वारा  निजी  स्पष्टीकरण  PLoX—o§

 सभा-पटल  पर  रखें  गये  पत्र  सम्बन्ध  में  १५०६

 सभा  का  ८1  Yo

 फरीदाबाद  विकास  निगम

 राज्य-सभा  द्वारा  किया  गया  संशोधन  स्वीकृत  १५०६-१५

 दिल्‍ली  का  जारी  रखना

 राज्य-सभा  द्वारा  पारित  रूप  में  विचार  करने  का  प्रस्ताव  cee Cre:
 खण्ड  २  और १ १  प्
 पारित  करने  का  स्राव

 १५२ ३



 पृष्ठ

 गन्दी  बस्तियां  wk

 राज्य-सभा  द्वारा  पारित  रूप  में  विचार  करने  का  प्रस्ताव  RAR  रे-प८

 खण्ड  २  से  Yo,  अनुसूची  प्रौर  खण्ड  १  १  LAV—YG

 पारित  करने  का  प्रस्ताव  QYAsS

 दिल्‍ली  किरायेदार

 राज्य-सभा  द्वारा  पारित  रूप  में  विचार  करने  का  प्रस्ताव  QUNS—Vs

 खण्ड २  से  ४५  श्र १ 2  QYoE

 पारित  करनें  का  प्रस्ताव  RuVE

 श्रीनिवासन

 तीसरा  प्रतिवेदन  BURR

 एक  सदस्य  का  त्यागपत्र  १५६२

 ‘free पुस्तक  प्रदान  पुस्तकालय  )  संशोधन

 विचार  करने  शर  पारित  करने  का  प्रस्ताव

 संघ  लोक-सेवा  आयोग  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में  प्रस्ताव  @us  I—Fo

 दैनिक  संक्षेपिका  XE  =e

 चौदहवें  सत्र  का संक्षिप्त  वृत्तान्त  PKEY—EG



 तोक  सभा  वाद  विवाद

 QI—TIAM AT  के  अ्रतिरिक्त

 लोक-सभा

 १७  १९४५६

 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई

 [  श्रेय महोदय  पीठासीन  हुए |

 प्रदर्नानत्तर

 भाग  १)

 १२  मध्याह्न

 सभा-पटल  पर  रखें  गये  पत्र

 विनियोग  लेखे

 तथा  लोहा  कौर  इस्पात  मंत्री  ति०  go  कृष्णमाचारी )
 :  संविधान  के  अनुच्छेद

 42.0  (2)  के  अधीन  PEYR-UY  के  अनुदानों  और  आधिक्य  प्रकट  करने  वाले  विनियोगों
 के  विनियोग

 लेखों  की  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखता हूं  ।  |  पुस्तकालय में  रखी गई
 ।  देखिये

 संख्या  ५६५/५६ |

 झाइवासनों  शादी  पर  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  का  विवरण

 संसद-कार्य  मंत्री  सत्य  नारायण  :  मैं  विभिन्न  सत्रों  जैसा  कि  प्रत्येक  के  सामने

 दिखाया  गया  मंत्रियों  द्वारा  दिये  गये  विभिन्न  वचनों  aria  पर  सरकार  द्वारा  की  कई

 कार्यवाही  का  निम्न  विवरण  सभा-पटल  पर  रखता  हूं  :

 (१)  अनुदर  विवरण  संख्या  ६  लोक-सभा  का  तेरहवीं  १९४५६

 [  देखिये  परिशिष्ट  ४,  अनुबन्ध  संख्या  १४  ]

 (२)  अनुपूरक विवरण  संख्या  १२  लोक-सभा का  बारहवां  EUS

 [  देखिये  परिशिष्ट  ५,  अनुबन्ध  संख्या  ry  |

 (३)  प्रतिपूरक  विवरण  संख्या  १४  लोक-सभा  का  ग्यारहवां  १९  44.0

 |  देखिये  परिशिष्ट  ४,
 अनुबन्ध  संख्या

 १६  |

 मूल  ७ भ्रंग्रेजी  में  ।

 ११६५
 M54LSD  --1



 ११६६  सभा-पटल पर  रख  गय  पत्र  १७  दिसम्बर  PERE

 [  श्री  सत्य  नारायण सिंह

 (¥)  अनुपूरक  विवरण  संख्या  १७  का  दब सा सत्र  PEYY

 [  देखिये  परिशिष्ट  ५,  अनुबन्ध  संख्या  १७  |

 (५)  अनुपूरक  विवरण  संख्या  २३  लोक-सभा  का  नवां  LEVY

 [  देखिये  परिशिष्ट ४५,  अनुबन्ध  संख्या  १८  |

 (६)  प्रतिपूरक  विवरण  संख्या  २६  लोक-सभा  का  आ्राठ्वा  १९  ४४

 [  देखिये  परिशिष्ट  ५,  अनुबन्ध  संख्या  १९  |

 लोक-प्रतिनिधित्व  संचालन  ale  निर्वाचन  याचिकायें  )

 नियमावली  में  संशोधन

 कार्य  तथा  सैनिक  उड्डयन  मंत्री  पाटनकर  लोक-प्रतिनिधित्व

 RENE  की  घारा  GE  की  उप-धारा  (3)  के  ्रधीन में एस० में  एस०  चार  करो  संख्या  ३०६८,  दिनांक  १४

 PELs  की  एक  जिसके  श्रनूुसार  लोक-प्रतिनिधित्व  (  निर्वाचन  संचालन  कौर  निर्वाचन

 पाचिकायें  )  नियमावली  १९५६  में  कुछ  संशोधन  किये  गये  सभा-पटल  पर  रखता  हुं  ।  |  पुस्तकालय

 में  रखी  गई  |  देखिये  संख्या  एस०--५७२/५६  |

 कामत  )  मेरी  प्रार्थना  है  कि  इस  श्रीदेवी  की  प्रतियां  लोक-सभा  के  सदस्यों

 को  उपलब्ध  कराई  जायें  ताकि  इस  सप्ताह  में  जब  चर्चा  होगी  तो  मूल  नियमों  के  साथ-साथ  इस  विषय  पर

 चर्चा की  जा  सके  |

 महोदय  :
 प्रतियां  सूचना  कार्यालय  में  रख  दी  जायेंगी  कौर  जो  माननीय  सदस्य  चाहें

 वहां स  ल  सकत  =  |

 चि दे दियों  के  पंजीयन  अधिनियम  के  अ्रधीन

 विभक्तियों  की  घोषणा यें

 गृह
 मंत्रालय  में  मंत्री  :  विदेशियों  का  PeRE  की

 धारा  ६  के  परन्तुक  के  अधीन  में  निम्नलिखित  विमुक्ति  घोषणाओं  की  एक-एक  प्रति  सभा-पटल  पर

 रखता  हूं

 (१)  ¢/¥2/%&—-—THo  कराई  दिनांक  १०  १९४६  (३  विमुक्ति या ं)

 (2)  |  X&——Uho AhRo  दिनांक  २६  PEXE  (  ३  विमुक्ति या ं)

 (3)  ¢/¥&/4&—--THo  भाई  दिनांक  २६  PeXS  (4

 (¥)  ¢/X%2/4&-—THo  राज  दिनांक  १७  १९५६  (  १  विमुक्ति

 (x)  १/५३/५६--एफ०  ATFo  (  १ दिनांक  ३०  PEXG

 (६)  १५/७२/५६-एफ०  भाई  दिनांक  १  LENE  (  विमुक्ति या ं)

 (७)  दिनांक  ६  PEXE ¢/4¥/X&—THe  कराई  (  १  विमुक्ति

 (5)  १/५६/५६--एफ०  भाई  दिनांक  १०  PeUE  (2  विमुक्ति या ं)

 (8)  १/५७/५६--एफ०  भाई  दिनांक  १९४५६  (2  विमुक्ति )

 (१०)  ६
 PAST

 अराई
 ०  दिनांक  २८  EUS *  (2  विमुक्ति )

 [  पुस्तकालय  में  रखी  गईं  ।  देखिये  संख्या
 एस सा

 yi93/KE | |

 मूल  भ्रंग्रेजी



 १७  ENE  कार्य  मंत्रणा  समिति  ११६७

 छावनी  क्षेत्रों  में  भूमि  प्रशासन  के  बारे  में  विवरण

 श्री  दातार  :  सरदार  मजीठिया  की  कौर  से  में  छावनी  क्षेत्रों  में  भूमि  प्रशासन--वर्तमान

 नियमों  कौर  आदेशों  का  पुनरीक्षण---के  बारे  में  विवरण  की  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखता  हूं  |  [  देखिये

 परिशिष्ट  ५,  अनुबन्ध  संख्या  २०  |

 विधेयकों  पर  राष्ट्रपति  की  अनुमति

 :
 start,  मुझे  सभा

 को
 यह  सूचना  देनी  है

 कि
 संसद्‌  के  चालू  सत्र  में  संसद्‌  के  सदनों

 द्वारा  पारित  निम्नलिखित  विधेयकों  पर  पिछलें  सप्ताह  राष्ट्रपति  की  अनुमति  प्राप्त  हो  चुकी है
 :

 (१)  राज्य  पुनर्गठन  १९५६,

 (२)  संघ  राज्य  क्षेत्र  संशोधन  १९५६,

 (3)  रेलवे  यात्रियों  पर  सीमा-कर  REUSE  |

 लि  eee

 राज्य-सभा  से  सन्देश

 सचिव  :  मुझे  सभा  को  यह  सूचना  देनी  है  कि  केन्द्रीय  बिक्री  कर  PEUG  के  बारे  में

 को  लोक-सभा  से  कोई  सिफारिश  नहीं  करनी है  कौर  लोक-सभा  द्वारा  ५  १९४५६

 को  पारित  किये  गये  लोक-प्रतिनिधित्व  संशोधन  )  REUSE;  २७  १९५६

 को  पारित  किये  गये  विस्थापित  व्यक्ति  तथा  संशोधन  १९५६;  २७

 १९५६  को  पारित  किये  गये  निष्क्रान्त  सम्पत्ति  प्रशासन  )  FeXg;

 ८  १९५६  को  पारित  किये  गये  सड़क  परिवहन  निगम  PENS  कौर

 ७  १९५६  को
 पारित  किये  गये  स्त्री  तथा  बाल  संस्था  झ्ननुज्ञापन  १९५६  को

 सभा  ने  बिना  किसी  संशोधन  के  स्वीकार  कर  लिया  है  ।

 बन

 काय  मंत्रणा  समिति

 छियालीसवाँ  प्रतिवेदन

 मंत्री  सत्य  नारायण
 मैं  प्रस्ताव करता  हूं  कि  :

 सभा  ara  मंत्रणा  समिति  के  छियालीसवें  प्रतिवेदन  जो  सभा  में  १३

 LEX  को  प्रस्तुत  किया  गया  सहमत है  प

 पाध्या  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  |

 श्री  कामत  )  इस  सम्बन्ध  में  मुझे  दो  बातें  कहनी  मद  ५  भ्र ौर  ६  पर  सभा  में

 सामान्य  समय  में  ही  चर्चा  होना  चाहिये  अधिक  समय  के  लिये  हुई  सभा  की  बैठक  में  ६  बजे  इस  पर चर्चा

 ठीक  नहीं  रहेंगी  ।

 दूसरी  बात  उन  विधेयकों  के  सम्बन्ध  में  है  जो  राज्य-सभा  द्वारा  पारित  किये  जा  कर  इस  सभा

 में  प्रेषित  कर  दिये  गये  हैं
 किन्तु

 लोक-सभा  के  सत्रावसान  के  पू  यह  पारित  नहीं  किये  जायेंगे  ।  अगले

 गल  कीजो  में



 ११६८  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  और  नमक  १७  eye

 विधेयक

 श्री  कामत  ]

 सत्र  में  इनके  लिये  समय  नहीं  बचेंगी  |  तब  क्या  ये  विधेयक  व्यतीत  हो  जायेंगे
 ?

 यदि  सभा  उन्हें पहले

 ही  पारित  नहीं  कर  देती  है  तो  ० गनच्छंद भ्  १०७  MIT  १०८  के  प्रधान  वे  व्यतीत  हो  जायेंगे  ।

 श्री  त०  ब०  fase  राव
 )  :

 कोयला  खदानों में  सुरक्षा  समस्या
 की

 जांच  करने  के  लिये
 उच्च  शक्ति  आयोग  की  नियुक्ति  सम्बन्धी  प्रस्ताव  कल  परसों  लिया  जाये  ।

 १भ्रध्यक्ष  महोदय  :  यह  सरकार  का  किये  है  कि  किन  विधेयकों  को  प्राथमिकता  देकर  पारित

 करना  चाहती है  ।

 जहां तक  मद  ५  कौर  ६  का  विषय  है  यदि  wea  काय  शीघ्र  निबट  गये  तो  में  इन्हे  पहलें  लने  का

 प्रयत्न  करूंगा  |

 श्री  विट्ठल  राव  ने  जो  बात  उठाई  है  हम  इस  सप्ताह  में  इस  पर  निस्संदेह  चर्चा  करेंगे  ।

 राज्य  क्षेत्रीय  परिषद्‌  विधेय  के  बारे में  समय  का श्री  बीरेन  दत्त

 उल्लेख  नहीं  किया  गया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  सरकार  को  इस  बात  के  लिये  विवश  नहीं  कर  सकता  कि  वह  was  विधेयक

 सभा  के  समक्ष  प्रस्तुत  करें  ।

 प्रश्न यह  है  . :

 कि  यह  सभा  कार्य  मंत्रणा  समिति के  छियालीसवें  प्रतिवेदन  से  जो  सभा  में  १३

 १९५६  को  प्रस्तुत  किया  गया  सहमत है  ।”'

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  |

 लिका

 केन्द्रीय  उत्पादन-शुल्क  कौर  नमक  विधेयक

 तथा  लोहा  शौर  इस्पात  मंत्री  ति०  त०
 कृष्णमाचारी  )  मैं  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क

 तथा  नमक  १६४४  में  पर  आगे  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की

 प्रयुक्ति  चाहता  हूं  ।

 थ्रिध्यक्ष  महोदय :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  ga  |

 श्री
 कामत

 :  करारोपण  सम्बन्धी यह  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  विधेयक है  ।  उद्देश्य  तथा  कारणों
 के

 विवरण से  प्रतीत  होता  है  कि  इस  विधेयक से  संसद्‌  के  अधिकारों  का  प्रायः  निराकरण  कर  दिया  गया

 कार्य  मंत्रणा  समिति
 को  इस  विषय  पर  ध्यान  देकर  इस  पर  चर्चा  के  लिये  अधिक  समय  देना  चाहिये  |

 poem
 महोदय :

 कार्य  मंत्रणा  समिति  की  बैठक  में  सम्मिलित  होने  के  लिये  मैं  श्री  कामत  को

 विद्वेष  रूप  से  निमंत्रित  करूंगा  |

 प्रशन यह  है  :

 केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  तथा  नमक  2Evw  में  कौर  आगे  संशोधन  करने

 वालें  विधेयक  को  स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये
 1”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  |

 श्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी :  मैं  विधेयक  को
 स्थापित  करता  हूं  ।

 ५,  —

 अंग्रेजी  में  ।

 भारत  का  असा  परा  हਂ  ह ाविनिजच  राज  चाव  विभाग  २,  दिनांक  POF V-VEUK  में  प्रकाशित  |



 १७  PEAS  ११६९

 श्रीनगर  अनुदानों  की
 श  ह  ११  ८
 ह  रप

 श्रिया  महोदय  :
 अब  सभा  १९५६-५७  के  लिये  wages  अनुदानों  की  मांगों  पर  चर्चा

 करेगी  ।  माननीय  सदस्य  जिन  कटौती  प्रस्तावों  को  प्रस्तुत  करना  चाहते  उन्हें  पन्द्रह  मिनट  के  चन्द्र

 az

 क्या  माननीय  वित्त  मंत्री  इन  मांगों  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहते  हैं
 ?

 यदि  कोई  नई  सेवायें  आरम्भ

 की  गई  तो  उनकी  भी  वह  विवाद  चर्चा  कर  दें  |

 तथा  लोहा  ate  इस्पात  मंत्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी  )  :  यह  कार्य  मेरे  लिये  अपेक्षाकृत

 नया  है  ।  मेरा  विचार  है  कि  इस  प्रकार  के  विषय  में  किसी  प्राथमिक  वक्तव्य  की  ऑ्रावश्यकता  नहीं  है  |

 विवाद  उठाना  सभा  का  काय  है  ।  सभा  को  निर्णय  में  सहायता  प्रदान  करने  क  लिये  प्रौढ़  वित्त  मंत्रालय

 का  दृष्टिकोण  समझाने  के  लिये  मैं  यथासम्भव  उपस्थित  रहूंगा  ।  टिप्पण  में  व्याख्या  दे  दी  गई  है  कौर

 दि  सभा  मुझ  से  किसी  बात  का  स्पष्टीकरण  तो  मैँ  सदा  तत्पर  हूं  ।

 शिया  महोदय  :  यदि  मंत्री  महोदय  का  विचार  हो  कि  कोई  बात  बहुत  महत्वपूर्ण  है
 तो

 वे

 चन कुं छुक  वाक्यों  में  समझा  दें  |  यह  श्रेयस्कर  होगा  |

 ति०  त०  कृष्णमाचारी  :  मैं  किसी  विषय  को  विशेष  महत्व  वाला  नहीं  समझता  हूं  ।  मेंने

 मांगों  का  अध्ययन  कर  लिया  है  यदि  माननीय  सदस्यों  की  कभी  इच्छा  हो  तो  मैं  आवश्यक  व्याख्या  कर

 रंगा

 व्या  मांग  संख्या  €  बाद  में  ली  जायेगी श्रीमती  रेणु  चक्रवातों

 अध्यक्ष  महोदय  :  उसे  बाद  में  लिया  जायेगा  ।

 श्री  कण  कठ  बसु  :
 क्या  हम  कटौती  प्रस्तावों  की  संख्या  श्रापके  पास  भिजवा

 ग्रीवा  ध्यान  प्राचीन  होने  तक  प्रतीक्षा  करेंगे
 ?

 स्रिध्यक्ष  महोदय  :  art  उन्हें  भिजवा  सकते  हैं  तथा  मैं  यह  मान  लूंगा  कि  उन्हें  प्रस्तुत  कर  दिया

 गया  है  ।  इसी  बीच  यदि  कोई  माननीय  सदस्य  बोलना  चाहें  तो  वह  इन  कटौती  प्रस्तावों  की  भ्रांत  निर्देश

 कर  सकते हैं  ।

 eye H fast के  लिये  अ्रनुदानों  की  यह  मांगें  प्रस्तुत  की  गई

 माग  सख्या  argh  राशि
 —

 रुपय

 २  मंत्रिमंडल  ६,०००

 फर्क  क्षेत्रीय  परिषदें  YXY,000

 क  दिल्ली  ३४,०  oo00

 इश्क  हिमाचल  प्रदा  2,82%,00,000

 पुलिस  ५४,४५६,०००

 जक
 waitatedt

 are

 3,090,000

 दश  राज्यों के  साथ  सम्यक
 RE FR, 000

 श्र०  क०७  गोपालन
 :

 मांग  संख्या  yom  पर  मेरे  कटौती  प्रस्ताव  संख्या  २७
 २८,  Rg,  गौर  xo  @  |

 मूल  भ्रंग्रेजी  में  ।



 ११७०  की  ATT,  PEXE-UG  १७  FEAR

 [ att  न  कण  गोपालन

 मांग  संख्या  ५७  क  लक्की  कौर  मिनिकौय  द्वीप समूहो ंके  सम्बन्ध  में  है  ।  इन  द्वीपों  का  प्रशासन

 राज  भी
 १९१२  के  द्वीप  प्रशासन  श्रषिनियम  के  अनुसार  चल  रहा  है

 ।  तथा
 तब  से  वहां  के  प्रशासन  में

 कोई  प्रकार  नहीं  है  |  मद्रास के  उच्च
 न्यायालय  ने

 इनमें
 से  कुछ  उपबन्धों

 को
 संविधान  के  अनुसार

 शक्ति  परस्तार  घोषित  कर  दिया  है  ।  मैंने  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  प्रदान  पूछे  हैं  तथा  मंत्री  जी  को  लिखा  भी

 है  ।  मेरे  विचार  से  जो  धारायें  संविधान  के  अधीन  शक्ति  परस्तार  उन्हें  हटा  दिया  जाना  चाहिये
 ।

 वहां  केवल  एक  प्रारम्भिक  पाठशाला  है  ।  तथा  वहां  की  बहुसंख्यक  जनसंख्या  अशिक्षित  तथा

 अनपढ़ है  ।  एक  उच्च  माध्यमिक  सकल  के  न  होने  के  कारण  वहां के  ५०  विद्यार्थी जिन्हें  छात्रवृत्ति

 दी  गई  कालीकट  हाई  सकल  में  पढ़  रहे  इसलिये  वहां  एक  हाई  स्कूल  का  खोलना  अत्यन्त

 maa है  |

 इन  द्वीपों  में  कोई  भ्र स्प ताल  भी  नहीं  है  ।  न  ही  इन  द्वीपों  के  लिये  कोई  नियमित  स्टीमर  सवा  ही

 है  तथा  देशी  नावों  छै  सफर  करने  में  १५  या  २०  दिन  लगते  हैं  ।

 फीलपांव  तथा  कुष्ठ  रोग  वहां  व्यापक  रूप  से  फल  हुए  हैं  तथा  यदि  सरकार  यथाशीघ्र  कार्यवाही

 नहीं  करेगी  तो  ये  रोग  भीषण  रूप  से  फैल  जायेंगे  प्रौर  वहां  की  सारी  जनता  तबाह  हो  जायेगी  ।  यद्यपि

 राज्य  सरकार  ने  दिखावे  के  लिये  कुछ  किया  है  तथापि  कुछ  ठोस  कार्यवाही नहीं  की  गई  है

 संचार  साधनों  की  प्रवीण  यह  है  कि  पन्द्रह  रोज  या  एक  महीने  में  एक  बार  उन्हें  डाक  मिलती

 यहां  तक  कि  weet  पेटेंट  झ्रौषधियों  के  लिये  भी  उन्हें  भारत  होता  है  जिसमें  उन्हें  लगभग  सात

 दिन  लग  जाते  हैं  तथा  वे  बीस  दिन  या  एक  महोने  में  लौट  पाते  हैं  ।  इन  द्वीपों  में  कोई  पारस्परिक  संचार

 साधन  नहीं  हैं  ।  इसलिये  डाक  में  बड़ी  अनियमितता  है  ।  एक  प्रदान  के  उत्तर  में  माननीय  मंत्री  जी  ने

 कहा  था  कि  इन  द्वीपों  के  बीच  तथा  भारत  के  बीच  नियमित  स्टीमर  सेवा  शुरू  की  जायेगी  तथापि  इस

 सम्बन्ध  में  प्रभी  तक  कुछ  नहीं  किया  गया  है  ।  प्रौढ़  जब  तक  ऐसा  नहीं  होगा  तब  तक  संचार  सुविधायें

 उपलब्ध नहीं  हो  सकती  हैं  ।  सरकार  को  रिज़वान  पर  तत्काल  कार्यवाही  करनी  चाहिये  |

 इन द्वीपों के  सम्बन्ध  में  नियत  की  गई  राशि  से  यह  स्पष्ट  प्रतीत  होता  है  कि  प्राथमिक  सुधारों  के  सम्बन्ध

 म  कुछ  नहीं  किया  गया  है  ।  जहां  तक  उद्योग  का  सम्बन्ध  है  नारियल  की  जटा  के  उद्योग  के  लिये  कुछ

 राशि  पृथक  रूप  से  रखी  गई  है  ।  तथापि  मत्स्य  पालन  के  लिये  कोई  व्यवस्था  नहीं  की  गई  है  ।  यदि

 इन  दोनों  उद्योगों  के  लिये  कुछ  व्यवस्था  की  जायेंगी  तो  बेकारी  का  प्रश्न  भी  हल  हो  जायेगा  |

 भ्
 क्योंकि  यह  द्वीप  केन्द्रीय  सरकार  के  अधीन  यह  केन्द्रीय  सरकार  का  कत्तव्य  है  कि  इन

 द्वीपों  का  शिक्षा  झा धिक  तथा  स्वास्थ्य  सम्बन्धी  विकास  करे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :
 मैं  जानना  चाहता हूं  कि  इस  चर्चा में  कितने  माननीय  व्यक्ति  भाग  लेंगे  ।

 श्र  कामत
 )  :  मैं  कटौती  प्रस्ताव  संख्या  ७,  €,  १०  कौर  ११  को  सभा  के  विचारार्थ

 प्रस्तुत  करता  हुं
 ।  म

 पहले  भ्रान्ति  ३  कटौती  प्रस्तावों  को  लूंगा  ।

 दिल्‍ली  तथा  हिमाचल  प्रदेश  के  लिये  बनी  हुई  सलाहकार  समितियों
 में  विरोधी  पक्ष  को  पर्याप्त

 प्रतिनिधित्व  नहीं  दिया  गया
 यह  लोकतन्त्र  के  सिद्धान्तों  के  विरुद्ध  है  ।  मैं  सरकार से  निवेदन

 करूंगा  कि  इन  समितियों में  विरोधी  पक्ष  को  पर्याप्त  प्रतिनिधित्व  दिया  जाये  ।

 अब  मैं  कटौती  प्रस्ताव  संख्या  €  को  लता हूं  ।  मैं  नहीं  जानता  हूं  कि  प्रादेशिक  परिषदों का  विधान

 तथा  उनके  कृत्यों  तथा  अधिकारों  को  अन्तिम  रूप  से  निश्चित
 कर

 दिया  गया  है  अथवा  नहीं
 ।  मेरे  विचार

 से
 स्थिति  इस  समय  भी  afar  है

 ।
 इसलिये  मैँ  माननीय  मंत्री

 जी
 से  यह  पूछना  चाहता  हूं

 कि
 क्या

 मूल  सिग्नल  में  ।



 १७  PEUX  अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगें  PEXE-UY  ११७१

 तत्सम्बन्धी  राज्यों  के  सतत्  सदस्यों  ञ्रौर  विधान  सभा  के  सदस्यों  को  भी  इन  क्षेत्रीय  परिषदों  में  शामिल

 किया  क्योंकि  जब  तक  उक्त  व्यक्तियों  को  इस  परिषद्‌  ba  नागन Torry  नहीं
 परिषद्‌

 लोकतन्त्रात्मक  विधि  से  कुशलतापूर्वक  कार्यवाही  नहीं  कर  सकेगा  |

 aa  मैं  कटौती  प्रस्ताव  संख्या  ७  को  लेता  हूं  ।  मांग  संख्या  ५२  के  सम्बन्ध  में  कई  प्रदान  उठते  हैं  |

 यह  मांग  मंत्रिमंडल  से  सम्बन्ध  रखती  है  ।

 बजट  प्रस्तुत करते  समय  इस  वर्ष  के  प्रा  रम्भ  में  मंत्रिमंडल  में  केवल  ४०  मंत्री थे  शर  श्री  पैंतालीस

 मंत्री  हो  गये  हैं  तथा  उनके  स्वदेश  तथा  विदेश  के  दौरों  के  लिये  भी  भ्रमित  राशि  दी  जा  रही  है  ।  मैं  इन

 दौरों  के  सम्बन्ध में  कुछ
 बातें  जानना  चाहता हूं  ।

 अगले
 चार  महीनों  में  कौन-कौन  मंत्री  दौरे  पर  जाना

 चाहते  हैं  ?  सामान्य  चुनाव  निकट  ग्रा  रहे  हैं  ।  मेरे  विचार  से  अधिकांश  मंत्री  भ्र पने  निर्वाचन  क्षेत्र
 से

 बाहर  नहीं  जाना  चाहेंगे  ।  तथापि  कुछ  मंत्री  विदेशों  के  दौरे  करेंगे
 तथा

 वहां  रहेंगे  ।  परन्तु  फिर  भी

 कुछ  मंत्री  निडर  होते  हैं

 श्री  दें  प०  नायर  :  :
 यह  मंत्री  लोगों  के  प्रति  सम्मान है

 |

 श्री  कामत
 :

 मैंने  स्वयं  ०५  राज्य  में  यह  प्रनभव थि  किया  है
 कि

 मंत्रियों  के  अधिक  दौरों  से  जिला
 प्रशासन  में  गड़बड़ी  पैदा  हो  जाती  है  ।  श्रीकांत  दौरों  का  कार्यक्रम  भी  पहले  से  निश्चित  नहीं  किया

 जाता  जिला  पदाधिकारियों  को  भी  प्रत्येक  दौरे  पर  खाने  वालें  मंत्री  को  सलामी  नहीं  झुकानी  चाहिये  ।

 इसलिये  मेरा  सुझाव  है  कि  इस  काम  के  लिये  एक  विशेष  मंत्री  की  नियुक्ति  की  जाये  जो  केन्द्र  तथा  राज्य

 के  मंत्रियों  की  विदाई  तथा  स्वागत  इत्यादि  की  देखभाल करें  ।

 दूसरा  पहलू  भी  मंत्रि-परिषद्‌  की  संख्या  वृद्धि  से  सम्बन्ध  रखता  पहली  मद  रेलवे  प्राधिकारियों

 दारा  मंत्रिमंडल  के  मंत्रियों
 के  लिये  बुक  किये  गये  डिब्बों  के  संधारण  व  मरम्मत  इत्यादि  के  बकाया

 के  सम्बन्ध  में  है
 ।

 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  कितने  मंत्री  डिब्बों  में  यात्रा  करते  हैं  तथा  कितने

 व्यक्तियों  को  यह  अ्रधिकार  प्राप्त  है  तथा  क्या  आपको  भी  यह  भ्र धि कार  है  अथवा  नहीं  ?  मंत्रियों  के

 क्वार्टरों  शादी पर  बिजली  का  भी  बहुत  अधिक  व्यय  होता  है  ।  कुछ  मंत्रियों के  क्वार्टरों  पर  १,०००

 रुपये  मासिक  से  भी  अधिक  बिजली  जलती  है  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  एक  संसदीय  समिति  को  इस

 पर  विचार  करना  क्योंकि  कई  मंत्रियों  के  घर  प्रतिदिन  दीवाली  जलती  रहती है  तथा  eq  प्रयोजनों

 के
 लिये  भी  पर्याप्त  विद्युत्‌  खर्चे

 की
 जाती  है  ।  इस  बारे  में  जांच  पड़ताल  की  जानी  चाहिये  ।

 ma  म  अन्तिम  बात  पर  हूं  ।  वह  यह  है  कि  मंत्रिमंडल  के  सदस्यों  की  संख्या  के  बढ़ाने  में
 राज्य  प्रधान  मंत्री  का  भ्रनुकरण  करने  में  बड़े  कुशल  सिद्ध  हुए  हैं  ae  द्रुत  गति  से  भ्रपने  मंत्रिमंडलों  की

 वृद्धि कर  रहे  हैं  ।  वर्तमान  बंगाल  में  जो  कि  भूतपूर्व  बंगाल  का  एक  तिहाई  भाग  मंत्रियों  की  संख्या
 ३२  है  ।

 श्रिया  महोदय  :  हमें  यहां  पर  राज्यों  की  आलोचना  का  कोई  अधिकार  नहीं  है  ।

 श्री  कामत
 :

 हमें  संसदीय  लोकतन्त्र के  लिये  भ्रच्छे  रोक
 उन्नत  प्रकार  के  पुर्वे-दृष्टांत्  कायम

 करने  चाहिये  ।  मंत्रियों
 को

 किसी  न  किसी  सभा  का  सदस्य  होना  चाहिये  ।  तथा  अधिकांश  सदस्य
 लोक-सभा  से  ही  होने  चाहिये  ।  आपको  ज्ञात  ही  है  कि  जब  श्री  सु०  कु ०  डे  पहिले  दिन  लोक-सभा  में
 ५  थे  तो  एक  अजीब  स्थिति  पैदा  हो  गई  क्योंकि  श्राप  उन्हें  नहीं  जानते  थे  ।  मेरे  दल  के  नेता

 BT  यह  कहना
 है  कि  स्वयं  प्रधानमंत्री  ग्रसने

 मंत्रियों
 को

 नहीं
 जानते  हैं  ।
 are we  eee

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 [  श्री  कामत  ]

 इस  समय  भी  मंत्रिमंडल  की  कोटि  के  दो  ऐसे  सदस्य  हैं  जो  कि  किसी  भी  सभा  के  सदस्य  नहीं  हैं  ।

 मेरे  विचार  से  यह  बात  श्रौचित्यपूर्ण नहीं  हैं  ।  उनमें  से  एक  मंत्री  ने  राज्य  सभा  में  स्थान  पाने  का  प्रयत्न

 तथापि  वहां  कोई  स्थान  रिक्त  नहीं  मैं  आशा  करता  हूं  कि  बम्बई  के  मुख्य  मंत्री  को  भी  दो  में

 से  एक  सभा  में  अ्रवश्य  स्थान  मिल  जायेगा  ।  मैं  मंत्री  जी  से  उक्त  बातों  का  स्पष्टीकरण  करने  को  कहूंगा  |

 श्री  म०  fo  गुरु पाद स्वामी  )  :  में  अपने  कटौती  प्रस्ताव  संख्या  ६,  ८  सनौर  २०  के
 सम्बन्ध

 में  बोलना  चाहता  हूं  ।  श्री  कामत  ने  कहा  है  कि  मंत्रालयों  की  संख्या  सीमित  की  जाये  ।  ब्रिटेन  में  भी

 एक  बार  यही  स्थिति  पैदा  हो  गई  थी  ।  उन्होंने  एक  अधिनियम  पारित  किया  था  ।  यह  अधिनियम

 आजकल ह  |

 पंडित  ठाकर  दास  ante  :  मैं  जान  सकता  हूं
 कि

 क्या  वहां  पर  मंत्रियों
 की  संख्या कुल

 सदस्यों की  संख्या  के  १०  प्रतिशत  के  तुल्य  अधिक  मानी  जाती  है
 ?

 श्री  म०  दि०  गुरु पाद स्वामी  :  वहां  के  प्रधान  मंत्रियों  की  संख्या  एक  निश्चित  संख्या

 से  प्रतीक  नहीं  बढ़ा  सकते  इसके  लिये  अ्रधिनियम  में  संशोधन  करना  होगा  ।  मेरे  विचार से  यह

 बहुत  बरच्छा विधान  है  ।  हमें  इसका  अनुकरण करना  चाहिये  |  तथा  मंत्रियों की  संख्या की  एक  सीमा

 निश्चित  करनी  चाहिये  ।  साथ-साथ  मंत्रियों  की  श्रेणी  भी  निश्चित  होनी  इस  समय  मंत्रियों

 की  चार  श्रेणियां  एक  मंत्रिमंडल के  दूसरे  मंत्रिमंडल की  कोटि  के  मंत्री  किन्तु  मंत्रिमंडल

 के  सदस्य  तीसरे  उपमंत्री  प्रौढ़  चौथे  सभा-सचिव ।  मैँ  सभा  के  नेता  से  यह  निवेदन  करता  हूं  कि

 वें  इस  सम्बन्ध में  गम्भीरतापूर्वक  विचार  करें  प्रौढ़  मंत्रियों  की  संख्या  तथा  उनकी  श्रेणियों  के  सम्बन्ध

 में  एक  अ्रधिनियम बनायें  |  वस्तुतः  मंत्रियों  की  संख्या  बहुत  vias  बढ़ने  से  सामूहिक  श्रनुतरदायिता

 की  भावना  पदा  होती  है  तथा  उत्तरदायित्व  की  भावना  घटती  है  ।  विभिन्न  मंत्रालयों  में  भी  प्रतिद्वंदिता

 की  भावना  पैदा  होती  है  झर  सजातीयता  पर  आघात  होता है  ।  कई  प्रचार  पर  परस्पर  विरोधी

 वक्तव्य  दिये  जातें  हैं  ।  अधिक  मंत्रालयों  के  होने  से  ऐसा  होता  रहेगा  |

 हमारे  यहां  अब  लगभग  ४४  मंत्री  शौर  कुछ  सभा सचिव  हैं  ।  इनकी  संख्या  alae
 बढ़ाना

 ठीक  नहीं  है  ।  इससे  कार्यकुशलता पर  बुरा  प्रभाव  पड़ेगा  ।

 दूसरी  बात  यह  है
 कि

 कुछ  मंत्री  दौरों  के  सम्बन्ध  में  दी  गई  शक्ति  का  दुरुपयोग  करते  हूँ  ।  वें
 भी

 निर्वाचन  क्षेत्रों
 क

 दौरे  करते  रहते  हैं  ।  वे  वहां  की  स्थानीय  राजनीति  में  भी  हस्तक्षेप  करते

 इससे  उन्हें  यथासम्भव  बचना  चाहिये  |

 प्रादेशिक  परिषद्‌  के  रूप  में  हम  राज्य  पुनर्गठन  अधिनियम  के  wea  एक  नया  परीक्षण  कर

 हैं  ।  प्रादेशिक  परिषदों
 को

 श्रपना  सारा  ध्यान  राज्यों  की  सीमाओं  की  समस्याओं  पर  ही  केन्द्रित

 करना  चाहिये
 |

 amit  बहुत  से  सीमा  सम्बन्धी  विवादों  का  निबटारा  होना  है
 |

 यह  कार्य  प्रादेशिक
 परिषदों  att  राज्यों  के  मंत्रियों  पर  ही  छोड़  दिया  गया  था  ।  इसलिये  इन  प्रादेशिक  परिषदों  को  मंत्रियों

 द्वारा  इस  सम्बन्ध  में
 qe

 दिये  जानें  चाहिये  ।  गृह-कार्य  मंत्री  इन  परिषदों  के  सभापति  इसलिये

 वे  इन  सीमा  सम्बन्धी  विवादों  के  निबटारे  में  शीघ्रता  करा  सकतें  हैं  ।

 श्री वें  पर  केन्द्रीय  सरकार  ने  मिनिकाय
 झर

 अमीन द्वीप  द्वीप समूहों  से

 सम्बन्धित  कुछ  मामलों
 में

 उपेक्षा  से  काम  लिया  है  ।

 गृह-कार्य  मंत्री  ने  कहा  है  कि  इन  द्वीपों  ate  शेष  भारत  में  कोई
 भी

 समानता  नहीं  इसलिये

 न
 काल

 ज
 ी  एसा  नागा

 नीचे
 दी

 गई  टिप्पणी
 में

 कहा  गया  है  कि  इन

 मूल  अंग्रेजी  में
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 दीपों  के  विकास  की  योजनायें  भ्र धि सूचित  करने  के  लिये  आवश्यक  पूरी-पूरी  सूचना  उपलब्ध  नहीं

 हुई  है  ।  इससे  पता  लगता  है  कि  इतने  सामरिक  महत्व  के  इन  द्वीपों  की  कितनी  उपेक्षा  की  जा  रही  है  ।

 इन  दीपों की  जनसंख्या  २०,०००  है  ।  प्रभी  तक  इन द्वीपों  के  लिये  कोई  मोटरबोट  सेवा  भी  नहीं है  प्रौढ़

 वहां  जाना  निरापद  भी  नहीं  है  ।  यदि  हम  उचित  ध्यान  दें  तो  इन्हें  मीन  क्षेत्र  उद्योग  में  विकसित  किया

 जा  सकता है  ।

 इन  द्वीप समूहों  के  प्राप़्त  मीन  क्षेत्रों  के  अकूत  संसाधन  मौजूद  हैं
 ।

 हम  मछलियों का  आयात

 भी  कर  सकतें हैं  ।  वहां  मछली  के  शिकार  के  छोटे-छोटे  पत्तन  तो  बना  ही  सकते  हैं  ।

 भारत  सरकार  इन  द्वीपों  के  सामाजिक  महत्व  को  देखते  हुए  यहां  एक  हवाई  प्रिया  भी  बनाना

 चाहिये  ।  इनकी  उपेक्षा देश  को  बहुत  ही  महंगी  पड़ेगी
 ।

 इन  द्वीपों  में  न  तो  दिक्षा  ही  है  झ्र ौर  a  चिकित्सीय  सुविधायें  ही  .  उपलब्ध  जिससे  फीलपाँव

 श्र  कुष्ठ  जैसे  रोगों  का  अ्रघिक  प्रकोप  रहता  है  ।  इसके  लिये  सब  से  अ्रधिक  आवश्यक तो  यह  है  कि

 परिवहन
 की

 कठिनाइयों  को  दूर  किया  जाये  ।  हमारी  नौ-प्रतिरक्षा  के  विचार  इनका  भारी  महत्व  है  ।

 सरकार  इनकी  प्रो  कोई  भी  ध्यान  नहीं  दें  रही  अ्रनुपूरक  अनुदानों  की  मांगों  के  समय
 भी

 सरकार  ने  यही  कहा  था  कि  उसके  पास  इनके  बारें  में  पूरी-पुरी  सूचना  नहीं  है
 ।

 इन  द्वीपों  में  ग्रा धुनिक  ढंग  का  मीन  क्षेत्र  उद्योग  तो  विकसित  किया  ही  जा  सकता  है
 ।  इससे इन

 द्वीपों
 की

 जनता
 की  दक्षा

 भी
 सुधर  जायेगी ।  यहां  हवाई  श्रट्डा  बनाने  के  सम्बन्ध  में

 भी
 विचार  करना

 चाहिये

 श्री  दामोदर  मेनन  :
 इस  सभा  में  मैं  ही  मिनिकौय

 कौर  श्रमीनद्वीप

 द्वीप समूहों का  एक  प्रतिनिधि  हूं  ।  ये  द्वीपसमूह  बहुत  ही  पिछड़ी  हुई  दशा  में  हैं  ।  सरकार  ने  इन  द्वीपों

 तक  परिवहन  की  सेवा  विस्तारित  करने  का  वचन  तो  दिया  लेकिन  wages  मांगों  में  भी  उसकी  कोई

 व्यवस्था  नहीं  की  गई  है  ।  माननीय  मंत्री  को  बताना  चाहियें  कि  उस  दिदा  में  wa  तक  क्या  प्रगति  की  गई

 है  ।  क्या  भारत  श्र  इन  द्वीपों  के  बीच  निकट  भविष्य  में  किसी  नियमित  सेवा  के  चालू  होने  की

 है  ?  नियमित  सेवा  ही  यहां  के  विकास  के  लिये  सब  से  पहली  झ्रावश्यकता  है  |

 इन  दीपों  में  नारियल जटा  उद्योग ही  मुख्य  उद्योग है  ।  सरकार  ने  इन  द्वीपो ंमें  नारियल

 जटा  उद्योग  का  विकास  करने  के  लिये  कया  व्यवस्था  की  है
 ?

 इन  द्वीपों में  एक  ऐसी  सहकारी

 होनी  चाहिये  जो  इनके  निवासियों  से  नारियल  जटा  का  संग्रह  करके  उसे  मुख्य  देश  में  भेज  सके  ।

 यहां  की  दूसरी  बड़ी  भ्रावश्यकता  है  चिकित्सा  सम्बन्धी  सहायता  तथा  शिक्षा  की  ।  यहां  कोई

 डाक्टर  ante  भी  देखने  में  नहीं  भ्राता  ।  तराशा  है  कि  केन्द्र  द्वारा  बासित  होने  पर  सरकार  इन  दीपों  में

 चिकित्सा  ate  शिक्षा  की  व्यवस्था  करेंगी  ।

 इस  समूह  के  कवल  दस  द्वीपों  में  ही  लोग  बसे  हुए  हैं  ।  सरकार  ने  इनके  भ्र ति रिक्त  अन्य  द्वीपों  में  भी

 लोगों  को  बसाने  के  लिये  क्या  योजना  बनाई  है
 ?

 मीन  क्षेत्र  उद्योग  का  विकास  उन  शेष  द्वीपों  को
 भी  बसाया  जा  सकता  है  ।

 यहां  जो  विधेयक
 पुरःस्थापित  किया  गया  उसमें  इन  द्वीपों  को  लोकतान्त्रिक  व्यवस्था  स्थापित

 करने  के  लिये  कोई  भी  प्रयास  नहीं  है  ।  केन्द्र  द्वारा  शासित  होने  के  इसके  विकास  का  दायित्व

 भारत  सरकार  पर  ही  है
 ।

 wal  में  ।
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 श्री  बेलायुधन  व
 मावेलिक्करा--रक्षित--श्रनुसूचित  जातियां  )

 :  क्या  इस  समय

 तक  वहां  कोई  भी  लोकतांत्रिक  व्यवस्था  नहीं  है  ?

 श्री  दामोदर  मेनन  :  कोई  भी  नहीं  ।  त्रिपुरा  ate  मनीपुर  की  इन  erat  को  भी

 तांत्रिक  व्यवस्था  स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जानी  चाहिये  ।  कभी  तो  इन  द्वीपों  को  कोई  भी

 तांत्रिक  अघिकार  नहीं  हैं  ।  ऐसा  करके  ही  सरकार  यहां  के  लोगों  को  महसूस  करा  सकती  है  कि  वे  भ्रमणी

 प्रकार  से  प्रशासित  हो  रहे  हैं  पौर  उनको  अ्रधिक  सुविधायें  मिल  गई

 श्री क०  कु०  बसु  :  मंत्रिमंडल के  विस्तार  के  सम्बन्ध  मैं  श्री  कामत  श्र  श्री
 म०  शि०

 गुरु पाद स्वामी के  विचारों  से  सहमत  हूं  ।  राज  तो कांग्रेस दल  के  संसद्‌  सदस्यों  में  से  प्रत्येक  बारहवां

 सदस्य  मंत्री  बना  है  |

 मैं  यह  तो  मानता  हूं  कि  हमारी  विकसित  होती  हुई  भ्रमण-व्यवस्था में  प्रशासकीय  व्यवस्था
 को  विस्तृत

 करना  पड़ेगा  कौर  इसके  निमित्त  नये  व्यक्तियों  की  भर्ती  करनी  लेकिन  मंत्रिमंडल  का  विस्तार

 करने  के  सम्बन्ध  में  कभी  तक  सभा  को  उचित  कारण  नहीं  बताये  गये  हैं  ।  भ्र भी  रेलवे  तथा  परिवहन  मंत्री

 के  सभासचिव  को  उपमंत्री  बना  दिया  गया  था  ।  रेलवे  मंत्री  ने  तो  प्रगति  प्रशासकीय  असफलता  के  कारण

 त्यागपत्र  देने  की  बात  सोची  लेकिन  उनके  सभासचिव  को  उपमंत्री  बना  दिया  गया  है  ।  रेलवे  मंत्रालय

 की  इतनी  अधिक  आलोचना  हो  चुकी  है  ।  यदि  सरकार  मंत्रिमंडल  में  विस्तार  की  आवश्यकतायें

 सभा  को  नहीं  तो  सभा  को  अनुपूरक  मांगों  को  स्वीकार  नहीं  करना  चाहिये  |

 सरकार  तो  मंत्रियों  के  बिजली  के  खर्चे  के  निजी  बिल  भी  wat  करती  है  ।  यह  एक  विचित्र सी

 बात है  ।  इसे  बन्द  करना  चाहिये |

 दूसरी  बात  यह  है  कि  मंत्रियों  को  दौरा  करने  के  लिये  सोलन नैनों  में  सफर  नहीं  करना  चाहिये  ।  उनक

 लिये  शीतोष्ण  नियंत्रित  एक  डिब्बा  ert  से  लगाया  जा  सकता  है
 ।

 इन  सैलूनों  में  यात्रा  करने
 का

 क्या
 औचित्य  है  ?  हमें  ace  अधिक  से  अधिक  धन  विकास-कार्यों  में  लगाना  चाहियें  ।  मंत्रियों  साथ

 विशेष  प्रकार  का  व्यवहार  नहीं  किया  जाना  चाहिये  ।

 फिर  क्या  कारण  है  कि  प्राजक  चुनावों  के  समय  ही  मंत्रियों  के  दौरे  इतने  बढ़  गये  हैं
 ?  इनके

 बहाने वे  ०  निर्वाचन  क्षेत्रों  में  जाते  ये  दौरे  राज्य  के  व्यय  पर  नहीं  किये  जाने  चाहियें  ।

 सभा  ने  प्रादेशिक  परिषदों  की  स्थापना  सम्बन्धी  विधि  को  पारित  कर  दिया  है  ।  इस  सभा

 में  होने  वाली  चर्चा  शर  गृह-कार्य  मंत्री  के  निरूपणों  से  तो  मुझे  यहीं  लगता  है  कि  योनीय  परिषदों  का  विचार

 कभी  आरम्भिक अवस्था  में  ही  हैं  ।  चुनावों  के  कारण  गृह-कार्य  मंत्री  श्र  राज्य  सरकारों  के  प्रधानों  के

 पास  इस  विचार  को  श्रधिसूत्रित  करने के  लिये  पर्याप्त  समय  भी  अभी  नहीं है  ।  मेरा

 अनुरोध  हैं  कि  कभी  इनकी  स्थापना  करके  प्रशासन  पर  व्यय  न  किया  जाये  ।  उच्चतर  प्रशासकीय  व्यवस्था

 पर  राज्यकोष  की  राशियां  व्यर्थ  में  व्यय  करना  उचित  नहीं  है  ।  भ्र भी  उनसे  कोई  लाभ  हो  ही  नहीं  सकेगा

 हमें  प्रशासन  को  जनता  की  आवश्यकताओं  के  भ्रनुसार  ही  ढालना  चाहिये  |

 मैं  गृह-कार्य  मंत्रालय  की  कुछ  मुझ  मांगों  का
 विरोध

 करता  हूं
 ।

 श्री  कैप्टन  )  मैं  अपने  कटौती  प्रस्ताव  संख्या  २१,  २२  शर  २५  के  सम्बन्ध  में

 मेरा  विचार  है  कि  मंत्रियों  की  संख्या  में  वृद्धि  करना  उचित  नहीं है  ।  यदि  मंत्रियों  के  लिये

 व्यक्तियों को  प्रशिक्षित  ही  करना  तो  हम
 सभा सचिवों

 के  रूप  में  नये  ब्यक्ति
 नियुक्त

 कर
 सकते

 मल  wat  में  ।
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 वे  भ्रपने  कार्य  में  अधिक  रुचि  ate  उत्साह भी  दिखायेंगे  ।  मंत्रियों  की  नियुक्तियों  द्वारा  wad
 दलगत

 झगड़ों  को  निबटाने  का  प्रयास  नहीं  करना  चाहिये  ।

 मंत्रालय  कुछ  समय  बाद  यह  अनुभव  करेगा  कि  gra  परिषदों  के  पास  करने  के  लिये  कोई

 कृत्य ही  नहीं  है  ।  वे  प्रभावहीन कौर  व्यर्थ  हैं  ।  योनीय  परिषदें  तो  केवल  उन  देशों  के  लिये  ही  उपयुक्त

 रहती
 हैं

 जिनमें
 बहुत  छोटे-छोटे  अनेक  राज्य

 होते
 हैं

 ।
 हमारे  यहां  के  राज्य

 तो
 काफी

 बड़े  इनमें  aga  में  कम  ही  सामान्यनिर्माण-कार्य इसलिये  भ्रामक  महरावर  करने  की

 भी  कम  ही  रहेंगी  |

 प्रादेशिक  परिषदों  की  उपयोगिता  को  मंत्रालय  कुछ  समय  बाद  ही  झ्रनुभव  करेगा
 ।

 जो
 भी प्रदान

 दो  या  इससे  झ्र धिक  राज्यों  से  सम्बन्ध  रखते  उन  पर  मंत्रालयों  के  स्तर  पर  विचार  किया  जा  सकता

 ठ  ये  प्रादेशिक  परिषदें  प्रनावदयक  हैं  ।  इन  पर  धन  का  अपव्यय ही  होगा  ।

 मिनिमौय  atc  भ्र मीन द्वीप  ्वीपसमूहों  में  प्रशासन  की  सामंती  प्रणाली  ही  चल  रही

 उसे  समूचे  देश  के  प्रशासन  के  स्तर  पर  लाना  चाहिये  ।  सरकार ने  नारियल  जटा  के  क्रय  के
 लिये

 2,Y%o,000  रुपये  आवंटित  कर  दिये  इस  धन  से  नारियल  जटा  खरीद  कर  मुख्य  देश  में  भेजी  जायेगी  |

 हमें  इन  द्वीपों  में  ही  छोटे-छोटे  ऐसे  कारखाने  स्थापित  करने  चाहिये  जो  वहां  की  जनता  को  रोजगार

 दिलाएं  ate  नारियल  जटाश्रों  को  तैयार  उत्पादों  के  रूप  में  मुख्य  देश  में  भेज  सकें
 |

 इनमें  से  प्रत्येक  द्वीप  में  कम  से  कम  एक  चिकित्सागृह  कौर  स्कूल  खोलना  चाहिये  साथ मुख्य

 देश  के  साथ  सम्बन्ध  रखने  के  लिये  एक  नियमित  स्टीमर  सेवा  भी  होनी  चाहिये  ।

 श्री  बेलायुघन  :  में  प्रादेशिक  परिषदों  के  गठन  तथा  उन  पर  होने  वाले  खर्च  के  सम्बन्ध में  कुछ

 कहना  चाहता  हूं  ।  इन  परिषदों  के  सम्बन्ध  में  कहा  गया  था  कि  वे  सीधे  राज्यपालों  के  अधीन  रहेंगी

 श्र  उनकी  नीति  तथा  कार्यक्रम  के  तय  करने  में  सरकार  का  कुछ  हाथ  न  होगा ।  जैसा  कि  श्राप  जानते

 हैं  कि  इन  परिषदों  की  स्थापना से  अल्पसंख्यकों  के  हितों  की  सुरक्षा करना  इच्छित  परन्तु  मुझे

 विश्वास  है
 कि

 सत्तारूढ़  दल  का  इन  परिषदों  पर  प्रभाव  ये  उस  दल  के  हाथों  में  रहेंगी  प्रौर  इनसे

 अल्पसंख्यकों का  कोई  लाभ  न  होगा

 ma  मैं  इन  परिषदों  में  पदाधिकारियों  की  नियुक्ति  के  सम्बन्ध  में  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।

 सन  की  ag  प्रवृत्ति  है  कि  उच्च  वेतन  पर  पदाधिकारियों  को  sera  मिलने  पर  नियुक्ति  किया  जाय  ।

 पदाधिकारियों  के  लिए  जगहें  बनाई  जाती  हैं  यह  झ्राइचयें
 की

 बात  है
 कि

 प्रादेशिक  परिषद्‌  के  प्रशासन

 कार्य
 के

 लिये  संयुक्त  सचिव
 को  ११००-१८००  रुपये  के  वेतन  पर  नियुक्त  किया  जायेगा  ।  संयुक्त

 सचिव  होगा  तो  अग्रसर-सचिव  भी  wera  प्रशासन  कार्य  नहीं  चल  सकेगा  ।

 मैं  कहता  हूं  कि  इन  पदाधिकारियों  के  लिये  कोई  काम  न  होगा  ।  वे  खाली  बैठे  रहेंगे  क्योंकि  at

 कई  महीनों  तक  परिषदों  के  लिये  कोई  काम
 न

 होगा
 ।  सरकार इन  बातों  को  कभी  नहीं  सोचती है  ।

 सरकार  एक  यंत्री कृत  फार्म
 की

 व्यवस्था  कर  रही  है
 प्रौर

 मैं  उसका  उदाहरण  देता  हूं  ।  कहा

 गया  है  कि  मुख्य  प्रबन्धक  का  वेतन  १८  9.0
 रुपये  होगा

 |  १०००-१४००  रुपये  के  वेतन  पर  एक  यान्त्रिक
 इंजीनियर  भी  होगा  ।  फिर  प्रयास के  निदेशक  को  भी  Too kyo  रुपये  मिलने  चाहियें  ।  ६००

 रुपये  पाने  वाला  एक  फार्म  अधीक्षक  भी  होना  चाहिये
 ।
 मैंने  विदेशों  में  फार्म  देखे  है  जहां  प्रमुख  को  २००

 या
 ४००

 या
 ६००

 रुपये  से  alee  नहीं  मिलते  हैं
 ।

 यहां  भोपाल  के  फार्म  पर  ही  करोड़ों  रुपये  बाद

 किये  जा  चुके  हैं
 ।

 मल  म्रंग्रेजी में  ।
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 ~  .  गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री  :  माननीय  सदस्य  एक  सम्बन्धित  मांग  पर  बोल

 रह  ह  ॥

 श्री  बेलायुधन
 :

 मैं  केवल  एक  उदाहरण  दे  रहा  था  ।  मैं  यह  पुछ  रहा  था
 कि

 मंत्री  महोदय
 ने

 इस  ब्योरे  पर  क्यों  विचार  नहीं  किया  कि  प्रादेशिक  परिषदों  में  जिन  पदाधिकारियों  को  नियुक्त  किया

 उन्हें  क्या  काम  करना  चाहिये  ।  मेरा  प्रदान  यह  है  कि  छोटे  कामों  के  लिये  इतने  उच्च  पद  क्यों

 रखे  जाते हैं  ।  मंत्री  महोदय  स्वयं  देखेंगे  कि  वहां  सिनेमा  देखने  कौर  अन्य  बातों  के  अतिरिक्त

 महीनों  तक  कोई  काम  नहीं  है  ।

 श्री  नि०  चं०  चटर्जी
 )  बहुत  ग्रीवा  काम  है  ।

 श्री  वेलायुद्ध  :  इस  बारे  में  मैं  मंत्री  महोदय  को  चुनौती  देता  हूं  ।  एक  कौर  बात  लक्षद्वीप

 के  सम्बन्ध  में  है  ।  मुझे  उस  क्षेत्र  में  रहने  वाले  एक  मित्र  से  एक  पत्र  प्राप्त  है  ।  वह

 भारत  सरकार  का  एक  पदाधिकारी है  ।  उसने  लिखा  है  कि  प्रदेश  बनने  के  बाद  a  स्थानीय  जनता

 को  यह  भय  है  कि  मालाबार  के  कई  कांग्रेसियों  की  इन  टापुश्नों  पर  नजरें  हैं  कौर  वे  प्रसन्न  सदस्य  बनना

 चाहते हैं  ।  वहां  पर  ऐसे  स्थानीय  लोग  हैं  जो  aaa  मामलों  का  प्रबन्ध  कर  सकते  हैं  ।  उन्हें  अवसर

 देना  attest  कौर  पड़ौसी  राज्य  के  लोग  संसद  में  उनके  प्रतिनिधि  नहीं  होने  चाहियें  ।  सरकार  को  इस

 बात  पर  विचार  करना  चाहिये  ।

 एक  बात  |  सरकार  को  उस  क्षेत्र  के  लोगों  के  स्वास्थ्य  पर  विशष  रूप  से  ध्यान  देना  चाहिये  |

 वहां  इलीपद  नामक  रोग  के  उपचार  के  लियें  विषव  स्वास्थ्य  संगठन  या  किसी  अन्य  संस्था  की  सहायता

 लेनी  चाहिये

 वहां  के  लोग  प्रशासन  चलाने  के  योग्य  हैं  ।  उन  लोगों  को  भय  है  कि  ग्न्य  व्यक्ति  उनके  प्रतिकार

 को
 छीन  कर  संसद्‌  सदस्य  बन  जायेंगे

 ।  इस
 बात  का

 अधिकार
 उस  क्षेत्र  में  पैदा हुए  और रहने

 वाले

 व्यक्ति  को  ही  होना  चाहिये  |

 त०  ब०  विट्ठल  राव  )
 :  मेरे  कटौती  प्रस्ताव  संख्या  २४  तथा  २६  का

 सम्बन्ध  दिल्‍ली  में  औद्योगिक  न्यायाधिकरण  की  कार्यान्वित  से  अरर  मुख्यभूमि  तथा  लक्कट्वीप  टापुत्नों

 के  बीच  सीधी  स्टीमर  सेवा  के  सम्बन्ध  में  मांग  संख्या  ५७क से  है  ।

 जबकि  मैं  श्रम  के  सम्बन्ध  में  चर्चा  कर  रहा  हूं  न  तो  माननीय  मंत्री  शर  न  ही  उपमंत्री यहां  हैं  ।

 भारी  उद्योग  मंत्री  |: ह  स०  :
 मुझे  उनका  प्रतिनिधित्व  करने  के  लिये  कहा  गया  है

 |

 श्री
 to

 विट्ठल  राव  :  मुझे  प्रसन्नता  है
 ।

 दिल्‍ली  में  २००  संघों  के  १  लाख  सदस्य  हैं
 ।  इन

 में  कपड़ा  उद्योग  के  २०,०००  श्रमिक हैं  ।  द्वितीय  योजना  में  श्रम  सम्बन्धी  अध्याय में  श्रम  विधान  की

 प्रभावी  श्रभिपूर्ति  पर  जोर  देने  के  लिये  कहा  गया  परन्तु  मैं  प्राकार  बताना  चाहता  हूं  कि  श्रम-विधान

 को  किस  प्रकार कार्यान्वित किया  जा  रहा  है  ।  दिल्‍ली राज्य  में  राज  मजदूरों  की  संख्या  लगभग  ७४,०००

 यद्यपि  यह  कहा  गया  है  कि  उनकी  कार्य  की  शर्तों  के  विनियमन  के  लिये  विधान  बनाना  चाहिये  तथापि

 are  तक  कुछ  नहीं  किया  गया  है
 ।

 पत्थर  काटने  वालों  के  सम्बन्ध  में  न्यूनतम  मजूरी  के  उपबन्ध
 की

 तामील की  जानी  चाहिये  ।  इसकी  rage  की  जा  रही  है  ।  पत्थर  काटने  वाले  को  ५  दिन  के  लिये

 नौकर  रखा  जाता  है  फिर  उसे  निकाल  दिया  जाता  है  ।  फिर  ४  दिन  के  लिये  नौकर  रखा  जाता  है  क्योंकि

 ६  दिन  काम  लेने  पर  सातवें  दिन  उसे  मजूरी  सहित  छुट्टी  देनी  होगी  ।  इन  श्रमिकों के  रहने  के  लिये  कौर
 जल  सम्भरण  की  कोई  उचित  व्यवस्था  नहीं  है  ।

 न्ाााएएल्‍ए।तएईए  अंग्रेजी  में  ।
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 न्यूनतम  मजूरी  अघिनियम  या  मजूरी  भुगतान  अधिनियम  की  क्रियान्विति  के  लिये  केवल  २  या

 ३  निरीक्षक रखे  गए  हैं  जबकि  दिल्‍ली  राज्य  में  मजदूरों की  संख्या  कपड़ा  उद्योग में  २०,०००

 इमारतें  बनाने  वाले  मजदूर  9Y,0 04  MIT  ५०,००० दुकानों  में  नौकर  २  या  ३  निरीक्षक इस

 कार्य  को  पूरा  नहीं  कर  सकते  हैं  ।  मजूरी  भुगतान  अधिनियम के
 अधीन

 सभी  राज्यों  में  एक  पृथक्‌

 कारी  नियुक्त  है  ।  परन्तु  यहां  लघुवाद  न्यायालय  के  एक  न्यायाधीश
 को

 नियुक्त  किया  गया  है  जिसे  अपना

 काम भी  करना  होता  है  प्रौढ़  इन  शिकायतों  को  भी  सुनना  होता  है
 ।

 परिणामस्वरूप  उसे  जो  अभ्यावेदन

 प्रस्तुत  किये  जाते  हैं  उनमें  विलम्ब  हो  जाता  है
 ।

 फिर  नगरपालिका के  श्रमिक  भी  हैं  ।  उन्हें  १५,  १६  या  १७  तारीख  को  चेतन  दिया  जाता  है  ।

 अधिनियम  के  भ्रनुसार  उन्हें  प्रथम  सप्ताह  में  वेतन  मिलना  चाहिये  ।  श्रम-विधान  की  क्रियान्विति  की

 देखभाल के  लिये  कोई  पृथक्‌  पदाधिकारी  नहीं है  ।  समस्त  काम  श्रम  तथा  सैनिक  सम्भरण

 के  महानिदेशक के  अ्रधीन  हैं  ।  उसके  पास  काम  इतना  अधिक  है  कि  समझौते
 की  कार्यवाहियों में  ही

 ८
 से  १०  महीने  का  समय  लग  जाता  यदि  श्राप  इन  श्रमिकों  के  प्रति  न्याय  करना  चाहते  हैं  तो  स्थिति

 में  सुधार  के  लिये  उग्र  कार्यवाही  की  जानी  चाहिये
 |

 मुझे  हिन्दुस्तान  टाइम्सਂ  के  एक  उप-सम्पादक  का  मामला  मालूम  है
 ।

 बिना  किसी  कारण  उसे

 नौकरी से  अलग  किया  गया  था ।  ३  महीने  की  समझौते
 की

 कार्यवाही  के  बाद  मार्चे  में  न्याय-निर्णयन

 के  लिये  मामला  निर्देशित  किया  गया  था  ।  साधारणतया  समझौते  की  कार्यवाही में  एक  या  दो  या

 चार  दिन  से  भ्रमित  समय  नहीं  लगना  चाहिये  ।

 इसके  बाद  समझौता  अ्रधिकारी  सरकार  से  यह  सिफारिश  करता  है  कि  मामलें  का  न्याय-निर्णयन

 किया  जाय  अथवा नहीं  ।  उस  मामले  के  न्याय-निर्णयन में  तीन  महीने  लगे  ।  कुछ  महीनों  बाद  यह  मामला

 एक  न्यायाधिकरण  में  गया  जिसने  यह  निर्णय  दिया  कि  उस  सम्पादक  को  श्रंतरावधि का  कुछ  प्रतिकर

 दिया  जाय  ।  ara  में  व्यवस्थापक  मामले  को  उच्च  न्यायालय  या  उच्चतम  न्यायालय  में  ले  गए  झर

 रोक-श्रीजेश  ले  लिया  ।  राज  तक  भी  उस  कुमार  को  कुछ  नहीं  मिला  है  ।

 दिल्‍ली  का  उल्लेख  करतें  समय  हम  यहां
 की  जलपूर्ति  व्यवस्था के  बारे  में  अवश्य कुछ  कहेंगे  ।

 हमें  बताया  गया  है  कि  शुद्ध  कौर  क्लोरीन  वाले  पानी  की  पति  के  लिये  कौर  भ्रमणी  व्यवस्था  की  जायेगी  ।

 परन्तु
 भी

 नजफगढ़  नाले  का  पानी  नदी  में  बहता  है  कौर  वही  पानी  हमें  दिया  जाता  है  ।  हम  यह

 नहीं  जानते  कि  हमें  कब  स्वच्छ  कौर  कीटाणुरहित  जलपूर्ति  प्राप्त  होगी  जिससे  कि  पीलिया  से  ae  अधिक

 लोग  पीड़ित  न  हों  ।  दिल्‍ली  की  सफाई  को  यदि  हम  देखें--इसमें  कोई  शक  नहीं  कि  हम  अच्छी  जगहों

 में  रहते  हैं--तो  हमें  मालूम  होगा
 कि

 वह  कितनी  संतोषप्रद  है
 ।

 मेरे  समझाने  की  जरूरत  नहीं  श्राप

 स्वयं  कल्पना  कर  सकते  हैं  ।

 दिल्‍ली  के  बारे  में  इतना  कहने  के  बाद  मैं  मुख्य  भूमि  कौर  लक्का द्वीप  के  बीच  सीधी  समुद्री  जहाज

 सेवा  के  बारे  में  दो-चार  शब्द  कहूंगा
 ।

 उस  भाग  के  बहुत  से  लोगों  ने  इसके  बारे  में  बहुत  कुछ  कहा

 परन्तु  मैं  मंत्री  जी  के  सामने  कुछ  तथ्यपूर्ण  बातें  रखना  चाहता  हूं  ।  दो  वर्ष  पहिले  मेरे  प्रदान  का  उत्तर  देते

 हुए  परिवहन  उपमंत्री  ने  कहा  था  कि  मद्रास  सरकार  से  इस  मामले  पर  विचार  करने  के  लिये  कहा  गया

 है
 शर

 उसने  इस  सम्बन्ध  में  ग्रंथ-सहायता  के  लिये  भारत  सरकार
 से

 अ्रभ्यावेदन  किया  है  ।  तत्पश्चात्
 माननीय  मंत्री

 ने  सभा
 को

 यह  श्रीनिवासन दिया  था  कि  इस  प्रशन पर  विचार  हो  चुका है  प्रौढ़  8, 24,000

 रुपयों  की  अर्थ-सहायता  दी  जायेगी  ।
 उसके  बाद  भी  मैंने  इसी  wer  पर  जोर  दिया  ।  मैंने  परिवहन

 मंत्रालय  से  एक  शर  प्रदान  पूछा  कौर  वह  गृह-मंत्रालय  में  पहुंचा  |  गृह-मंत्री  ने  उत्तर  दिया  कि  मद्रास
 सरकार

 से
 उसकी  जांच  करने  के  लिये  कहा  गया  है  कौर  केन्द्र  सरकार  द्वारा  अर्थ-सहायता  दी  जायेंगी  |
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 इसके  कुछ  महीनों  बाद  जब  यह  फिर  से  इस  सभा  में  पेशा  किया  तब  मंत्री  महोदय  ने  कहा

 कि  चूंकि  लवकाद्वीप  संघीय  राज्य  क्षेत्र  हो  रहा  केन्द्रीय  सरकार  इसे  ५  हाथ  में  लेगी  |  इस  तरह

 पिछले  दो  वर्षों  से  यह  प्रश्न  मद्रास  सरकार  से  केन्द्रीय  सरकार  र  केन्द्रीय  सरकार  से  मद्रास  सरकार

 के  बीच  ही  चल  रहा  है  |  मुझे  लव का द्वीप  के  निवासियों  के  बारे  में  ज्यादा  तो  नहीं  परन्तु मैंने

 सूचना  मंत्रालय  का  एक  वृत्तान्त  चलचित्र  देखा  है  कौर  मुझे  मालूम  निद  है  कि  वहां  के  लोगों
 की

 हालत

 कितनी  खराब  है  ।  जब  पिछले  वर्ष  राष्ट्रपति महोदय  लव का द्वीप  गए  थे  तब  वहां  के  लोगों  की  मुख्य

 मांग  भारत  की  मुख्य  भूमि  प्रौर  लवकाद्ीप  के  बीच  जहाज  चलाये  जाने
 की  ही  थी  ।

 परन्तु  सरकार  इस

 बारे  में  एक  लम्बें  बरसे  से
 मौन

 है
 ।

 मैं  यह  आशा  करता  हूं  कि  wa  जबकि  सैलून  का  प्रश्न  उठाया  गया

 मुख्य  भूमि  के  निवासियों ate  उन  दूरस्थ  अ्रभागे  द्वीप  निवासियों  के  बीच  अच्छे  सम्बन्ध  बनाने  के
 लिये

 लक्का द्वीप  के  निवासियों
 के

 लिये  शीघ्र  ही  कुछ  न  कुछ  किया  जायेगा  ।

 श्री  नींद  पृ०  दामोदरन  )  मैं  यथासंभव  संक्षेप  में  बोलूंगा  ।  मैं  क्षेत्र-परिषदों  के

 बारे  में  कुछ  कहूंगा  प्रौढ़  दक्षिणी  क्षेत्र  से  मैसूर  राज्य  को  रखने  पर  पनी  आपत्ति  प्रकट  करूंगा
 |

 जैसा  कि  हमें  मालूम  मैसूर  उस  क्षेत्र  परिषद्‌  में  रखा  गया  है  जिसमें बम्बई  grat  है  ।  मैसूर  निश्चित

 रूप  से  दक्षिण  भारतीय राज्य  है  तौर  उसे  उस  क्षेत्र  परिषद्‌  में  रखना  था  जिसमें  मद्रास  प्रौढ़  केरल

 केरल  कौर  मद्रास  एक  ही  क्षेत्र  परिषद  में  हैं  ।  केरल  प्रौढ़  मैसुर  की  बहुत-सी  बातों  में  समानता

 है  ।  उनकी  सीमा  एक  ही  है  ।  बहुत-सी  जगहों  में  एक  सी  सीमा  है  ।  मेरा  ख्याल  है  कि  इस  अवस्था  में

 भी  इसमें  सुधार  होना  चाहिये  ।  यदि  पश्चिम  क्षेत्र  परिषद्‌  में  कोई  परिवर्तन  भ्रावश्यक  ही  तो  मेरे

 विचार  से  ग्राहक  को  मद्रास  की  अपेक्षा  बम्बई  में  रखा  जाना  चाहिये  था  ।  किसी  भी  तरह

 केरल  प्रौढ़  मद्रास  एक  ही  क्षेत्र  परिषद्‌  में  रखे  जाने  चाहिये  ।

 महोदय  :  क्या  केरल  रोक  तामिलनाडु  सब  मिलाकर  बहुत  बड़े  हो

 श्री  नेत्र  प०  दामोदरन  :  चूंकि  आध्र  की  बहुत  सी  बातें  वर्तमान  बम्बई  राज्य  से  मिलती  जुलती

 हैं  प्रौढ़  उसकी  सीमा  भी  काफी  दूर  तक  एक  ही  है  उसे  मद्रास  की  भ्र पे क्षा  बम्बई  के  साथ  ही  रखा

 जाना  चाहिये  था  ।  केरल  कौर  मद्रास  का  विभिन्न  क्षेत्रों  में  पारस्परिक  सम्बन्ध  है  प्रौढ़  तीनों  राज्यों

 की  सीमा  काफी  दूर  तक  एक  ही  हैं
 ।

 मैं  यह  चाहता  हूं  कि  इस  बारे  में  यथाशीघ्र  कोई  परिवर्तन  किया

 जाना  चाहिये  ।

 मैं  मलाबार  जिले  का  हूं  जो  लक्का द्वीप  से  निकटतम  जिला  है  ।  इस वर्ष  की  पहली अक्तूबर तक

 ग्र मीनी द्वीप  मिनी  काय
 द्वीप  मद्रास  राज्य  के  मलाबार  जिले  में  कराते  थे  ।  जैसा  कि  श्री  विट्ठल

 राव  तथा  केरल  क्षेत्र  के  प्रत्य  सदस्यों  नें  बताया  केन्द्रीय  सरकार  को  इन  द्वीपों  की  प्रोर  तुरंत  ध्यान  देना

 चाहिये  ।  वे  सीघे  भारत  सरकार
 के  प्रभार में  झरा  गये  जैसा  कि  श्री  विट्ठल  राव ने  बताया  मुख्य

 भूमि
 ate  इन

 द्वीपों  के  बीच  जहाजें  चलाने  का  प्रदान  पिछले  दो  वर्षों  से  अनिर्णीत  स्थिति  में  है
 ।  इस  सभा  में

 अनेकों  प्रशन  पूछे  गये  हैं  श्र  उनके  कभी  परिवहन  मंत्रालय  ae  कभी  गृह-मंत्रालय  द्वारा  अस्पष्ट  उत्तर

 दिये  गये  हैं  ।  यह  सत्र  आरंभ  होने  के  पहिले  मैंने  मिनिकाय  कौर  श्रमिनीद्वीप  के  द्वीपों  तक

 जहाजें  चलाये  जाने  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव  रखा
 था  ।  माननीय  गृह-मंत्री  ने  यह  उत्तर  दिया  था

 कि
 इसके

 लिये एक  ही  शिपिंग  कम्पनी  तैयार  हुई  है  ale  उसके  साथ  वार्ता  हो  रही  है  कि  वह  भारत  के  पश्चिमी  तट

 की  मुख्य  भूमि  से  लक्का द्वीप  तक  जहाज  चलाये  |  यह  मामला  काफी  लम्बे  wa  से  विचाराधीन है  |  इन

 द्वीपों  में
 usaf

 त  के  दौरे
 के  समय

 भी
 परिवहन  की  आवश्यकता

 की
 पोर

 उनका  ध्यान
 प्रा कर्षित

 किया
 ee

 मूल  ait  में |
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 गया  था  परन्तु  फिर  भी  भारत  सरकार  के  गृह-मंत्रालय
 ने  इस  दिशा  में  कुछ  भी  नहीं  किया  ।  यदि  कोई

 गैर-सरकारी  शिपिंग  कम्पनी  इसके  लिये  तैयार  नहीं  है  तो  मेरे  विचार  से  भारत  सरकार  की  यह

 दारी  हो  जाती  है  कि  वह  एक  जहाज  खरीदे  कौर  उसे  भारत  की  मुख्य  भूमि  तथा
 श्रमिनीद्वीप

 शर  मिनिकाय द्वीपों  के  बीच  चलाये  ।  मैं  यह  भी  सुझाव  देता  हूं  कि  यह  जहाज  भारत  के
 पश्चिमी

 तट  के

 महत्वपूर्ण  कम  से  कम  मंगलौर  कौर  कोचीन  के  बीच  के  अर्थात

 कासरगोड  कौर  मंगलौर--में  कौर  श्र  अ्रमिनीद्वीप  समुदाय

 के  ्राबादी वाले द्वीपों में रुके वाले  द्वीपों  में  रुके  ।  मेरे  मित्र  श्री  वें  ०  Go  नायर  ने  इन  द्वीपों  में  मत्स्य  उद्योग  के  विकास  की

 विशाल  सम्भावनाओं से  इस  सभा  को अवगत करा  दिया  है  ।  उन्होंने  इन  द्वीपों  के  बारे  में  जो  कुछ  कहा  मैं

 उसका  THAT करता  हूं  ।  भारत  के  मत्स्यपालन  उद्योग  के  विकास  के  लिये  ae  बहुत  ही  सहायक  होंगे
 ।

 वहां  कई  छोटे-छोटे  मछली  मारने  के  बंदर  स्थान  बनाये  जा  सकते  इन द्वीपों का  दूसरा  जो

 उन्होंने  सुझाया  यह  है  कि  ये  द्वीप  हमारे  देश  की प्रतिरक्षा के  लिये  महत्वपूर्ण
 स्थानों  कार्य  कर

 सकतें हैं  ।

 मुझे  यह  नहीं  मालूम  कि  मैं  इसका  उल्लेख  करके  कोई  खतरनाक  बात  तो  नहीं  कह  रहा
 ।

 इन
 द्वीपों

 की  बहुत  उपेक्षा  हो  रही  इनमें  पूर्णतया  हमारे  मुसलमान  भाई  ही  बसते  हैं  जिन
 पर  उनकी  वर्तमान

 भ्र दिक्षा के  कारण  हमारे  निकटतम  पड़ोसियों का  प्रभाव  पड़  सकता  है  ।  ग्रापात्तिक  स्थिति
 में  ये  द्वीप

 हमारे  देश  की  सुरक्षा  कौर  बचाव  के  लिये  काफी  खतरे  की  जगहें  हो  सकते |  |  इस दृष्टि से
 भी  इन  पर  अधिक  ध्यान  दिया  जाना  चाहियें  ate  इन  द्वीपों  के  निवासियों  को  संतोषजनक  स्थिति  में  रखा

 जाना  चाहिये  ।  स्वास्थ्य  भ्र  औद्योगिक  सुविधाओं  के  प्रभाव का
 उल्लेख  पहले

 ही
 कर

 दिया  गया  है  ।  यदि  हम  एक  या  दो  द्वीपों  का  weal तरह  विकास  कर  वे  अच्छे  पर्यटन  स्थल
 और

 छुट्टी  के  दिनों  के  समागम  स्थान  हो  यदि  पश्चिमी  तट  से  नियमित  जहाज  चलने

 मैं  यह  विश्वास  दिलाता
 हूं  कि  देश  के  शर  विदेशों  के  बहुत  से  पर्यटक  इन  सुन्दर  द्वीपों को  देखने  जायेंगे

 जो  अराज  उपेक्षित  स्थिति में  यदि  इनका  उचित  ढंग  से  विकास  किया  जायें  तो  HAAN  या  भारत  के

 ग्न्य  सुन्दर  स्थलों  की  तरह  ये  द्वीप  भी  पर्यटकों  के  स्वर्ग  बन  जायेंगे  |

 हमारे कुछ  मित्रों  कौर  श्री  गुरुपादस्वमी  ने  इस  प्रश्न  का  उल्लेख  किया  था  कि  मंत्रि  मंडल  में  मंत्रियों

 की  संख्या  बहुत  झ्र धिक  है  ।  मैं  ऐसा  नहीं  समझता  हूं  क्योंकि  हमारा  देश  बहुत  बड़ा  है  कौर  कई  बड़ी

 जनायें चल  रही  हैं  ।  हमारी  राष्ट्रीय  सरकार  जिस  बढ़ते  हुए  कार्य
 को

 संभाल  रही  है  उसे  देखते  हुए  हम  यह

 नहीं  कह  सकते  कि  मंत्रियों  की  संख्या  ज्यादा  परिस्थिति की  भअ्रवश्यकताओं प्रौढ़  उस  काम  के  स्वरूप

 का  ध्यान  रखते हुए  जो  उन्हें  करना  पड़ता  है  गौर  देश  की  विशालता की  तुलना से  मंत्रियों  की  संख्या  भ्रमित

 नहीं है  ।

 शो  बीर स्वामी  (  मयूरम--रक्षित--श्रनुसूचित  :  संख्या  बहुत  कम  है  |

 श्री  नेतर प०  दामोदरन
 :
 मैं  यह  कहता  हूं

 कि
 वे  बहुत  प्रतीक  नहीं  है

 ।
 श्री

 क०  Fo  बसु  ने
 इन  सैलूनों  के  उपयोग  का  जो  सुझाव  दिया  मैं  उससे  सहमत  हुं  ।  हमारे  कुछ  मंत्री  प्रौर  श्रीधर  उन  लोगों

 से  सम्पर्क  नहीं  रखते  जिनका  वें  प्रतिनिधित्व  करते  हैं  ।  वास्तव  में  मंत्रियों  को  उनके  काम  के  स्वरूप कौर

 परिस्थति  की  आवश्यकता  के  कारण  हमें  सैलूनों  का  उपयोग  करने  देना  होगा  |  परन्तु  इनमें  से  अधिकांश

 लोग  खास  तौर  पर  सरकारी  अधिकारी  बहुधा  इन  सैलूनों  में  पड़े  रहते  हैं  ग्रोवर  जनता  से  दूर  रहते

 एक  कल्याणकारी  राज्य  में
 जो

 समाजवादी  ढांचे  के  समाज  का  निर्माण  करने  के  लिये  कटिबद्ध  यह  एक

 असंगत  बात  है  कि  हम  इन  सैलूनों  का
 जी  भर

 उपयोग  करें  कौर  मेरे  विचार  से  सरकार  को  इस  समस्या  पर
 भी  कुछ  विचार  करना  चाहिये  ।.

 मूल  wt  में  ।
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 अध्यक्ष  महोदय  गृह-कार्य  मंत्रालय
 की  मांगों

 के
 सम्बन्ध  में  चुने  हुह  कटौती  प्रस्ताव  fare

 प्रस्तुत करने  की  सूचना  सदस्यों ने  दी  है  नीचे  दिये गये  हैं  :

 २०,  ७,  Xf,  ¥R,  ८,  €,  २२,  १०,  RX,  ११,  oe  २६,  २७,  R5,  28,  29,  V4,

 ४६,  ५  शर ३१ ३१  ।

 —_—_-—
 निम्नलिखित  कटौती  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किये  गये

 :

 कटौती  कटौती  राशि

 प्रस्ताव  कटौती  प्रस्तावक  कठौती  श्राघार

 २०  श्री म०  शि०  गुरु पाद स्वामी  मंत्रिमंडल  की  संख्या  को  सीमित  करने  की

 समस्या  १,०००

 भ्र  श्री  म०  शि०  गुरु पाद स्वामी  मंत्रिमंडल के  विस्तार  का  प्रदान  १००

 थ्रू प्रे  श्री  कामत  मंत्रि-परिषद्‌  में  नियुक्तियां  १००

 gq  मंत्रियों  की  संख्या  a  वृद्धि  १००

 श्रे  रे  श्री  क०  Fo  बसु  मंत्रियों  की  बढ़  रही  नियुक्तियों  तथा  सैलूनों

 का  प्रयोग  200

 न  क  श्री  म०  दि०  गुरु पाद स्वामी  खण्डित  परिषदों  का  कार्य  १००

 २  क  श्री  कामत  खण्डीय  परिषदों  के  कृत्य  कौर  शक्तियां  १००

 श्र  क  RR  श्री  केलप्पन  खण्डीय  परिषदों  की  झ्रावश्यकता  १००

 पदे  20  श्री  कामत  दिल्‍ली  के  लिये  मंत्रणा  समिति  का  गठन  200

 4  श्री  त०  बन  विट्ठल  राव  दिल्‍ली  के  न्यायाधिकरण  को  सौंपे  गये

 औद्योगिक  झगड़ों  को  निपटाने  में  असाधारण

 देरी  200

 प्  क  श्री  कामत  हिमाचल  प्रदेश  के  लिये  मंत्रणा  समिति  का

 गठन  200

 uv  OC  श्री  ग्र ०  क०  गोपालन  केन्द्रीय  सरकार  की  सहायता  लेने  बाली

 अधीनस्थ  पुलिस  शक्ति  में  वेतन  स्तर  की

 एकरूपता  का  अभाव  200

 49  कृ  Ra  श्री  कलप्पन  विकास  कार्यों  की  आवश्यकता  १००

 ४9  क  X%  श्री  त०  ब्०  विट्ठल  राव  भारत  शहरों  लक्का द्वीप  के  बीच  में  सीधी

 स्टीमर सेवा  की  व्यवस्था  करने  में  देरी  १००

 49  क  २७  श्रीधर  Fo  मत्स्य  उद्योग  को  संगठित  करने  पौर  सुधा रने

 का  प्रयत्न  १००

 eS

 Pt  ait  में
 ।.
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 मांग  कठौती  कठौती  प्रस्तावक  कटता  आघार  कटौती  राशि

 संख्या  प्रस्ताव  में
 )

 भ७क  ्  श्री  अऋ  कृ०  गोपालन  द्वीपों  का  सामान्य  alas  प्रौढ़  सामाजिक  विकास  १००

 ५७क  श्री  प्र ०  Ho  गोपालन
 द्वीपों  में  लागू  वर्तमान  कानूनों  कौर  विनियमों

 के

 तुरन्त  पुनरीक्षण  की  झ्रावइ्यकता  १००

 तक  30  श्री  ०  क०  गोपालन  भारत  शर  द्वीपों  में  shaw  स्टीमर  सवा  की

 तथा का  200

 इश्क  OH  श्री  उठ  क०  गोपालन  दीपों  की  उपेक्षा  १००

 द्  रद  द  श्री  स०
 कए०

 गोपालन  केन्द्रीय  रक्षित  पुलिस  के  अधीनस्थ  कर्मचारियों

 को  एक  जेसा  वेतन  देने  की  अ्रावइ्यकता  १००

 श्र  खर्चे में  कमी  १०००७ श्री  म०  दि०

 स्वामी

 द्  ढेर  श्री  तें लकी कर  बम्बई  राज्य  के  औरंगाबाद  में  यर्थ वाडा  स्थान  पर

 उच्च  न्यायालय  की  स्थापना  न  करने  की

 यत  की  अभिव्यक्ति  १००

 प्रत्यक्ष  महोदय
 :

 यह  कटौती  प्रस्ताव  सभा  के  समक्ष  हैं  ।

 श्री  दातार
 :

 विवाद  में  माननीय  सदस्यों  ने  तीन  बातें  कही  हैं
 :

 प्रथम  बात  मंत्रियों  की  संख्या  में
 तथा  उन  पर  और  उनकी  यात्राओं  पर  किये  जाने  वाले  खर्चे  के  सम्बन्ध में  है  ।  दूसरी  खण्डीय  परिषदों

 के  सम्बन्ध  में  शौर  तीसरी  लक्का द्वीप  कौर  श्रमीनद्वीप  के  सम्बन्ध  में  ।

 प्रथम  बात  के  बारे  में  मैं  यह  विनम्र  निवेदन  करूंगा  कि  मंत्रियों  की  संख्या  कोई  बहुत  भ्रमित  नहीं  ।

 माननीय सदस्य  ने  कहा  है
 कि  ब्रिटिश  मंत्रिमंडल  के  मुकाबले  में  हमारे  मंत्रियों  की  संख्या  अधिक  है  ।  मेरे

 समक्ष  एक  अ्रधिकृत  प्रकाशन  है  ।  इसमें  यह  पता  चलता  है  लगभग

 १५  से  २५  मंत्री
 तो

 ऐसे  हैं  जिन्हें
 हर्स्ट

 कहा  जाता  है  उनके  पास  विभिन्न  विभाग  होते

 हैं  ।  इसके  भ्रतिरिकत  ऐसे  मंत्री  हैं  जो  परम्परा  से  पदारूढ़  हैं  फिर  चासंलर श्राफ  दी  एक्सचेकर  तथा

 लार्ड  चांसलर होते  इन  सेब के
 भ्र तिष् क्ति

 जिनकी  संख्या  ३०,  ३५  तक  होती  छोटे  मंत्री  भी  होते

 हैं
 ।  इसके  शभ्रतिरिक्त  संसदीय  सचिव  अथवा  अनुसूचित  भी  होते  हैं  ।  यह  सब  संख्या  ५०  से  कम  नहीं

 होती  ।
 इसके  साथ  ही  हमारी  जनसंख्या  ३६  करोड़  ्  हमारा  क्षेत्र  ब्रिटेन  से  १२  अथवा  १५  गुणा

 बड़ा है  ।

 pat  कामत  :  राज्य  मंत्रिमंडलों  के  सम्बन्ध  में  क्या  बात  है  ?

 PA  दातार
 :

 जहां  तक  सरकार
 का

 सम्बन्ध  मानीय  सदस्य  को  पता  है  कि  इसका  राजस्व
 भग  ५००  करोड़  रुपये है  ।  हम  केवल  पुलिस  राज्य

 ही
 नहीं  हमारा  राज्य  कल्याणकारी  राज्य  है  कौर

 हमारे  विभिन्न  कार्य-क  लापों  कौर  मं  त्राल यों  में  काफी  विस्तार शुभ्रा  है  |
 इस  हालत  में  यह  कहना  उचित  नहीं

 कि  संख्या  बहुत  अधिक  है  (  श्रन्तर्बाधायें  )
 मैंने  शांति  से  सब  को

 सुना  इसलिये  मैं  भी  शांति  चाहता
 अंग्रेजी  में  ।
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 शांति  माननीय  सदस्यों  को  श्रीकांत  नहीं  होना  चाहिये  ।  भ्न्तर्बाधा्ों

 से  काम  नहीं  चल  सकता  |

 श्री  दातार
 :  न  ही  ब्रिटेन शरर  न  ही  किसी  अन्य  लोकतंत्रीय  देश  में  कोई  ऐसा  विधान  है  जिसमें

 मंत्रियों  की  संख्या  निश्चित  की  गयी  हो  ।  यह  तो  काम  पर  ही  निर्भर  होता  है  ।  शर  यह  भ्रधघिकार  सभा  के

 नेता  झ्रथवा  प्रधान  मंत्री  का  है  कि  वह  जितने  मंत्री  ठीक  समझे  नियुक्त  कर  दे  ।  और  पन्त  में  हम  सभा  के

 प्रति  उत्तरदायी  झर  यदि  सभा  का  यही  मत  हो  कि  संख्या  बहुत  भ्रमित  है  तो  हम  उसके  उत्तरदायी  हैं

 परन्तु  मेरा  निवेदन  है  कि  बहुत  अधिक  का  तो  प्रत  ही  अधिक  भी  नहीं  है  ।

 क्योंकि  मुझे  काम  को  चलाना  पड़ता  है  इसलिये  मेरे  लिये  इस  नाजुक  विषय  पर  बोलना  ठीक  नहीं
 |

 परन्तु  मैँ  माननीय  सदस्यों  से  कहूंगा  कि  मंत्री  प्रति  १२  घंटे  परिश्रम  से  काम  करते  हैं  ।  माननीय
 प्रधान  मंत्री दिन  में  १६  घंटे  काम  करते  हैं  ।  यह  कहना  गलत  है  कि  मंत्रियों  की  फौज हो  गयी है  ।  जबकि

 मंत्री  १२  घंटे  रोज  प्रधान  मंत्री  १६  घंटे  रोज  काम  करते  इसलिये इस  स्थिति  इस  बारे  में  प्रधान

 मंत्री  विरोधी  पक्ष  के  माननीय  मित्रों  से  अधिक  यह  निर्णय  कर  सकते  इस  कारण  मेरे  विरोधी  मित्रों

 का  संख्या  के  सम्बन्ध  में  कहना  कोई  शोभा  की  बात  नहीं  जबकि  काम  बहुत  ही  बढ़ता  जा  रहा  है
 |

 जहां  तक  दौरों  का  सम्बन्ध  है  माननीय  सदस्यों  को  पता  होना  चाहिये  कि  सरकार  के  सदस्य के

 रूप  में  प्रो  अपने  कार्यालय  में  काम  करने  के  अतिरिक्त  मंत्रियों  को  स्थिति  का  पुरा  भ्रध्ययन

 करने  के  लिये  बाहर  भी  जाना  पड़ता  है  ।  क्योंकि  जब  तक  उन्हें  स्थिति  का  पुरा  ज्ञान  नहीं  होगा  विशेषतः

 ग्रामीण
 इलाकों  की  स्थिति  तो  वहां  के  प्रशासन  कार्य  को  समझना  कठिन  होगा  |  इसलिये  दौरे

 आवश्यक

 उन्हें  न  छोड़ा  जा  सकता  है  न  उनका  निरादर  किया  जा  सकता  है  ।

 जहां  तक  सैलूनों  का  सम्बन्ध  उसके  सम्बन्ध  में  निवेदन  है
 कि

 श्राम  स्थिति  में  उसका  उपयोग  नहीं

 होता  |  विशेष  हालतों  ग्रावश्यक  मामलों  में  उसका  प्रयोग  किया  जाता  है  ।  उदाहरण  के  तौर  जब

 कभी  संसद्‌  की  बैठक  हो  रही  हो  मंत्री  महोदय  को  सरकारी  कार्य  के  लिये  कहीं  जाना  हो  कौर  वहां

 से  शीघ्र  ही  विरोधी  पक्ष  के  हमारे  माननीय  मित्रों  के  विभिन्न  आरोपों  के  उत्तर  देने  के  लिये  शीघ्र

 तो  सैलून  का  प्रयोग  किया  जाता  है  ।  क्योंकि  हम  जनता  के  प्रति  उत्तरदायी  हैं  इसलिये  मैं  माननीय

 सदस्यों  को  यह  श्रीनिवासन  दे  सकता  हूं  किं  सैलून  केवल  विशेष  we  mare  अवसरों पर  ही  प्रयोग  में

 लाये  जाते  हैं  ।

 mar  मैं  खण्डीय  परिषदों  की  कौर  भ्राता  हुं  ।  इस  सम्बन्ध  में  मुझे  प्राइवेट  है  कि  कई  माननीय  सदस्यों

 में  गलतफहमी  है  ।  यह  मामला  राज्य  पुनर्गठन  अधिनियम के  भ्रन्तर्गत  भ्राता  है  |  इसमें  यह  स्पष्ट  किया

 गया  है  कि क्षेत्रीय परिषदों  की
 स्थिति  झर  काम

 कया  है  ।  मेरे  माननीय  मित्र  श्री  म०  दि ०  गुरु पाद स्वामी

 यह  जानना  चाहते  हैं  कि  संसद्‌  सदस्यों  प्रौढ़  विधान  मंडलों  के  सदस्यों  के  लिये  उसमें  कोई  गुंजाइश  होगी
 ।

 इस  प्रदान का  जहां  तक  सम्बन्ध है  यह  बिलकुल  भ्रन्तर्राज्यीय  are  भ्रन्तर्सरकारी संस्था  है  ।

 विभिन्न  राज्यों  की  खण्डीय  परिषदों  की  इकाइयों  में  वहां  के  मुख्य  मंत्री  हैं
 ।

 दो  ae  मंत्रियों को  भी  ले

 लिया  गया  है
 ।

 संघ  सरकार  के  गृह-मंत्री  सभापति  हैं  ।  इसलिये  यह  छोटी  निकाय  ही  है  ।  कौर  इसके

 काम  भी  निश्चित  इसलिये  यह  समझ  लेना  चाहिये  कि  जब  भी  कभी  राज्यों  के  ऐसे  मामले  जायेंगे जो
 कि

 वापस  में  बैठ  कर  हल  किये  जा  सकते  तो  इस  परिषद्‌  का  स्वागत  होगा  ।  इसलिये  मेरा  कहना है
 कि

 यह  भ्रन्तरराज्यीय  सरकारी  व्यवस्था  खण्डीय  परिषदें  इतने  बड़े  निकाय  नहीं  कि  उसमें  न्य  सदस्य

 अथवा  विधान  मंडलों  के  सदस्य  लिये  जा  सकें  ।  परन्तु  उनके  राज्यों में  ate  राज्यों  के  निर्वाचित

 मंत्री  सम्बद्ध  खण्डीय  परिषदों के  सदस्य  हैं  ।

 मूल  ait  मे ं।
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 यह  भी  कहा  गया  है  कि  खण्डीय  परिषदें  शायद  कुछ  काम  न  करें  |  वास्तव  में  मेरे  माननीय  मित्र

 श्री  प्र ०  क०  गोपालन ने  कहा  ये  परिषदें  निरथेंक  हैं  ।  मेरे  विचार  में  मेरे  माननीय  मित्र  के  लिये  जिनका

 कि  मैं  चादर  करता  हूं  खण्डीय  परिषदों  के  काम  प्रारम्भ  होने  से  पहले  ही  कह  देना  कि  वे  निर्थक  कटु

 ही  कहा  जायेगा  |  हम  शेरगिल  मास  खण्डीय  परिषदों  की  पहली  बैठक  करने  की  व्यवस्था  कर  रहे  उसका

 उद्देश्य  तो  माननीय  सदस्य  जानते  ही  हैं  ।  मैं  पीछे  की  बातों  पर  जाना  नहीं  परन्तु  मैं  माननीय

 सदस्यों  को  याद  दिलाऊंगा  जब  सबसे  प्रथम  खण्डित  परिषदों  का  विचार  प्रधान  मंत्री  ने  रखा  था  तो

 सबने  इसका  समर्थन  किया  इसीलिये  तो  इसे  क्रार्यान्वर  किया  गया  था  ।  इससे  राज्यों  को  अवसर

 fram  कि  वें  एक  स्थान  पर  एकत्रित  हो  सामान्य  समस्याओं  पर  विचार  कर  सकें  ताकि  वे  परस्पर  झगड़ों

 का  रूप  न  धारण  कर  सकें  |

 अरब  इस  व्यवस्था को  सबका  समर्थन  प्राप्त  होना  चाहिये  इसलिये  आरम्भ  करने  से  पूर्वे  ही  इसकी

 असफलता  की  भविष्यवाणी  करना  गलत  |  |  मुझे  विश्वास  है  कि  हममें  काफी  सामान्य  ज्ञान  हमारे  राष्ट्र

 का  ज्ञान  ग्र  दृष्टिकोण  विशाल  इसलिये  खण्ड य  परिषदें  संगठन  की  भावना  से  कई  विवादास्पद  प्रश्नों

 को  हल  भी  कर  लेंगी  ।

 अ्रन्तिम  बात  लक्का द्वीप  की  है  ।  जहां  तक  लक्का  कौर  सैनिकों  द्वीपों का  सम्बन्ध  मुझे  प्रसन्नता

 है  कि  उनमें  काफी  रुचि  दिखाई  गयी  है  ।  परन्तु  जिस  प्रकार  मेरे  माननीय  मित्रों  का  ध्यान  इन  द्वीपों  की

 आर  गया  उस  पर  मुझे  रंज  भी  है  ।  मैँ  माननीय  सदस्यों
 को

 बताना  चाहता  हूं  कि  ये  १०-१५  छोटे-छोटे

 द्वीप  हैं
 ।

 प्र  कुल  मिलाकर  इन  सबका  क्षेत्रफल  १३  वर्गमील है
 ।

 इनकी  जनसंख्या लगभग  २२,००० है
 सबसे  निकटतम  दीप  पश्चिम  घाट  से  १२०  मील है  कौर  सबसे  दूर  का  १८०  या  २००  मील  ।  वे

 सब  फैले  हैं
 ।

 इनमें  से  कुछ  जैसे  द्वीपसमूह  पर  पहले  १८७५  तक  राजाओं  का  शासन  था  |

 इसके  पश्चात्‌ ये  अंग्रेज़ों  को  मिल  गये  तथा  इनकी  देखभाल  मद्रास  सरकार  करने  लगी  थी  ।  जहां  तक

 झमीनद्वीप का  सम्बन्ध  है  यह  QI9RE  में  श्रीन्गापटम  की  हार  के  ्  अंग्रेजों  के  अधीन हो  गये  थे  ।

 यह  RF k-2EUS  को  केन्द्रीय  सरकार  को  मिले  |  यह  बात  स्पष्ट  रूप  से  समझनी  चाहिये  ।

 यदि  यह  बात  सपष्ट  रूप  से  समझी  गयी  तो  केन्द्रीय  सरकार  इन  द्वीपसमहों में  किये  गये  कार्यों  के  लिये

 जिम्मेदार नहीं  ठहराई  जा  सरकती

 लक्का द्वीप  समूह  मलाबार  के  कलेक्टर  के  नियंत्रण  तथा  भ्र मीन द्वीप  ढीपसमूहन  दक्षिण  कनारा  के

 कलेक्टर के  नियंत्रण  में  थे  मद्रास  सरकार  के  बारे  में  यह  कहा  जा  सकता  है  कि  संचार  इरादी  की

 इयों  के  होते  हुए  भी  जितना  ध्यान  वह  इन
 की

 भ्रांत  दे  सकती  उसने  दिया  ।  संचार का  मामला

 इतना  TATA  नहीं  है  ।  मैं  सभा  को  यह  बतला  देना  चाहता  हूं  कि  इन  द्वीप समु  हों  के  बारे  में  मद्रास  सरकार

 ने  कई  कार्य किये  हैं  ।  मुझे  खेद  के  साथ  कहना  पड़ता  है
 कि

 कुछ
 माननीय

 सदस्यों  ने  इन  द्वीप समूहों  को

 देखा भी  नहीं  होगा  तथा  संभवतया  उन्होंने  जो  कुछ  कहा  है  वह  कल्पना  से  ही  कहा  है  |

 भारत  संघ  के  राष्ट्रपति का  इन  द्वीप समूहों में  जाना  सिद्ध  करता  है  कि  सरकार  इनमें  दिलचस्पी

 लेती  है
 ।

 उस  समय  मद्रास  के
 राज्यपाल  भी

 कुछ  द्वीपों में  गये
 थे  तथा  उनके  प्रतिवेदन  हमारे  समक्ष

 मैं  इस  सभा  को  बता  देना  चाहता  हूं  कि  लगभग  प्रत्येक  द्वीप  में  प्राथमिक  स्कूल  तथा  चिकित्सा

 धायें
 हैं  यद्यपि  ag  बड़ी  सीमित  जब  इनका  प्रयास  मद्रास  सरकार  के  हाथ  में  तथा  इनके  लिये  उन्होंने

 कुछ  योजनायें  बनाई  थीं
 ।

 उन्होंने  कुछ  प्रस्ताव  तैयार  किये  थे
 जो

 अरब  हमारे  पास  हैं  ।

 इनमें
 से  एक

 १४५०
 वर्ष  से  तथा  दूसरा ७०  वर्ष  से  मद्रास  सरकार  के  प्रशासन  के  अधीन  यह  कहना

 एकदम  गलत  है
 कि

 मद्रास  सरकार  ने  इन  द्वीपों  की  एकदम  उपेक्षा  की  है  ।  मद्रास  सरकार  teat  तट

 पर
 कोझीकोडे

 में
 बच्चों  के  छात्रावास को  कुछ  प्रारम्भिक  स्कूलों को  माध्यमिक

 स्कूलों  में  परिवर्तित
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 दातार
 |

 करने  तथा  कुछ  द्वीपों  में  रेलवे  स्कूलों को  खोलने  के  प्रस्ताव  बनाये  थे  ।  नारियल  रोपणी  को  बनाये  रखा

 गया  जिससे  स्थायी रूप  से  स्थापित हो  सके  तथा  चिकित्सा  सुविधायें  बढ़ाने  का  विचार  किया  गया
 ।

 जहां  तक  मछली  पालन  का  सम्बन्ध  है  act  वित्तीय  वर्ष  में  मछली  पालन  के  विकास  के  लिये  राय-व्यस्क

 में  व्यवस्था की  गयी  है

 संचार  का  बड़ा  महत्वपूर्ण  पुछा  गया  है  ।  यह  एक  कठिन  मामला  जब  तक  मद्रास  सरकार

 प्रभारी  रही  वह  कुछ  नौवहन  सेवायों से  बातचीत  कर  रही थी  उनमें से  एक  समझौता  करने को  तयार

 था  परन्तु  उस  समय  9-2 2-2EUS  को  इन  द्वीपों  का  भार  भारत  सरकार  ने  ले  लिया  ।  समस्या  की

 गंभीरता  इसी  से  समझी  जा  सकती  है  कि  सरकार  को  बड़ी  धनराशि  व्यय  करनी  होगी  ।  सरकार  एक

 माग  बनाने  को  उत्सुक है  ।  जिससे  मुख्य  भूमि  से  चलने  वाला  एक  स्टीमर  इन  द्वीपों  में  से  एक  पर  रुक  सक
 |

 जहां  तक  wea  द्वीपों  का  सम्बन्ध  है  यह  स्टीमर  बीच  समद्र  में  रुक  जायेगा  तथा  नावों  का  प्रयोग  किया

 जायगा  |  इस  व्यवस्था  में  प्रतिदिन  २,५००  रुपये  व्यय  होंगे  |  अच्छे  मौसम  में  अर्थात्‌  वर्षे  में
 ८

 अक्तूबर  से  मई  तक  जहाज  एक  मास  में  ११  दिन  इस  मार्ग  पर  चलेगा  ।  प्रश्न  यह  था  कि  कया  कुछ  नौवहन

 समवायों
 से  अरन्य

 प्रबन्ध
 भी  किये  जा  सकते  हैं

 ?
 मामला  कुछ  कठिन  मालूम  न

 ।
 मैं  यह  बतला  देना

 चाहता हूं  इन  द्वीपों के  हस्तांतरण  से  पहले ही  केन्द्रीय  सरकार  ने  १९४५६  में  नौवहन  सेवायों के

 प्राधिकारियों की  एक  बैठक  बुलाई  थी  ।  दूसरी  बैठक  भी  बुलाई  गई  तथा  कुछ  प्रस्ताव  किये  गये
 ।

 सरकार

 भारत  तथा  इन  द्वीपों  में  सीधी  सेवा  चालू  करने  को  उत्सुक  है  ।  हम  जानते हैं  कि  वहां  थोड़े  से  व्यक्ति हैं

 परन्तु  फिर
 भी

 वह  भारतीय  नागरिक  हैं  तथा  उन  सभी  सुविधाओं  के  अधिकारी हैं  जो  प्रत्येक  भारतीय
 नागरिक  को  मिलती  हैं  ।

 मेरे  माननीय  मित्र  श्री  गुरु पाद स्वामी  ने  मुझे  गलत  समझा  जब  मैंने  यह  कहा  कि  भारत  तथा  इन

 दीपों  में  समानता  नहीं  है
 ।

 कठिनाई  यह  है
 कि

 कई  मामलों
 में

 वह  कभी  प्रारम्भिक  अवसथ  में  ही  है  ।

 इसलिये  उनको  खण्डीय  परिषदों  के  उपयुक्त  बनाने  के  यह  श्रावश्यक  है  कि  पहले  उनका  गंभीर  रिया

 विकास  किया  जाय
 |  इसी  कारण  भारत  सरकार  ने  इन  द्वीपों  का  प्रशासन  अपने

 हाथ  में  लिया  था

 हम  अधिक  धन  व्यय  करने  को  तैयार  हैं
 ।  कुछ  राज्य  इन  द्वीपों को  अपने  प्रशासन  में  रखना  चाहते  थे

 जसे

 केरल  राज्य
 |

 परन्तु  उन  के  संसाधन  बड़े  सीमित  थे  ।  तथा  उनकी  समस्यायें  बहुत  अधिक  थीं  ।  इसलिये

 इन  द्वीपों  के  विकास  के  लियें  यह  ठीक  समझा  गया  कि  इनको  कैदी  सरकार  के  रखा  जाये  ।

 इनको  प्राय  राज्यों  के  समान  बनाने  के  लिये  कई  प्रशासनिक  कार्यवाहियां  करने  जा  रही  है  ।

 जैसा
 कि

 मैंने  बताया  इन  द्वीपों  की  केवल  प्रशासनिक  व्यवस्था  में  सुधार  पर  ही  लगातार  ध्यान  रखने
 की  झ्रावश्यकता  नहीं है  afr  भूमि  के  विकास  तथा  जनता  की  सुविचारों की  जिससे वह

 समय

 जीवन  व्यतीत कर  पर  भी  ध्यान  रखने  की  झ्रावश्यकता  है  ।  मैं  इस  सभा  के  माननीय  सदस्यों  को

 अइवासा नश  देता  हूं  कि  सरकार  को  इन  द्वीपों  के
 प्रति  अ्रपनी  जिम्मेदा  री

 का
 पूरा  ध्यान  है

 ।
 वे  भारत

 - का

 हैं  तथा  सरकार  इसका  ध्यान  रखेगी  कि  उनका  उतना  ही  विकास  हो  जाये  जितना  मुख्य  भूमि

 पर  भ्रमण  राज्यों
 का  हो

 चुका  है
 ।  इन

 प्रारम्भिक  कार्यों  के  ॥ नेपर परचात्‌  वे  खण्डीय  परिषदों में  बड़े  लाभदायक

 सदस्य  होंगे
 |

 इसीलिये  अभी  यह  श्रावस्ती  नहीं  समझा  गया  कि  उनकी  क्षेत्रीय परिषदों  का  सदस्य  बनाया
 जाये  ।

 इस
 प्रदान

 पर
 उनके  पूर्ण  विकास के  read  विचार  किया  जायेगा  तथा  मुझे  पूर्ण  विश्वास है  कि  बहुत

 अल्पकाल  में  उनका  विकास  हो  जायेगा  ।

 शि
 ह ५  क०  गोपालन :  मेरे  १४  १९५६

 के  पत्र  के  उत्तर  में  यह  बताया  गया
 था  कि

 डूबे
 हुए  मेला का  जहाज के  बचे  ० व्यक्तियों शादी  का  मामला  मद्रास  सरकार  को  भेज  दिया  है  ।  क्या  मैं  यह

 नान
 सकता

 हूँ  कि  क्या  उत्तर  मिला
 मूल  भ्रंग्रेजी  में  ।
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 me  x37  है|
 श्री  दातार  :  में  जांच  करूंगा  तथा  माननीय  सदस्य  को  सुचित  क  aM  ||

 श्री  हू  कठ  गोपालन  :  उसमें  यह  भी  कहा  गया  था  कि  मेलाका  जहाज  के  मालिकों से  वसूली

 आदि  का  मामला  भी  राज्य  सरकार  को  सौंप  दिया  गया  था  |  wa  उसकी  क्या  स्थिति  है  ?

 दातार  :  पहले  यह  राज्य  सरकार  को  भेजा  गया  था  क्योंकि  राज्य  सरकार प्रशासन कर  रही

 थी  ११-१९
 ५६  को  हमने  प्रशासन  हमें  पूरे  तथ्यों  की  जानकारी  नहीं

 थी  ।
 इसी

 वश  कुछ  समय  पूर्व  मद्रास  सरकार  को  जानकारी  के  लिये  मामला  भेजा  गया  था  ।  जैसे  ही  जानकारी  हमें
 आवश्यक  कार्यवाही  की  जायेगा  ।

 श्री  बहु  क्‌०  गोपालन  :  लक्का द्वीप  समूह  की  कल्याण  समिति  के  प्रतिनिधियों  के

 कि  उनको  भ्रनुसूचित  जातियों  तथा  ख़ादिम  जातियों  की  परामर्शदाता समिति  में  रखा  का  क्या

 om ?

 श्री  दातार  :  मुझे  स्थिति  की  जानकारी  नहीं  है  परन्तु  मैं  देखूंगा  कि  वहां  कोई  व्यक्ति  अनुसूचित

 जाति  अथवा  aren  जाति  का  है  ।

 श्री ई  To  नायर :  माननीय  मंत्री  नें  प्रभी  कहा  कि  मछली  पालन  के  विकास  के  लिये  अगले

 वर्ष  १७४५  लाख  रुपये  की  व्यवस्था  की  जायेंगी  ।  क्या  मछली  पालन  के  विशेषज्ञों  के  दल  ने  इस  स्थान  का
 दौरा  किया  है  तथा  यदि  तो  जिससे  वह  aac §  लाख  रुपयों  के  प्रस्ताव  प्रस्तुत  कर  सकें  ?

 श्री  दातार  :  coach §  लाख  रुपये  व्यय  होने  से  ge  कई  मामलों  पर  विचार  किया  जायेगा  |

 छोटी  नावों  से  मछली  पकड़ी  जायेंगी  ।

 शनास स०
 स०

 जाह :  मेरे  मित्र  श्री  विट्ठल  राव  ने  दिल्ली  राज्य  में  श्रम  विवाद  के  बारे  में  कुछ

 उठाये  हैं
 ।

 यह  ठीक
 भी

 है  कि  सभा
 को  इस  महत्वपूर्ण  प्रदान के  बारे  में  जानने  को  उत्सुकता होनी

 चाहिये  परन्तु  मुझे  खेद  है  कि  माननीय  सदस्य  को  मामले  की  पूरी  जानकारी  नहीं  है  ।  यह  सच  है  कि  कुछ
 मामले  दिल्‍ली  औद्योगिक  न्यायाधिकरण के  समक्ष  लम्बित  परन्तु मैँ  यह  बता  देना  चाहता हूं  कि

 geyy-yy A ater -arant में  प्रौद्योगिक  न्यायाधिकरण के  समक्ष  ४१  मामले  लाये  गये  तथा  ३८  संतोषजनक रूप  में

 निबटा  दियें  गये  ।  १९५५-५६  में  ६३  मामलें  लाये  गये  तथा  ४०  उसमें से  निबटा  दिये  गये  ।  इसमें  कोई

 संदेह  नहीं  है  कि  कुछ  मामले  लम्बित  परन्तु  श्नौद्योगिक  न्यायाधिकरण  ने  बड़ी  संख्या  में  संतोषजनक

 रूप  में  निबटा  दिये  हैं ।

 जैसा  कि  सभा  को  ज्ञात  है  कि  संशोधित  औद्योगिक  विवाद  जो  संसद्‌  के  दोनों  सत्रों  ने

 कुछ
 दिन  पूर्व  पारित  किया  के  अधीन  हम  दिल्‍ली  राज्य  के  लिये  एक  सम्पूर्ण  औद्योगिक  न्यायाधिकरण

 बनाने  के  लिये  कार्य  कर  रहे  हैं  तथा  मैँ  सभा  कौर  माननीय सदस्य  को  श्राइवासन दे  सकता  हूं  कि  अगले

 दो  मास  में  नया  प्रौद्योगिक  न्यायाधिकरण  बन  जायेंगी  ।

 इसके  भ्र ति रिक्त  चालू  वर्ष  में  साधारण  औद्योगिक  विवादों  के  AC)  मामलों  की  रिपोर्ट  ग्राही

 जिनमें  से  माननीय  सदस्य  को  जानकर  खुशी  होगी  कि  २,०१४  मामले  मजदूरों  के  पक्ष  में  समझौता
 कराकर  निपटा  दिये  गये  |  इनमें

 से
 लगभग  ३६०  मामले  दोनों  दलों  की  श्रापसी  सहमति  से  निबटा  दिये

 गए  तथा
 केवल  १७५  मामले  अस्वीकृत  किए  गए  हैँ  ।  इस  प्रकार  लम्बित  मामलों में  से  €  ४  प्रतिदिन

 मामले  संतोषजनक  रूप  में  निबटा  दि
 ये  गये  हैं

 |
 जहां  तक  श्रम  प्रशासन  का  सम्बन्ध है  यह  छोटा  काम

 नहीं है  ।

 मूल  रंगरेजी  में  ।
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 Fo  शाह |

 हमको  यह  भी  याद  रखना  चाहिये  कि  औद्योगिक  केवल  औद्योगिक  विवाद

 अ्रघिनियम  के  अधीन  मामलों  को  ही  नहीं  निबटाता  है  इसे  आवेदनों को  भी  निबटाना पड़ता  है  ।

 चालू  वर्ष  में  न्यायाधिकरण  ने  इन  मामलों  को  निबटानें  के  अतिरिक्त  धारा ३  रोक  के  शरीन  ४३५

 आवेदनों को  भी  निबटाया  है  ।

 इसके  गर चाट  माननीय  सदस्य  जहां  तक  श्रम  का  सम्बन्ध  उसके  स्थानीय  प्रशासन में

 चारियों
 की

 अपर्याप्तता  के  सम्बन्ध  में  कहा
 |

 यह  सच  है
 कि

 बड़े  सम्पूर्ण  राज्य
 की

 तुलना  में  दिल्‍ली  प्रशासन

 बहुत  छोटा  है  ।  इसीलिये इसमें  काम  करने  वालें  कर्मचारी भी  थोड़े  अ्रथवा  पर्याप्त  नहीं  हमारे

 यहां  श्रम  तथा  उद्योग  निदेशक  के  रूप  में  एक  समझौता  पदाधिकारी  है  ।  इनके  अतिरिक्त  एक  श्रम

 एक  सह-श्रम  पदाधिकारी  तीन  अथवा  चार  न्यूनतम  मजूरी  तीन  श्रम  शिकायत

 निरीक्षक  तथा  दस  दुकान  सह-निरीक्षक  भी  हैं  ।  बढ़ते  हुए  श्रम  विवादों  के  कर्मचारियों  को

 बढ़ाने  का  पुनरीक्षण  कर  रहा  है
 ।

 उसमें  भी  कहा  गया  था  कि  दिल्‍ली  प्रयास  में  श्रम  कल्याण  के  प्रश्न  पर

 पर्याप्त  ध्यान  नहीं  दिया  जा  रहा  है  तथा  इस  बारे  में  पर्याप्त  कार्य  नहीं  किये  जा  रहे  हैं  ।

 मैँ  माननीय  सदस्य  को  बता  सकता  हूं  कि  मजदूरों  १,३८०  मकान  बन  रहे  हैं  शर

 बहुत  ही  जल्दी  बनकर  तैयार  हो  जायेंगे  ।  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  हमने  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  की

 अपेक्षा  काफी  अधिक  उपबन्ध  किया  है  कौर  प्रगामी  कुछ  वर्षों  में  ३,०००  औद्योगिक  भवन  बनने  जा  रहें

 हैं  मैं  आशा  करता  हूं  कि  माननीय  सदस्य  ौर  यह  सभा  उन  विभिन्न  कार्यों  की  सराहना  करेगी  जो

 हम  मजदूरों  के  कल्याण  के  लिये  करने  जा  रहे  हैं  ।  हमने  सात  कल्याण  केन्द्र  खोल  दिये  हैं  कौर  उनमें  काय

 हो  रहा  शीघ्र  ही  एक  प्रौढ़  खोला  जा  रहा  है  ।  द्वितीय  पंचवर्षीय योजना  में  हमने  मजदूरो ंके  कल्याण

 उनके  लिये  मकान  बनाने  कौर  कल्याण  केन्द्र  खोलने  तथा  विभिन्न  प्रकार  की  कल्याणकारी  गतिविधियों  के

 एक  विस्तृत  कार्यक्रम  की  व्यवस्था  की  है  ।  इन  सब  बातों  से  स्पष्ट है  कि  सरकार  को अपने  उन  सभी

 उत्तरदायित्वों  का  पण  ज्ञान  है  जिन्हें  समाज  के  समाजवादी  ढांचे  या  कल्याणकारी  राज्य  में  किसी  आधुनिक

 सरकार को  करना  चाहिये  |

 माननीय  सदस्य  ने  खास  तौर  पर  पत्थर  तोड़ने  वालों  का  जिक्र  किया  जसा  कि  हम  सभी  को  विदित

 सरकार  को  निर्माण  कार्य  करने  वाले  इस  मजदूर  वर्ग  के  प्रति  पूर्ण  सहानुभूति  है  ।  यदि  माननीय  सदस्य

 को  पता  न  हो  तो  मैं  उन्हें  बता  सकता  हूं  कि  केवल  दिल्ली  में  ही  नहीं  बल्कि  wea  कई  राज्यों  में  भी

 दूसरों  के  इस  वर्ग  को  हमने  न्यूनतम  मजूरी  प्रीमियम
 क  अन्तर्गत  रखा  समिति  ने  इस  वर्ग  के  मजदूरों

 के
 लिये  न्यूनतम वेतन  १  रुपया  १२  राना  निश्चित कर  दिया  है  |  जब  सरकार ने  देखा कि  यह  मजूरी

 भी  अ्रपर्याप्त  है  तो  पत्थर  तोड़ने  वाले  तथा  निर्माण  कार्यों  में  काम  करने  वाले  मजदूरों  के  न्यूनतम  वेतन

 के  पुनरीक्षण  के प्रइन  की  छानबीन  करने  के  लिये  एक  समिति  नियुक्त  कर  दी  ।  मैं  माननीय  सदस्य  को  यह

 ग्रा इवा सन दे  सकता हं  कि  समिति  पुनरीक्षण  के  सम्बन्ध  मे ंजो  सिफारिश  करेगी उस  पर  विचार  किया

 जायेगा  |  इन  तथा  सरकार  द्वारा  उठायें  गये  अन्य  विभिन्न  कदमों  जिनका  जिक्र  मैंने  किया  ध्यान

 में  रख  कर  माननीय  सदस्य  सन्तुष्ट  होकर  चुराने  कटौती  प्रस्ताव  वापस  ले  लेंगे  ।

 भिनाय  महोदय  :  पेशा  किये  गये  विभिन्न  कटौती  प्रस्तावों  में  से  दो  कटौती  प्रस्ताव  संगत या  उचित

 नहीं  संख्या  ५  कठौती  प्रस्ताव  श्री  गुरु पाद स्वामी  का  है  चूंकि  उनका  कटौती  प्रस्ताव  व्यय  में  कमी

 करने  के  सम्बन्ध  में  है  ale  ऐसे  कटौती  प्रस्ताव  में  दी  गयी  लगभग  या  उस  राशि  के

 बराबर  होनी  चाहिये  जो  कम  की  जानें  वाली  भरत  मुझ  खेद  है  कि  मैँ  इस  त्रुटि  के कारण  उनके  कटौती

 प्रस्ताव  के  लिये  भ्र नुम ति  नहीं  दें  सकता  |
 mee  ae  ———

 मिल ६  अंग्रेजी  में  ।
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 कटौती  प्रस्ताव  संख्या  ३१  श्री  तेलकीकर  का  है  परन्तु  वह  मांग  नीति  सम्बन्धी  है  कौर  उन्होंने  अपने

 प्रस्ताव में  ग्रौरंगाबाद  में  इन्सपेक्टर  जनरल  श्राफ  पुलिस  को  रखनें  का  जिक्र  भी  नहीं  किया

 उनका  कठौती  प्रस्ताव  संगत  नहीं  दिखाई  पड़ता  ।  जहां  तक  प्रत्य  कठौती  प्रस्तावों  का  सम्बन्ध  उन

 सभी  कठौती  प्रस्तावों  को  एक  साथ  ही  रखूंगा  जब  तक  कि  कोई  माननीय  सदस्य  यह  न  कहें  कि  वहू  किसी

 विशेष  कटौती  प्रस्ताव  को  सभा  के  सामने  रखवाना  चाहते  हैं  ।

 कठौती  प्रस्ताव  स्वीकृत  हुए  ।

 अन्य  महोदय
 :

 मैं  अरब  मांगों  को  सभा  के  सामने  मतदान  के  लिये  रखूंगा
 ।

 अ्रध्यक्ष  महोदय  द्वारा  शेष  मांगें--संख्या  ५२,  ५३,  uy  ५७क  और

 मतदान के  लिये  रखी  गयीं  तथा  स्वीकृत हुईं  ।

 [  अनुदानों  की  मांगों  जो  लोक-सभा  द्वारा  स्वीकृत हुई  प्रस्तावों  को  नीचे  दिया

 जाता

 राशि
 मांग  संख्या  array

 में  )

 B,L%,000 मंत्रिमंडल

 प्रश्न  खण्डीय  परिषदें  YY¥,o00

 क  08,  c00

 इश्क  हिमाचल  प्रदेश  RX, FR, 0  0,000

 uy  ०००
 पुलिस

 भक  मिनिकाय  कौर  श्रमीनद्वीप  समूह  3,0  0,000

 qe  राज्यों  के  साथ  सम्बन्ध  RE  ३२,०००

 मांग  संख्या  2  मंत्रालय  का  अन्य  पूंजी  व्यय

 महोदय  :  श्री  सभा  संचार  मंत्रालय  सम्बन्धी  मांगों  अर्थात ९  मांग  संख्या  €  कौर  मांग  संख्या

 ११६ को  लेंगी  ।  मैं  पहले  मांग  संख्या  ११६  को  सभा  के  सामने  रखूंगा  ।

 प्रस्ताव  प्रस्तुत  झा  ।

 इस  ara  के  लिये  पैतालीस  मिनट  श्रावण्टित  किये  गये  हैं  ।  इसे  वाद-विवाद में  भाग  लेने  वाले

 माननीय  सदस्य--श्री  श्री  श्री  श्री  वेलायुधन  कौर  श्री  विट्ठल  राव--खड़े  हों  ।

 कटौती  प्रस्ताव  संख्या  ५३,  ५५  कौर  ५६  इनके  सम्बन्ध  में  निर्दिष्ट  हुए  हैं  ।

 श्री  कामत  :  संख्या  १८  भी  ।

 पअ्रध्यक्ष  महोदय
 :  शर  १८  भी  ।  जैसा कि  मैंने  कुल  पैंतालीस मिनट  हैं  ।  माननीय  मंत्री

 पन्द्रह  मिनट  लेंगे  |

 तथा  श्रसेनिक-उड्डयन  मंत्री  :  दस  मिनट  ।

 पथरी  तुलसीदास  :  यह  मांग  संख्या  ११६  अ  निक-उड्डयन  के  बारे  में  है  ।

 हमारे पास  वर्ष  PEUE-KG  के
 लियें  इण्डियन  एयर  Iara  कारपोरेशन के  राजस्व  शर  व्यय  के

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 {  श्री  तुलसीदास ]

 राय-व्यस्क प्राक्कलन  का  संक्षेप  तथा  वर्ष  PELE  के  लिये  एयंर  इण्डिया  इंटरनेशनल  कारपोरेशन

 के  राय-व्यस्क प्राक्कलन  का  संक्षेप  है  ।  इन  प्राक्कलनों से  हमें  पता  लगता  है  कि  इण्डियन  एयरलाइन्स

 का  व्यय  बहुत  तेजी  से  बढ़  रहा  है  ।

 [  उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  |

 मुझे  यह  ज्ञात  gar  है  कि  इन्डियन  एयरलाइन्स  कारपोरेशन  अगले  वर्ष  से  नये  विमान  खरीदेगा
 ।

 में  यह  जानना  चाहता  हं  कि  राजस्व  वर्तमान  विमान  सेवाओं  को  बढ़ाकर  ही  बढ़ेगा  या  उन  नई  सेवाओं  के

 कारण  बढ़ेगा  जिनके  नये  विमानों  के  खरीदें  जाने  के  बाद  शरू  की  जानें  की  संभावना  है  .?

 जो  लोग  इन्डियन  कारपोरेशन के  विमानों  द्वारा  यात्रा  करते  हैं  उनका  अनुभव यह

 हैं  कि
 राष्ट्रीयकरण  के  बाद  प्राप्त  होने  वाली  सुविधायें  कतई  सन्तोषजनक  नहीं  हैं  ।  यहां  तक

 कि
 विमानों

 की  देखभाल  भी  जैसी  होनी  चाहिये  वैसी  नहीं  हो  पाती  ।  इसका  कारण  मेरी  समझ  में  नहीं  प्राता
 |

 हाल  ही  में  मै ंकलकत्ता से  विमान  द्वारा  यात्रा  कर  रहा  था  कौर  मैंने  यह  देखा  कि  विमान  ने

 रित  समय  पर  प्रस्थान  नहीं  किया  क्योंकि  कोई  अत्यन्त  प्रतिष्ठित  व्यक्ति  समय  रहते  हवाई  पर  नहीं

 पहुंचा था

 Tat  पाटनकर  :  यह  किस  तारीख को  कौर  कितने बजे  ह  ?

 श्री  तुलसीदास
 :  मेरा  ख्याल  है  कि  यह  घटना  पिछले  सोमवार  को  हुई  थी  wie  विमान

 ने

 निर्धारित  समय  के  तीस  मिनट  बाद  प्रस्थान  किया  था  ।

 मेरा  निवेदन  इतना  ही  है

 कि  यदि  ee

 एप
 स

 लाइन्स  का  काम  दक्षता  से  चलाना  अपेक्षित  है  तो  उन्हें  किसी  व्यक्ति  विशिष्ट की  नहीं  वरन्‌  सभी  यात्रियों
 की  सुविधा का  ख्याल  रखना  चाहिये  ।  मैंने  यह  भी  देखा  है  कि  दस  मिनट  की  देर  हो  जाने  पर  अरन्य  यात्रियों

 को  टिकट  तक  नहीं  दिया  जाता  |  यह  बात  भी  ठीक  नहीं  ।

 में  चाहता  हूं  कि  माननीय  मंत्री  हमें  एयरलाइन्स के  नये  विमानों की  नई  सेवायों

 का  श्रीगणेश  प्रादि  बातों  के  बारे  में  जानकारी  दें  |

 महोदय  :  मांग  संख्या  ११६  के  बारे  में  निम्नलिखित  कठौती  प्रस्तावों  की  सुचना

 प्राप्त  हुई  है और  इन्हें  प्रस्तुत  माना  जायेगा  |

 कटौती  प्रस्तावक  कटौती  का  आघार  कटौती  राशि

 प्रस्ताव  सख्या  में  )

 े  श्री  क०
 कु०  बसु  कुछ  बचत  करने  के  उद्देश्य  से  कामना  रियों

 के  रहने

 के  लिये  निवास  स्थान  की  व्यवस्था  करने  में

 असफलता  200

 4%  श्री  त०  ब०  विट्ठल  राव  तीन  बोइंग  ७०७  जेट  विमानों  की  खरीद  की

 निष्फलता  १००

 क  श्री  त०  ब०  विट्ठल  राव  इण्डियन  एयरलाइन्स  कारपोरेशन  को  हुई  हानि  १००

 2G  श्री  कामत  इण्डियन  एयरलाइन्स  कारपोरेशन  कौर  एयर

 डुमरिया  इन्टरनेशनल की  व्यय  के

 बीच  लगातार  अन्तर  रहना
 १0०0

 मूल  wast  में  ।
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 महोदय
 :

 ये  कटौती  प्रस्ताव  परब  सभा  के  समक्ष  हैं  |

 श्री  ई  Fo  बसु  :  उपाध्यक्ष  कार्यालय  या  कर्मचारियों  के  निवास  स्थान  के  सम्बन्ध  में

 मैंने  एक  कटौती  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  है  ।  सरकार ने  एक  टिप्पणी में  कहा  है  कि  इण्डियन  एयरलाइन्स

 कारपोरेशन के  कार्यालयों  कौर  कर्मचारियों  के  निवास  स्थान  हेतु  वर्तमान  शिरास-व्यस्क में  किये  गये  उपबन्ध

 में  २५५  लाख
 रुपये

 की
 बचत  संभाव्य  मैं  इस  बात  पर  जोर  देना  चाहता हूं  कि

 जब  निवास

 स्थान  ae  सुविधाओं के  लिये  इतनी  मांग  है  तो  सरकार  यह  कैसे  कह  सकती है  कि  इतनी  राशि

 बचा ली  गई  है  ।  इण्डियन  एयरलाइन्स  कारपोरेशन  के  कर्मचारियों को  कलकत्ता  जैसे  बड़े  शहरों में

 रहना  पड़ता  है  दौर  चूंकि  हवाई  शहर  से  दूर  होते  हैं  इसलिये  उन्हें  दहर  से
 श्रांत-जाने

 में
 भ्रत्यन्त

 सुविधा  होती है  |  हवाई  के  पास  रहने  की  व्यवस्था  बहुत  ही  कम  क्यारियों  के  लिये  है  ।  कई  बार

 ऐसा  भी  होता  है  कि  कोई  विमान  रात  को  देर  से  भ्राता  है  झर  ऐसी  शभ्रवस्था  में  कर्मचारियों को  शहर  से

 लाने-ले  जाने  के  लिये  वाहन  शादी  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  की  जाती  |  निवास  स्थान  के  लिये  पिछले  कई

 वर्षों  से  मांग  की  जा  रही  है  सरकार  हर  बार  यह  कह  देती  है  कि  प्रयत्न किया  जा  रहा  है  |

 विभाग  के  कर्मचारियों  उनके  विरोध  के  उत्तर-पूर्व  सीमान्त  अभिकरण  जैसे
 स्थानों

 में  विमान  से  रसद  शादी  गिराने  के  लिये  भेजा  गया  है  ।  ऐसे  स्थानों  में  उनके  निवास-स्थान की  अस्थायी

 तक  नहीं  की  जाती  |  मेरा  इतना  ही  निवेदन  है  कि  जबकि  निवास  स्थान  के  लिये  इतनी  मांग  की
 जा

 रही  है  तो  सरकार  को  चाहिये  कि  इसके  लिये  जितनी  राशि  आवंटित  हो  उसे  वह  खड़े  करे  ।  मैं  आशा

 करता  हूं  कि  माननीय  मंत्री  इन  शिकायतों  को  टूर  करने  की  भ्रोर  ध्यान  देंगे
 ।

 श्री  त०  qo  विट्ठल  राव :  तीन  बोइंग  ७०७  जेट  विमानों  के  खरीद  के  लिये  एयर  इण्डिया

 इन्टरनेशनल के  लिये  ५२  लाख  रुपये  मांगे  गये  हैं  ।  टिप्पण  में  कहा  गया  है  कि  उनका  मूल्य  one  करोड़

 रुपये  होगा  जबकि  इस  बात  पर  टिप्पण  अधिक  विस्तृत  होना  चाहिये  था  ।  एक  दिन  वित्त  मंत्री
 ने

 हमें

 विदेशी  विनिमय  की  बचत  का  महत्व  बताया  मेरा  निवेदन  है  कि  इन  विमानों  को  खरीदते  समय  हमें
 अत्यन्त

 सावधान  रहना  चाहिये  ।  वैसे  तो  इनके  खरीदने  की  क्या  झावइ्यकता  यह  मेरी  समझ  में  नहीं

 |  मैं  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  इस  सम्बन्ध  में  fang  के  सब  देशों  से  टेण्डर  मंगाये  गये थे
 कौर  किस  देश  के  टेण्डर  स्वीकार  किये  गये  ?

 इण्डियन  एयरलाइन्स  कारपोरेशन  का  कार्यभार  हमने  PEYR  में  सम्हाला कौर  तब  से  हमें  हानि

 ही  होती  जा  रही  है  ।  सरकार  इसे  कई  प्रकार  से  सहायता  देती  हैदर  एक  भवन  के  लिये  २६  लाख  रुपये

 का  उपबन्ध  भी  किया  गया  है  |  यदि  हमें  इतनी  भ्रमित  हानि  हो  रही  है  तो  लाखों  रुपये  इस  प्रकार  क्यों

 ह  किये  जायें  ?

 उक्त
 कारपोरेशन

 के  कर्मचारियों  ने  कारपोरेशन  के  सभापति  को
 एक  ज्ञापन

 प्रस्तुत किया  है  ।

 माननीय  मंत्री  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  वें  सभापति  को  उनके  साथ  विचार-विमर्श करके  समझौता  करने

 के  लिये  कहें  ताकि  कर्मचारी संतुष्ट  रहें  ग्रोवर  ये  सेवायें  भी  सुचारु  रूप  से  काम  करें  ।

 श्री  कामत
 :

 मेरे  साथियों  ने  जो  बातें  कही  हैं  उनका  उल्लेख  मैं  नहीं  करना  चाहता  किन्तु  मैं

 माननीय  मंत्री  जोकि  इस  विभाग  के
 बारे

 में  विशेष  भ्रनुभव नहीं  ध्यान हाल  के  वर्षों में  इण्डियन

 एयरलाइन  की  आमदनी
 प्रौढ़

 खर्च  के  बीच  के  बढ़ते  हुए  भ्रातृ
 की  प्रो  आकर्षित करता  हूं  ।  एयरलाइन्स

 के  राष्ट्रीयकरण  के
 सम्बन्धी

 विधेयक  पर  चर्चा  के  दौरान  श्री  जगजीवन  राम  जो  उस  समय  मंत्री

 यह  झा इवा सन  दिया  था  कि  एयरलाइन्स  लोकप्रिय  होंगे  श्र  किसी  भी  अवस्था  में  उनके  कारण  घाटा  न

 होगा
 ।
 किन्तु

 हम  देखते  हैं  कि  घाटा  प्रति  ae  बढ़ता  ही  जा  रहा  है
 ।

 सरकार
 को  इस  सम्बन्ध  में  जांच

 करनी  चाहिये  ।

 अंग्रेजी  में  ।
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 कामत

 जहां  तक  मुझे  स्मरण  गत  सत्र में  किसी  सदस्य  ने  विमान  का  प्रश्न  उठाया
 था

 a  माननीय  मंत्री  ने  यह  अवश्य  कहा  था  कि  उक्त  विमान  यहां  उपयुक्त  सिद्ध  नहीं  हुए  ।  मैं  यह  जानना

 चाहता हूं  कि  उनको  किस  प्रकार  निबटाया  गया  कौर  मैं  प्रिया  करता  हूं  कि  माननीय  मंत्री इस  बात  पर

 प्रकाशा  डालेंगे  ।

 मेरा  सुझाव  यह  है  कि  इण्डियन  एयरलाइन्स  कारपोरेशन  का  मुख्य  कार्यालय नागपुर  में  रहे  ।

 नागपुर  देश  के  मध्य  में  स्थित  है  पौर  उसे  हम  एक  श्रन्तर्राष्ट्रीय  विमान  क्षेत्र  भी  बना  सकते  हैं  क्योंकि  वहां
 से

 होकर  कई  विमान  गुजरत ेमैं  प्राया करता  हूं  कि सरकार इस  बात  पर  विचार  करेगी  ।  यदि
 प्राक्कलन

 समिति  ने  इस  बात  का  परीक्षण  नहीं  किया  है  तो  मैं  आशा  करता  हूं  कि  वह  परीक्षण  करके  मेरे  इस  सुझाव
 को  शीघ्रातिशीघ्र  कार्यान्वित  करने  की  सिफारिश  करेगी  |

 एक  कौर  बात  है  जिसे  कहने  में  मुझे  कुछ  संकोच  हो  रहा  है  ।  च्  के  सदस्यों  को  विमान-यात्रा

 की  रियायत दी  गई  है  कौर  सदस्यों की  संख्या  सात  सौ  से  भ्रमित है  ।  जहां तक  उनका  सम्बन्ध

 यह  एक  रियायती  दर  है  ।  सरकार  के  किसी  अन्य  विभाग  द्वारा  रकम  दी  परन्तु  स्वयं  सदस्य  को

 amen  यात्रियों  से  कहीं  कम  रकम  देनी  होगी  |  यह  कहा  जा  सकता  है  कि  रेलवे  यात्रा  के  सम्बन्ध  में  भी  ऐसी

 ही  रियायत  दी  गई  परन्तु  हमारे  देश  में  दोनों  के  स्तर  में  है  ।  निकट  भविष्य  में  वायुसेवा
 का

 विकास  होगा  किन्तु  इस  समय  वह  यातायात  के  इतने  दबाव  को  पुरा  नहीं  कर  सकती  |  संसद्‌ के  परिपत्र

 में  कहा  गया  है  कि  च्  सदस्य  संसदीय कार्य  के  लियें  यात्रा  करें  तो  उन्हें  यात्रा
 भत्ते

 के  रूप  में
 विमान

 किराये  की  १७  गुना  रकम  मिलेगी  ak  निजी  कार्य के  लिये  वे  रियायती  दर  से  यात्रा  कर  सकते  हैं
 ।

 मेरे  विचार  में  यह  सिद्धांत  तब  तक  न्यायसंगत  नहीं  है  जब  तक  कि  विमान  सेवाओं  का  भलीभांति  विकास

 नहीं  हो  जाता  है  कौर  पस दू नद  सदस्यों  द्वारा  यात्रा  करने  से  अन्य  गैर-सरकारी  व्यापारियों  कौर
 अन्य  लोगों  को  सुविधा  नहीं  होती  ।  मैं  सरकार  से  भ्रनुरोध करता  हूं  कि  संसद्‌  सदस्यों को  निजी

 कायें  के  लिये  विमान  द्वारा  यात्रा करने  पर  जो  रियायत दी  जाती  है  वह  वापिस ले  ली  क्योंकि

 वह  सर्वथा  विभेदपूर्ण  है  ।  सरकार को  इस  रियायत  की  मंजूरी नहीं  देनी  चाहियें  थी  ।

 श्री  सिंहासन  fag  उपाध्यक्ष  इस  मांग  के  सम्बन्ध  में

 गवर्नमेंट  का  ध्यान  खास  तौर  पर
 दो

 बातों  की  तरफ  दिलाना  चाहता  यहां  पर  कारपोरेशन  को

 घाटा  होने  की  बातचीत  हुई  |  इसको  बने  हुए  तीन  वर्ष  हो  गये  लेकिन  wet  तक  उसंका  घाटा  मुनाफे

 में  परिवर्तित  नहीं  हो  पाया है  ।  बल्कि  मुनाफा  तो  दूर  wat  बराबरी  भी  नहीं  हो  सकी  है  ।  इसका

 कारण  क्या  हो  सकता है  ?  wat  पालियामेंट में  एक  सवाल  किया  गया  था  कि  जितने  गवर्नमेंट

 tag  उनकी  एनुल  रिपोर्ट्स  प्रतिवेदन  )  सदन  के  सामने  पेदा  की  जायेंगी या  नहीं  ।  उसका

 उत्तर  यह  मिला
 था  कि  अभी  सरकार  इस  विषय  में  विचार  कर  रही  है  ।  जितने  भी  सरकारी  कारोबार

 हो  रहे  उनकी  रिपोर्ट  सदन  के  सामने  ७५  तो  हम  यह  विचार  करें  कि  जो  घाटा  हो  रहा  वह

 सही  तौर  पर  हो  रहा  उसका  कोई  भ्रौचित्य  है  या  इस  सम्बन्ध  में  हमारी  तरफ  से  कोई  कोताही  हो  रही  है  ।

 यहां के  एक  बड़े
 कैं पिट लिस्ट

 )  जो  कि  पहले  एयरलाइन्स  के  मालिक  भी  रह  चुके

 ने  भी  इसका  जिक्र  किया  है
 ।

 प्रभी  एयरलाइन्स  का  राष्ट्रीयकरण  हुए  थोड़ा  ही  समय  शुभ्रा है  ।  जब  सरकार

 ने  बड़े-बड़े  महाजनों  रे  इन  ए  य  लाइन्ज़  को  लिया  तो  भारी  कीमतें  देकर  पुरानी  कौर  टूटी-फूटी  मशीनें

 उनकों  मिली
 थीं

 ।  हमको  पता  नहीं
 कि

 उनमें  से  कितनी  काम  कर  रही  हैं  ate  कितनों  को  रीप्लेस
 करना  पड़ा  |  इन  सब  बातों  के  कारण  घाटा  हो  सकता है  ।  इसलिये  इस  बारे  में  ज्यादा  घबराने

 की
 जरूरत  नहीं है

 ।
 हमें  इस  बात  का  भी  ख्याल  रखना  चाहियें  कि  सड़ा-गला माल  लेकर  ये  कारपोरेशन

 शुरू हुई  थीं  wa  उनमें
 नई

 चीजें  रही  हैं
 ।  onset  हम  उसमें  सुधार  की  आशा  कर  सकते  हैं  ।
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 मैँ  सरकार  का  ध्यान  इस  बात  की  प्रोर  दिलना  चाहता  हूं  कि  जहां  कहीं  लाइन्ज़  खुली  वहां

 सर्विस  रोजाना  नहीं  होती  है  ।  मसलन  गोरखपुर  में  सर्विस  दो  दिन  होती  है  ।  हफ्ते  में  दो  बार  हवाई  जहाज़

 दिल्‍ली से  कलकत्ता  जाते  हुए  दो  बार  कलकत्ता  से  दिल्‍ली  जाते  हुए  गोरखपुर में  उतरते  हैं  ।  परिणाम यह

 होता  है  कि  कलकत्ता  या  दिल्‍ली  के  तरफ  जाने  वाला  मुसाफिर  हवाई  जहाज़  का  पूरा  उपयोग  नहीं  कर  पाता
 ।

 वही  मुसाफिर  हवाई  जहाज़  से  जाता  है  जिसका  कार्य  करती  भ्रावश्यकीय  हो  किन्तु  हफ्ते  में  केवल  दो

 बार  जहाज  के  जाने  के  कारण  वह  इन्तजार  नहीं  कर  सकता  |  तिएन  गाड़ी  से  चला  जाता  है  |  हवाई  जहाज़

 पिछले  दिनों  बहुत  गिरे  इसलिये  लोग  उन  पर  सफर  करने  में  घबराते  हालांकि अरब  तो  रेल  शर

 हवाई  जहाज  दोनों  बराबर  ही  हो  गये  लेकिन  फिर  भी  लोग  रेल को  ज्यादा  सेफ  समझते हैं  ।  गोरखपुर

 में  यह  सर्विस  इस  लिए  शुरू  की  गई  थी  कि  वहां  पर  रेलवे  का  हैडक्वार्टर  वहां पर  २७  मिलें

 जिन  के  भ्रामक  बाहर  जाया  करते  हैं  ।  हमनें  वहां  के  कई  झ्रादमियों  से  बातचीत  की  है  ।  उनका

 कहना  है  कि  कौन  दो  दिन  इन्तजार  दो  दिन  में  तो  हम  कलकत्ता  पहुंच  ही  जायेंगे  ।  इसलिये  मेरा

 सुझाव  यह  है  कि  नगर  गोरखपुर  में  रोजाना  सर्विस  शुरू  कर  दी  तो  बहुत  बरच्छा  हो  कौर  वहां

 के  लोगों  को  ज्यादा  सुविधा  हो  जाये  ।  ऐसा  न  हो  तो  कम  से  कम  श्राल्टरनेट डे  दिन

 की  सर्विस  हो  तो  भी  गनीमत  है  ।

 दूसरी  बात  मुझे  यह  कहनी  है  कि  इस  समय  पटना  से  काठमंडू  शटल  सर्विस  चल  रही  है  ।  मेरा  सुझाव

 यह  है
 कि  उसको  लखनऊ  कर  दिया  जाये  प्रौर  जो  मेल  लाइन  सर्विस

 लखनऊ
 से  गोरखपुर  होकर  फिर  बनारस  शौर  कलकत्ता  जाती  वह  सीधे  जा  सकती  तो  उसमें

 मुसाफिरों  को  काफी  सुविधा  हो  सकती  है  कौर  उनकी  संख्या  भी  बढ़  सकती  है  ale  रोजाना  सर्विस

 हो  सकती  है
 ।  बक्सा  मैंने  देखा  है  कि  ये  जहाज़  खाली  जाते  हैं  प्रौढ़  यही  घाटे  का  कारण  हैं  |  जहां ३०

 an  च, ५
 या  ३५  आदमियों  की  जगह  थी  वहां  मैंने  मुश्किल से  भ्रम  आदमी  बैठ  देखे  ।  इन  जहाज़ों के  खाली  जाने

 का  एक
 कारण

 यह  भी  है  कि  किराया  बहुत  अधिक  है  ।  अभी  एक  माननीय  सदस्य  ने  बतलाया  कि

 पालियामेंट  के  सदस्यों  को  भी  इन  जहाज़ों  में  जाने  की  सुविधा  मिल  गयी  है  पर  मेरा  ख्याल  है  कि  केवल

 वाले  या  कैपीटलिस्ट  मेम्बर  ही  इस  सुविधा  का  लाभ  उठा  सकते  हैं  ।  साधारण  वर्ग  का  मेम्बर

 तो  इस  सुविधा  का  लाभ  नहीं  उठा  सकता  कारण  कि  wa  पहले  दर्जे  के  रेल  के  किराये  में  प्रो  जहाज़  के
 किराये

 में  अन्तर  बहुत  ज्यादा  हो  गया  है
 ।

 उदाहरण  के  लिये  पहले  गोरखपुर  से  दिल्‍ली  तक  का  रेल  का  पहले

 दर्ज  का  किराया  ६२  रुपये  था  कौर  हवाई  जहाज़  का  किराया  इसका  करीब  ड्योढ़ा  यानी  १०२  रुपया  था  ।

 पर  रेल  का  पहले  दर्ज  का  किराया
 Yo

 रुपया  है  भ्र ौर  जहाज़  का  वही  किराया  है  |  इसलिये  साधारण

 वर्ग  का  सदस्य  उससे  लाभ  नहीं  उठा  सकता  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  क्या  जनता  जहाज़  चलाये  जायें
 ?

 श्री  सिहासन सिंह  :  जनता  का  नाम  लेकर  इस  बात  की  हंसी  नह  डा  सकत  |  इसी

 सन्देह  नहीं  कि  यह  सुविधा  जनता  की  पहुंच  के  भीतर  होनी  चाहिये  ।

 तो  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  जब  तक  श्राप  गोरखपुर  को  शटल  सर्विस  का  प्रबन्ध  न  कर  सकें  तो

 तब  तक  रोजाना  या  कम  से  कम  श्राल्टरनेट  सर्विस  का  इन्तिज़ाम  करें  ।  उसका  उपयोग  होगा  ।  भ्र न्य था

 |
 जहाज़  खाली

 जाया

 श्री  रामचन्द्र  रेड्डी  :  ११५६-५७  के  लिये  इंडियन  एयरलाइन्स  कारपोरेशन  तथा

 दि  इंडिया  इन्टरनेशनल  के  राजस्व  तथा व्यय  सम्बन्धी  राय-व्यस्क  प्राक्कलनों  के  सारांश ों में  जो

 आंकड़े  दिये  गये  हैं  वे  रुचिकर  तथा  कुछ  सन्देह  उत्पादक  भी  PENTUY  तथा  eeuc-  के  लिये

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 [  at  रामचन्द्र  रेड्डी ]

 राजस्व  लेखे  तथा  व्यय  सम्बन्धी  लेखें  को  देखने  से  पता  चलता  है  कि  जहां  आमदनी  में  लगभग  एक  करोड़

 रुपये  की  वृद्धि हुई  वहां  घाटा  भी  एक  करोड़  रुपये  से  ग्रीक  बढ़  गया  है  ।  इससे  इंडियन  WATTS A

 कारपोरेशन की  क्रियान्विति का  पता  चलता  है  ।  मैं  माननीय  मंत्री  से  अ्रनुरोध करता  हं  कि  वह
 इस  सम्बन्ध

 में  हमें  र  ब्योरा  बतायें  |

 एयर  इंडिया  इंटरनेशनल  के  भ्रांकड़ों  में  भी  हम  संचालन  खर्चे  शादी  में  भ्रत्यन्त  वृद्धि  देखते  हैं
 ।

 मैं  कह  नहीं  सकता  कि  खर्च  को  कम  करने  कौर  लाभ  में  वृद्धि  के  लिये  सरकार  के  प्रस्ताव  क्या  हैं
 |

 देश  की  अ्रथे-व्यवस्था के  हित  में  यह  आवश्यक  है  कि  ऐसे  उपाय  किये  जायें  जिनसे  ये  दोनों  निगम

 कम  खर्चे  पर  काम  कर  सकें  |  अन्यथा  इससे  यह  पता  चलता  है  कि  सरकार  इन  वाणिज्यिक
 उपक्रमों

 जिस  दक्षता  से  इन्हें  चलाना  चाहिये  नहीं  चला सकी  है

 बीरेन  दत्त  मैं  माननीय  मंत्री  से  यह  जानना  चाहता  हुं  कि  कलकत्ता

 हवाई  प्र  पर  काम  करने  वाले  स्ट्रास सਂ  तथा  WAT  टोस्टर  को  एक  जैसा  काम  करने  पर  भी  एक  जसा

 वेतन न  मिलने  का  कारण क्या  है  ?  उपस्थापकों को  कम  वेतन  क्यों  दिया  जाता  है  ?

 श्री  फीरोज  प्रतापगढ़--पठ्चिम  व  जिला  रायबरेली--पूर्व  )  :
 उनक  कहन  का

 तात्पर्य  यह  है  कि  पुरुषों  को  कम  मिलता  है  प्रौढ़  स्त्रियों  को  अधिक  मिलता  है  |

 श्री  पाटनकर  :  जो  कटौती  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किये  गये  हैं  उनसे  मुख्य  रूप  से  तीन  मुख्य  प्रश्न  उत्पन्न

 होते हैं  ।  इनमें  से  पहले  का  सम्बन्ध  इंडियन  एयरलाइन्स  कारपोरेशन  को  होने  वाले  घाटे  से  है  ।

 मामले  के  तथ्य  इस  प्रकार  हैं  ।  जैसा  कि  माननीय  सदस्यों  को  मालम  पहले  सात  या  गैर-सरकारी

 समवाय थे  जो  विभिन्न  पथों  पर  सेवायें  चलाते  थे  कौर  सरकार  उन्हें  कुछ  वित्तीय  सहायता देती  थी

 सरकार ने  १  १९४९  से  उन्हें  यह  वित्तीय  सहायता  देना  प्रारम्भ  किया  था  |  इसकी  सभी

 अ्रान्तरिक  किवाड़ों  में  उपय  क्त  पटोल  के  पक्के  प्रति  गैलन  पर  इतने  की  दर  से  की  जाती  थी  |!

 PECE-KR  की  अ्रवधि में में  विमान  समवायों  को  वित्तीय  सहायता के  रूप  में  जो  रकम  दी  गई

 वह  १९४९  म  ३३९६१  लाख  <&Yo  म  AVY  लाख  2EX  Ke°Sk  लाख  रुपय

 श्र  १९५२  में  ३५  लाख  रुपये  थी  ।  इन  आंकड़ों  से  यह  पता  चलेगा  कि  सरकार  द्वारा  इनकी

 वित्तीय  सहायता  करने  पर  भी  ये  गैर-सरकारी  समवाय  लाभ  कमाने  की  स्थिति  में  नहीं  इसके

 अतिरिक्त यह  बात
 भी

 है
 कि

 हमने  केवल  हाल  ही  में  इन  सेवाओं  को  प्रारम्भ  किया  है  |  जब  इस प्रकार

 के  किसी  नये  उपक्रम  को  शुरू  किया  जाये  तो--जैसा  कि  मेरे  माननीय  मित्र  श्री  तुलसीदास  अच्छी

 तरह  से  जानते  होंगे--स्वाभाविक  रूप  से  यह  आशा  की  जा  सकती  है  कि  प्रारम्भ  में  इसमें  कुछ  घाटा

 ही  होगा  ।

 कुछ  अन्य  विशिष्ट  प्रकार  की  कठिनाइयां  भी  थीं  ।  निःसन्देह  मैं  इस  मामले  की  अधिक  गहराई  में

 नहीं गया  परन्तु  कई  प्रकार  के  गैर-सरकारी  सेवायों  को  aaa  अधिकार  में  लेने  पर  यह  करना
 स्वाभाविक  ही  है  कि  वे  स्वयं  अपनी  समस्यायें  उपस्थित  करेंगे  ।  उदाहणार्थ  एक  निगम द्वारा  इन  सभी

 सरकारी  समवायों  को  अ्रपने  अधिकार
 ~  ब ५७

 में  लेनें  के  परिणामस्वरूप  एक  वर्ष  की  मजूरी  बिल  में  ४०
 लाख  रुपये

 तक  की
 वृद्धि  हो

 गई  ये  समवाय  वेतन
 की  विभिन्न  दरें

 दे  रहे  थे
 ।

 मैं  माननीय  सदस्यों  से  यह
 याद

 रखने  के  लिये  कहूंगा  कि  गैर-सरकारी  समवाय  कुछ  झ्रनुसहाय्य  दे  रहे  थे  कौर  इससे  कुछ  विभेद  हो  गया

 1  वस्तुतः
 यह  निगम  उत्पादन  राजस्व  में  So  लाख  रुपये  प्रौर  इससे  अधिक  रकम  देता  रहा  प्रत्येक

 वर्ष  के  भ्रांकड़े  विभिन्न  हो  सकते  किन्तु यह  राशि  लगभग  कुछ  इतनी ही  रही  है  ।  सभा
 इस  बात  को

 भी

 मूल  भ्रंग्रेजी मे में  ।
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 स्वीकार  करेगी  कि  इस  सेवा  को  वैज्ञानिक  ढंगों  पर  चलाने  के  लिये  निगम  द्वारा  सर्वोत्तम  प्रयत्न  किये  जा

 रहे  हैं
 ।

 फिर  अवक्षयण  के  सम्बन्ध में  भी  एक  पूछा  गया  था  ।  जहां  तक  PEYR-UY  का
 सम्बन्ध

 यह  केवल  ८  महीने  की  अवधि के  लिये  निर्देश करता  है--कुल  हानि  VES  लाख  रुपये  अवक्षयण

 राशि  Qiyerolg  लाख  रुपये  थी  कौर  भ्रवक्षयण  को  छोड़  कर  हानि  की  राशि  ५२४१  लाख  रुपये  होती  है  ।

 फिर  PEYTAYY  के  लिये  कुल  हानि  Co  LY  लाख  रुपये  है  शौर  अवक्षयण  राशि  Yor  लाख

 PERYRRE  में  हानि  की  राशि  RLEVo  लाख  रुपये  तथा  अवक्षयण  रिकी  Yeo’  लाख  रुपये

 दोष  केवल  प्राक् कलित हैं  ।

 पति  तुलसीदास  :  अवक्षयण  की  गणना  किस  प्रकार  की  गई  थी  ?

 फानी  पाटनकर
 :  विभिन्न  दरों  पर  उनकी  गणना  की  गई  है  ।

 श्री  तुलसीदास  :  गणना  का  आधार क्या  है  ?

 fart  पाटनकर  :  किसी  श्राघार  पर  उन्हें  भारित  किया  जाता  परन्तु  विस्तृत  रूप  से  जांच  किये

 बिना  सभा
 को

 इसे  बताना नहीं  चाहूंगा  ।  मैंने  जानकारी  प्राप्त  करने  का  प्रयत्न  किया  किन्तु मैं

 इसकी  पड़ताल  करना  चाहूंगा  फिर  बताऊंगा  कि  इस  समय  किस  arse  पर  इसकी  गणना  की  जा  रही

 मेरे  विचार  में  कई  अरन्य  समवायों  के  सम्बन्ध  में  पहिले  जिस  प्रकार  से  लाभ  की  राशि  की  गणना  की  जाती
 थी  उसी  आघार  पर  ॥  की  जा  रही  क्योंकि  कुछ  विमानों  के  सम्बन्ध  में  दर  अर्थात्  एक-सा  नहीं

 है
 ।

 किन्तु  इस  बारे  में  कुछ  अधिक  छान-बीन  किये  बिना  मैं  निश्चित  रूप  से  कुछ  उत्तर  नहीं  देना

 चाहता  |  इसलिये  यह  देखा  जायेगा  कि  यह  एक  नई  सेवा  निःसन्देह  कई  कारणों का  इन

 सभी  बातों  से  सम्बन्ध  क्योंकि  उन्हें  बन्धपत्रों  तथा  उधार  ली  गई  रादियों पर  ब्याज  भी  देना  होता  है  ।

 श्री  तुलसोदास
 :

 उसे  पृथक्‌  रूप  से  प्रस्तुत  किया  गया  है  ।

 श्री  पाटनकर
 :

 हां  ।  माननीय  सदस्य  इस  बात  को  देखेंगे  कि  सेवा  के  संचालन  के

 हम  सभी  यह  देखना  चाहते  हैं  कि  राष्ट्रीयकरण  सम्बन्धी  हमारा  विचार  सफल  हो--यह  देखने  के  लिये

 प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  सनौर  किये  जाते  निःसन्देह  प्रारम्भ  में  कुछ  हानि  अवद्य  होगी  ही
 '  '

 jal  तुलसीदास  :  यह  कब  तक  होती  रहेगी  ?

 पुन्नी  पाटनकर  :  जैसा  कि  मेरे  माननीय  मित्र  जानते  हैं  ।  यदि  are  किसी  से  पूछें  कि  कितने  वर्ष

 तक  उसे  हानि  तो  उसके  लिये  इस  बात  का  उत्तर  देना  कठिन  होगा  |  निःसन्देह  यदि  कहीं  कोई

 त्रुटि  है  तो  उसे  रोका  जा  सकता  है  ।  परन्तु  केवल  यह  कहना  ही  कोई  कसौटी  नहीं  होगा
 कि

 क्या  किसी

 विशिष्ट  दिशा  में  कोई  हानि  हुई  है  ।

 जहां  तक  कर्मचारीवर्ग  के  लिये  अ्वास का का  सम्बन्ध  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  प्रत्येक  सम्भव

 प्रयत्न किया  जा  रहा  क्योंकि  निगम  भी  यह  अनुभव  करते  हैं  कि  उन्हें  भ्र पने  कर्म  चोरियों  के  लिये  उपयुक्त
 आवास का  प्रबन्ध  करना ही  भ्र न्य था  उनके  कार्य  पर  इसका  प्रभाव  होता  है  |  जहां तक  बम्बई का

 सम्बन्ध  एयर  इंडिया  इंटरनेशनल  द्वारा  लगभग  Yoo  घर  बनाये  जा  रहें  हैं  पौर  इंडियन  एयरलाइन्स

 कारपोरेशन ने  उससे  १००  घर  बनाने  की  प्रार्थना  की  है  |  यह  काम  हो  रहा  है  |

 जहां  तक  कलकत्ता  के  कर्मचारीवर्ग  का  सम्बन्ध  वे  इसे  ग्रोवर  उपयुक्त  स्थान  प्राप्त  करके

 इस  कार्य  को
 करने  का  aa कर  रहे

 हैं  ।  जहां  तक  दिल्‍ली  कौर
 कलकत्ता  में  कर्मचारियों

 के  लिये  मकानों ना

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 {  श्री  पाटनकर

 का  सम्बन्ध  निगम  प्रपनी  प्राप्य  निधियों  द्वारा  ही  इस  काम  को  पुरा  करने  की  बात  सोच  रही  है  कौर

 वे  इसे  पूरा  करने  का  प्रयत्न  करेंगे  |  वे  स्वयं इस  बात  को  समझते  हैं  कि  यदि  कर्मचारी वृन्द के  लिये

 मकानों की  व्यवस्था
 न  की

 गई  तो  इससे
 कार्यदक्षता

 में  कमी  उत्पन्न  होगी
 ।  यह  ऐसा  मामला  है  जिस  पर

 वे  ध्यान  दे  रहे  हैं  |

 इसके  बाद  मैँ  तीन  विमानों  के  खरीदने  के  मामले  को  लेता  हूं  ।  तीन  बो इं ग्सि  ७०७  ब्य

 विमान  का  प्राक् कलित  दाम  लगभग  १  No  करोड़  रुपये  हेलो  यह  इस  शर्ते  के  अधीन  रहते  हुए  हैं  कि  कुल

 aa  की  ६७  प्रतिशत से  अधिक  राशि  निगम  द्वारा  विदेशी  अभिकरण  से  उगाही  जायेंगी  ।  इस  शर्त  द्वारा

 विदेशी  मुद्रा  बचाना  इच्छित  है  ।  यह  इसलिये  किया  जा  रहा  है  कि  जैट  इंजिन  वाले  विमानों  का  कई

 अन्य  स्थानों  पर  उपयोग  किया  जा  रहा  है  शौर  यह  विचार  है
 कि

 हमें  अपनी  सेवायों को  झ्रन्तर्राष्ट्रीय

 क्षेत्र में  रखना  होगा  ।  यदि  हम  विज्ञापन  भी  तब  भी  १९६०  तक  हमें  वे  प्राप्त  न  हो  सकेंगे  ।  मेरे

 विचार  में  एयर  इंडिया  जो  aa  क्रियान्वित  उसकी  अच्छी  ख्याति  है  ।  भ्रमण  ग्रन्तर्राष्ट्रीय

 विमान  सेवायों  की  तुलना  में  इसे  हानि  नहीं  हो  रही  है  कौर  वे  सोचते  हैं  कि  सबसे  अच्छी  नीति  यह  है

 कि  यह  प्रयत्न  किया  जाय  कि  राज  के  बाद  अर्थात  श  या ६  वर्ष  बाद  हम  पीछे  न  रह  जायें  शर  हमें भी

 ऐसे  इंजिन  मिलें  जो  ea  सेवाओं  के  साथ  सं स्पर्धा  में  काम  करने  के  योग्य  हों  क्योंकि  तन्य  श्रन्तर्राष्ट्रीय

 समवाय  भी  अपने  वैज्ञानिक  खरीदनें  का  प्रयत्न कर  रहे  हैं  कौर  वे  ova  जैट  विमान  खरीद

 सकते  हैं  श्र  भावी  दृष्टिकोण  से  इन  प्रस्तावों  को  रखा  गया  है  ।  इन्हें  अनन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  और

 अस्थायी  करार  यह  है  कि  ये  विमान  १९६०  में  दिये  जा  सकते  हैं  ।  वे  और  कहीं  भी  तुरन्त

 प्राप्य  नहीं  हैं
 |  इस  योजना  में  केवल  वही  राशि  अपेक्षित  है  जो  स्वयं  साथ  से  करार  को  पूरा  करने  के  लिये

 आवश्यक
 है

 श्री  कामत  :
 हैरिस

 विमान  किस  प्रकार से  कृत्य क़ारी  हैं  ?

 ऊ  कयोंकि  Qe
 श्री  पाटनकर  :  प्रतिवेदन  के  अ्रनुसार  वे  ठीक  प्रकार

 से  कृत्य क़ारी  ठ  क्योकि  मानन  सदस्य  देखेंगे

 कि  किसी  दुर्घटना  की  कोई  चर्चा  नहीं  है  ।

 श्री  कामत  :  ईश्वर  न  करे  ।

 श्री  पाटनकर  :  ईश्वर  की  कपा  से  स्ब  कोई  दुर्घटना  नहीं  होगी  |  विमानों  में  भी  उपयुक्त

 रूपभेद  की  श्रावस्यकता  है
 ।

 हमारे  पास  डेकोटा  विमान  हैं  जिन्हें  बहुत  पुराना  समझा  जाता  है  ।  उनका

 निर्माण  यहां  नहीं  होता  है
 ।

 ये
 सभी

 मामले  ऐसे  हैं  जिन  पर  निगम  विचार  कर  रहा  उन्हें  सेवा  को  बनाये

 रखना  हेलो  हम  सभी  यह  चाहते  हैं  कि  सेवा  का  विस्तार  हो  |

 जहां  तक  दामों  के  अ्रघिक  होने  का  सम्बन्ध  एक  भ्रोर तो  हम  जानते  हैं  कि  हमें  भारी  हानि  हो

 रही  है
 र  दूसरी  शोर  हमने  किराये  में  कमी  करने  का  प्रयत्न  किया

 था  शर
 यह  सुझाव  देनें  के  लिये

 उचित बात  न  थी

 श्री  कामत
 :

 संसद्‌  सदस्यों  के  विमान  यात्रा  सम्बन्धी  पासों  के  बारे में  कया  तय  हुमा ?

 महोदय
 :  उसे हम  बाद  में  देखेंगे  |  मैं  सभी  कटौती

 ४.  are  ब्
 a  | ों  ay

 एक  साथ  मतदान के

 लिये  रखता  हूं  ।

 कठौती  प्रस्ताव  हुए 1

 अंग्रेजी  में  ।
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 वर्ष  १९५७  के  लिये  अनुपूरक  राशि
 की  मांगें  उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  मतदान क

 लिये  रखी  तथा  स्वीकृत  हुईं

 राशि
 साग  सख्या  दीपक

 a
 में )

 अश्द  संचार  मंत्रालय  का  अन्य  पंजी  व्यय  २६,४०,०००

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वर्ष  १९  ५७  के  लिये  भ्रनुपूरक  राशियों  की  निम्नलिखित  मांगें  प्रस्तुत  हुईं

 मांग  सख्या  शीर्षक
 राशि

 प्€  उत्पादन  मंत्रालय  के  प्राय  संगठन  Fy  25,  ¥Y,000

 दे  उत्पादन  मंत्रालय  का  प्राय  पूंजी  व्यय  १३,२८,७६,०००

 श्री  कामत
 :  alfa प्रदान  के  दिन  में  कम  से  कम  एक  बार  गणपति  रज़ी

 Vain  चाहिये

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  घंटी  बजाई  जाये  ।  wa  गणर्पूति  सदस्य  महोदय  अपना  भाषण

 कर  |

 श्री  क०  कण  बसु  :  मेरे  दो  कठौती  प्रस्ताव  हैं--कटौती  प्रस्ताव  संख्या  ६०  कौर  ६१  ।  पहला
 cs

 नशा  ल  कोल तो  हिन्दुस्तान  मशीन-टूल्स  फैक्टरी  के  ग्रंथों  को  अधिक  मूल्य  पर  खरीदने  कौर  दूसरा

 कारपोरेशनਂ
 कोयला  निगम  )  के  सम्बन्ध में  है  ।  हमने  अब  यह  निर्णय  कर  लिया  है  कि

 जनिक  क्षेत्र  की  सभी  कोयला  खानें  देश  के  स्वामित्व  में  रहने  वाले  निगम  के  अधिकार  में  ले  ली  जायें  ।

 यह  भी  उसका  प्रधान  कार्यालय  रांची  में  लाया  जाये  ।

 में  यह  तो  मानता  हूं  कि  सार्वजनिक  क्षेत्र  का  अधिकांश  कोयला  बंगाल-बिहार  के  कोयले  के  मैदानों

 से  ही  भ्राता
 इसलिये  निगम  का  प्रधान  कार्यालय  इस  प्रदेश  के  निकट

 ही
 रहना  चाहियें

 ।
 लेकिन  मुझे

 पता  लगा  है  कि  रांची  के  प्रधान  कार्यालय  के  लिये  छः  या  आठ  लाख  रुपयों  की  एक  इमारत  खरीदी

 जायेगी ।

 रांची  इसके  लिये  उपयुक्त  नहीं  है  ।  कोयले  का  मुख्य  क्षेत्र  बोकारो  के  निकट  ही  विकसित

 इसलिये  वहीं  प्रधान  कार्यालय रखा  जाना  चाहिये  ।  फिर  इसे  धनबाद  में  रखा  जा  सकता  है

 क्योंकि  वहां  खनन  क्षेत्र  का  विकास  करना  पड़ेगा  |

 हम  राष्ट्रीय  कोयला  निगम  को  एक  स्वायत्त  निकाय  बना  रहे  इसलिये  सरकार  का  यह  परम

 कर्त्तव्य  है  कि  दस-बारह  वर्षों  से  कार्य  करने  वालें  कर्मचारियों  स्थायी  कौर  भ्रमण-स्थायी  कर्मचारियों

 को  विवश न  स्वेच्छा  से  ही  निगम  के  भ्रन्तगंत  कार्य  करने
 का

 दिया  जाये  |  मुझे  बताया  गया

 है  कि  कोयला  आयुक्त
 के

 कार्यालय
 के

 कर्मचारियों  को  यह  वरणाधिकार  नहीं  दिया  गया  जबकि  कुछ
 जन्य  विभाग  यह  अधिकार  दे  रहे  हैं  ।

 स्थायी  ध  स्थायी  कर्मचारियों  यदि  वे  स्वेच्छा  से  ard  प्राथमिकता  देनी  चाहिये  ।

 दूसरा  कटौती  प्रस्ताव
 इस

 सम्बन्ध  में  है  कि  सरकार  हिन्दुस्तान  मशीन-टूल्स  फैक्टरी  के  sar
 बहुत  अधिक

 मूल्य  पर
 खरीदे हैं

 ।  इस  संगठन
 की  जांच

 जांच  करने  वाली
 सभी

 समितियों  ने  यही  कहा
 हैकि

 कि

 १मल  अंग्रेजी  में  ।
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 |  श्री क ०  क्‌०  बस ु|

 इसमें  सम्मिलित  रहने  वाली  व्यावसायिक  संस्था  श्रोलिकिन्स  ने  ठेके  का  भाग  पुरा  नहीं  किया  है
 ।

 कारखाने  १ झ्राद्या  के  अनसार  नहीं  किया  है  ।  भी  हम  केवल
 ४००

 लेंथ  मशीनें  प्रति  क  लक्ष्य

 बहुत  पीछे  हैं  ।  हम  कयों  उनके  भ्रंश  अधिक  मूल्य  पर  खरीदते  हैं  ।  क्या  उस  करार  के  प्रन्तगर  ऐसी

 कोई  व्यवस्था  नहीं  है  कि  हम  इस  विदेशी  व्यावसायिक  संस्था  विद्वेष  से  अनचित भ्र  यहां  तक  कि  ग़लत

 परामर्श  देने  के  लिये  हर्जाना  मांग  सकें  |  हमें  क्षति-पूर्ति  की  मांग  करनी  चाहिये  |

 निम्नलिखित  कटौती  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किये  गये

 कटौती  राशि मांग  संख्या  कटौती  प्रस्तावक  कटौती  आधार
 में  )

 १३८  श्री  क०  कु०  बसु  हिन्दी सुस्ता न  के  अंशों  को  अधिक  मूल्य
 पर  खरीदना  200

 १३८  प्रधान  कार्यालय  की  स्थिति  साथ  ही श्री क०  कु०  बसु

 चोरियों  की  नियुक्ति  तथा  निबन्ध  ate

 शत  १००

 835.0  श्री  वें०  प०  नायर  केरल  राज्य  के  वार कलाई  के  लिग्नाइट  का

 उपयोग  करने  के  लिये  परियोजना  आरम्भ

 करने  में  सरकार  की  ग्र सफलता  १००

 @35  श्री  व०  To  नायर  हिन्दुस्तान  मशीन-टूल्स  लिमिटेड  के  ठेके  देने  कौर

 वास्तु-शास्त्रियों का  चुनाव  करने  में  पक्षपात

 शरर  भाई-भतीजावाद  १००

 235.0  श्री  वें०  प०  नायर  १०० नेवेली  में  मजदूरों  की  दुर्दशा

 श्री बें० न्र ०
 प०  नायर

 :  मैं  हिन्दुस्तान  मशीन-टूल्स  की  संस्था  में  दो  बार  गया  हूं
 ।

 2¥R  मैंने  वहां  देखा  था  कि  जो  ८०  या  eo  तथाकथित  स्विस  विशेषज्ञ वहां  काम  करते

 उनमें  से  किसी  के  पास  भी  इंजीनियरिंग  की  कोई  उपाधि  नहीं  थी  ।  उन  तथाकथित  विशेषज्ञों

 के  कायें  का  ही  परिणाम  है
 कि

 जहां  एक-दो  वर्षों  के  बाद  उस  व्यावसायिक  संस्था  को
 ३

 करोड़  रुपयों  क

 कुल  अदा दान  में  से  ३०  लाख  रुपये  सदा  करने  योग्य  होना
 चाहिये

 वहां  वह  केवल  १०  लाख  रुपये

 भी  नहीं  दे  सकी  है  ।

 यह  संस्था  आरम्भ  से  ही  उचित  रूप  में  नहीं  चलाई  गई  है  ।  मुझे  श्राइचर्य  तो  इस  बात  का  है  कि

 प्रोलिकिन्स  व्यापारिक  संस्था  जो  इसके  ठेके  में  शामिल  ऐसी  छोटी-छोटी  मशीनों  का  भी

 किया  है  जिन्हें  wot  ही  देश  में  तैयार  किया  जा  सकता  था  ।

 यह  कारखाना  देश  के  भावी  उद्योगों  की  बड़ी  ही  महत्वपूर्ण  आवश्यकताओं  के  लिये  उत्पादन  करेगा

 इसलिये  इसके  प्रबन्ध  की  जांच  पड़ताल  करने  के  लिये  एक  समिति  की  स्थापना  करना  अत्यावश्यक  है  ।

 कुछ  वर्ष  पहले  इस  कारखाने  के  कमेंचारियों  की  आवश्यकता  के  लिये  फोड  की  दो  स्टाफ-कारों  का

 बार्डर  दिल्‍ली  की  एक  व्यावसायिक  संस्था  को  दिया  गया  जब  कि  उस  से  एक  ही  मील  की

 अंग्रेजी  में  ।
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 दूरी  पर  फोर्ड  का  अधिकृत  विक्रेता  रहता  था
 ।
 मैं  जानता  हूं

 कि
 ऐसा  क्यों

 ।
 क्रयादेश  देने  वाले  व्यक्ति

 का
 एक  बहुत  निकट  का  सम्बन्धी  दिल्‍ली  की  एक  कम्पनी  में  काम  करता  था

 ।

 इसी  प्रकार  के  पक्षपात  का  एक  उदाहरण  भी  लीजिये  |  इस  कारखाने  में  मजदूरों  कौर

 कारियों  के  क्वार्टरों  के  निर्माण  का  ठेका  दिल्‍ली  की  एक  ऐसी  व्यावसायिक  संस्था  के  वास्तुशास्त्रियों को

 दिया  गया  जिसका  एक  प्रबन्ध  सहभागी  हिन्दुस्तान  मशीन  टूल्स  के  महानिदेशक का  पुत्र  था  ॥

 ऐसी  चीज़ों  से  तो  जनता  का  सरकारी  प्रबन्ध  पर  से  विश्वास  उठ  जायेंगी  |  इस  भाई-भतीजेवाद के

 सम्बन्ध  में  मैं  माननीय  मंत्री  को  निजी  तौर  पर  कुछ  नाम  भी  बता  सकता  हूं  ।  ऐसी  चीज़ों को  सहन  नहीं

 किया  जाना  चाहिये  |  इसकी  जांच  के  लिये  एक  क्षमता शील  समिति  नियुक्त  की  जानी  चाहिय े।

 नेवेली  परियोजना  के  कार्य  की  परिस्थिति  के  सम्बन्ध  मैं  माननीय  मंत्री
 को

 लिख  कर  भेजूंगा  ।

 उसके  मैं  सभा  का  समय  नष्ट  नहीं  करना  चाहता  +

 निम्नलिखित  कटौती  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किये  गये  :--

 कटौती  राशि
 मांग  कटौती  प्रस्तावक  कटौती  श्राघार

 QRS  श्री  त०  ब०  राव  नेवेली  fara  कारपोरेशन  )

 लिमिटेड  का  कार्य  संचालन  200

 tRs  श्री त०  fags राव  छंटनी  किये  गये  कार्यकर्त्ताश्रों  की  पुनर्नियुक्ति  १००

 १्३्८  श्री न०  धन  विट्ठल राव
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 श्री  त०  ao  fage  राव
 :

 कोयला  उद्योग  एक  आधारभूत  उद्योग  है  ।  anit  तक  इसका  प्रबन्ध

 विभागीय  तौर  पर  किया  जाता  रहा  है  ।  अब  सरकार  उसके  लिये  एक  निजी  परिसीमित  समवाय  गठित

 करना  झ्रावश्यक समझती  है  ।  राज्य  की  प्रो  से  प्रवर्धित  कोयला  ख़दानों  में  हमें  प्रति  वर्ष  हानि  ही  होती

 रही  है  ।  यह  हानि  क्यों  होती  है
 ?

 इसका  पहला  कारण  तो  यह  है  कि  राज्य  कोयला  खदानों  का  कार्य  शुरू  से  ही  योजना  हीन  ढंग  से

 चला है  ।  इसी  पौर  विशेषकर  गिरिडीह  स्थिति  राज्य  कोयला  खदान  कोयला  निकालने

 का  व्यय  कौर  उसका  विनियोजन  भी  बहुत  अधिक  हो  गया  है
 ।

 मेरा  विचार  तो  यह  है  कि  कोयला  उत्पादन

 सम्बन्धी  द्वितीय  योजना  का  लक्ष्य  पूरा  करने  के  लिये  सार्वजनिक  क्षेत्र  में  ३०  लाख
 टन  से  १५०  लाख  टन

 उत्पादन  करने  के  हमें  उसका  प्रबन्ध  एक  निगम  द्वारा  ही  करना  चाहिये  ।  चूंकि  यह  एक  झ्राधारभूत

 उद्योग  है  at  इसे  निजी  क्षेत्र  के  लिये  एक  उदाहरण  पेश  करना  इसलिये  इस  सभा  द्वारा  भ्र धि नियमित

 एक  सं विहित  निगम  द्वारा  ही  इसका  कार्यो-संचालन  करना  चाहिये  ।

 निदेशक  बो  की  नियुक्ति  की  जा  चुकी  है  ।  बोर्ड  में  जिन  व्यक्तियों  की  नियुक्ति  की  गई  वे

 राज्य  कोयला  खदानों  में  उच्चाधिकारी  थे  ।  ये  वही  अधिकारी  हैं  जो  गिरिडीह  की  कोयला  खदानों  को

 बन्द  करने  के  पक्ष  में  थे
 ।

 बाद  विशेषज्ञों  की  समिति  ने  राय
 दी

 है  कि  इन  कोयला  खदानों  को  लाभ पुर्वक

 चलाया
 जा  सकता

 है
 ।  अब

 उन्हीं  aferarfcat  को  WTA AT  के  कार्यालय  में  तीन  वर्षों  के  लिये
 उच्च  पदों

 past  अंग्रेजी  में  ।
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 त०  त्र ०

 विफल  राव  ]

 पर  रख  दिया  गया  है  ।  पता  नहीं  किस  प्रकार  एक  मज़दूरों  का  प्रतिनिधि  भी  उसमें  रखा  गया

 ।  पर  इस  प्रतिनिधि  को  मज़दूर  जानते  भी  नहीं  हैं  ।

 हमारा  उत्पादन  मंत्रालय  कोयला  उद्योग  को  संतोषप्रद  रूप  में  नहीं  चला  पाया  है  ।  माननीय  मंत्री

 ने  इस  चालू  सत्र  में  ऐसी  कोयला  खदानों  को  सरकारी  अ्रधिकार  में  लेने  के  लिये  एक  विधेयक  लाने  का

 वचन  दिया  था  जिन  पर  काम  नहीं चल  रहा  लेकिन  a  सत्र  समाप्त  होने  को  ही  है  पर  वह  विधेयक

 पुरःस्थापित नहीं  किया  गया  है  ।

 कोयला  खदानों  को  मिलाने  के  प्रश्न  की  जांच  पड़ताल  के  लिये  नियुक्त  की  गई  समिति  ने  कुछ

 सिफ़ारिशों  की  लेकिन  अभी  तक  सरकार  ने  उनका  अन्तिम  रूप  से  परीक्षण  ही  किया  है  ।  जो  भ

 कोयला  खदानें  घाटे  में  चलती  उनको  मिलाया  जा  सकता  है  कौर  इसके  द्वारा  कोयलें  के  उत्पादन  में

 वृद्धि  भी  की  जा  सकती  है  ।  सरकार  उस  प्रतिवेदन  को  कब  तक  प्रकाशित  करेगी
 ?

 नेवेली  परियोजना  के  लिये  भी  एक  निजी  परिसीमित  समवाय  बना  दिया  गया  है  ।  द्वितीय  योजना

 हम  इस  पर  ५८  करोड़  रुपये  व्यय  करेंगे  ।  कहा  गया  है  कि  इससे  ३०  लाख  टन  लिगनाइट सिल  सकता  ।

 पता  नहीं  कितने  वर्षों  में
 ।

 लिगनाइट  को  कोयले  की  भांति  खुले  माल  डिब्बों  में  नहीं  ले  जाया  जा  उसे  बन्द  डिब्बों

 या  विशेष  प्रकार  के  माल  डिब्बों  में  ले  जाना  पड़ेगा  ।  क्या  सरकार  ने  इसके  परिवहन  सम्बन्ध  में

 रेलवे  मंत्रालय  से  परामर्श  किया  है
 ?

 इससे  लिगनाइंट  निकलना  आरम्भ  होने  के  लिये  wet  चार  वर्ष

 कौर  प्रौढ़  १९४५३  में  कार्य  प्रारम्भ  किया  गया  था  ।  इसमें  इतना  ale  समय  क्यों  लग  रहा  है
 ?

 श्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी  :  मेरे  विचार  से  माननीय  सदस्य  का  कहना  ठीक  नहीं  है  ।  नेवेली

 के  कार्य  को  कभी  भी  खले  रूप  में  की  जाने  वाली  खुदाई  द्वारा  करने  का  कोई  भी  AAT  नहीं  रहा  है  ।  शुरू

 से  हम  यह  नहीं  सोच  रहे  थे  ।

 श्री त०  बे ०  fara राव  :  माननीय  मंत्री  को  इसकी  जांच  के  लिये  कम  से  तीन  सदस्यों  की

 एक  विशेषज्ञ  समिति  नियत  करनी  लेकिन  इस  समिति  के  सदस्य  कोयला  बोर्ड  या  उत्पादन

 आयुक्त  के  कार्यालय  से  न  चने  जायें  |  उन  विशेषज्ञों  के  प्रतिवेदन  से  ही  जनता  को  इसके  सम्बन्ध  में  संतोष

 हो  सकेगा ।

 हम  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  क्या  दो  खाद  बनाने  के  कारखाने  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 पौर  यह  भी  कि  उनकी  स्थिति  कहां  होगी
 ?

 अन्त  मेरा  प्रनरोध च्झ  है  कि  उत्पादन  मंत्रालय  के  अन्तर्गत  ह  करने  वाले  कर्मचारियों  की  सेवाओं

 की  बातें  वैसी  ही  रखी  जायें  ।  किसी  भी  कर्मचारी  की  तनखा  कटने  न  पाये ।  नेवेली  परियोजना

 चारियों  को  हाल  में  न्यायाधिकरण  द्वारा  जो  पंचाट  मिला  उसे  कार्यान्वित किया  जाना  चाहिये  ।  नई

 भर्ती के  छंटनी किये  गये  २३२  मज़दूरों  को  प्राथमिकता दी  जानी  चाहिये  ।

 श्री  तुलसीदास  :  मांग  संख्या  १३८  सम्बन्धी  टिप्पणियों  से  यह  प्रतीत  होता  है  कि

 mara  टूल्स  लिमिटेड  कम्पनी  और  स्विस  सार्थ  में  मतभेद  उत्पन्न हो  गया  था
 |

 सार्थ  का  यह  कहना  था
 कि

 वह  शिरास-कर  से  मुक्त  कुछ  प्राप्त  करने  का  भ्रमणकारी  है  ।  ऐसा  ज्ञात  पूरा

 है  कि  सरकार  ने
 फिर  भी

 उसी  साथ  से  एक  नया  करार  कर  लिया  जिसके  निवार्य  उस  साथ  को

 से  मुक्त
 १२३  लाख  रुपये की  राशि  दी  जा  रही  है  ।  म

 गह  पवना  चाहत  हैं

 कि
 उस  साथ  ने  जब

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 पहले  हमारा  करार  ठुकरा  दिया  था  तो
 फिर

 से  उसी  के  साथ  नया
 करार

 करने
 की

 क्या
 आवश्यकता

 ay?  संसार  में  ora  बहुत  से  साथ  शर  वे  सहयोग  देने  के  लिये  तैयार  हैं
 ।

 शर
 फिर

 झ्रावश्यकताओं  का  प्राक्कलन  तो  ey  लाख  रुपये  का  दिया  गया  है  जब
 कि

 उनके  पूरे

 ब्योरे  यहां  पर  नहीं  दिये  गये  हैं  ।  यहां  पर  तो  केवल  यही  लिखा  हु  है  कि  पाथ  को  भ्र भी  तक  कुल

 लाख  रुपये  दिये  गये  हैं  ।  दोष an  लाख  रुपये  की  राशि  किस  लिये  मांगी  गयी  है--यह  नहीं  बताया  गया

 है  ।  इसमें  एक  श्र  त्रुटि  भी  है  शौर  वह  यह  कि  पश्चिम  जर्मनी  में  मशीनों  के  संभरित करने  के  लिये

 उस  पाथ  को  २,४१,००,०००  शायर  वर्ग  दिये  गये  परन्तु  उनका  ब्याज  केवल  WY  से  ४  प्रतिशत

 तक  होगा  जबकि  पश्चिम  जर्मनी  में  इस  समय  न्यूनतम  ७  प्रतिशत  ब्याज  दिया  जा  रहा  है  ।  इसलिये

 मेरा  निवेदन  है  कि  जब  भी  कोई  अग्रिम  धन  दिया  उस  ब्याज  को  उतना  निर्धारित  करना  चाहिये

 जितना  कि  उस  tar  में  दिया  जाता  है  ।

 हमें  पता  लगा  है  कि  कई  सोथो  से  करार  किये  गये  परन्तु  हमें  उनके  ब्योरों  का  कुछ  भी  ज्ञान  नहीं

 है  हमें  उनके  सम्बन्ध  में  कुछ  नहीं  बताया  गया  है
 ।

 हम  चाहते  हैं  कि  हमें  उनके  सम्बन्ध  में  सविस्तार

 कारी
 दी

 जाये
 ।

 उन्हें  यद्यपि  समवाय  अधिनियम  के  sels  पंजीबद्ध  किया  गया  है  तो
 भी

 उनके  समस्त
 ब्योरे  सभा  के  सम्मुख  प्रस्तुत  किये  जायें  ।  इससे पहले  तो  वे  ब्योरे  राय-व्यस्क के  प्राक्कलनों  में  दिखाये

 जाते  परन्तु  कोई  ब्योरे  नहीं  बतायें  जातें  ।  मैं  चाहता  हुं  कि  मशीन  टूल्स  जै

 श्र  लिग्नाइट  निगमਂ  द्वारा  प्राय  सार्थों  से  किये  गये  करारों  के  ब्योरे  हमें  बताये  जायें  ।

 जहां  तक  मांग  संख्या  का  सम्बन्ध  है  हम  भी  यह  चाहते  हैं  कि  भ्रमर  चरखा  कार्यक्रम  को  शीघ्र

 से  शीघ्र  सफल  बनाया  जाये  प्रौर  उसे  प्रोत्साहन  दिया  जाये  |  परन्तु  यहां  पर  उत्पादन  के  लिये  श्रावस्ती  ऋण

 केरूप में  ५०  लाख  रुपये  प्रौढ़  भ्रमर  चर्खा  सम्बन्धी  प्रतिम  कार्यक्रम  के  लिये  लाख  रुपये की

 दो  राशियां  मांगी  गई  हैं  सम्बन्ध  में  ब्योरे  नहीं  दिये  गये  हैं  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  उनके  सम्बन्ध  में

 ब्योरे  दियें  जायें  |

 श्री  रामचन्द्र रेड्डी  :  मांग  संख्या  ८९  के  सम्बन्ध  में  श्री  तुलसीदास  जो  कुछ  कहा

 उसका  समर्थन  करतें  हुए  मेरा  भी  यही  निवेदन  है  कि  शअरम्बर.चर्खे  के  सम्बन्ध  में  पुरे-पुरे  ब्योरे  दिये

 जायें  ।  एक  जगह  तो  यह  लिखा  हुमा  है  कि  yo  सर जाम  wats  निर्माणकर्ता कार्यालय  खोलने  में  ८,  £0,000

 रुपये  और  १००  परिश्रमालय  अर्थात  प्रशिक्षण  युक्त  उत्पादन  कार्यालय  खोलने
 में  १२,७५,०००  रुपये

 खर्चे  किये  जायेंगे
 ।

 परन्तु  हम  चाहते  हैं  कि  हमें  सविस्तार  बताया  जाये
 कि  इन

 राशियों
 को

 कैसे  खर्च  किया

 जायेगा  |  भ्रमर  चरखे  के  विकास  के  सम्बन्ध  में  सरकार  सोच  समझ  कर  ही  कोई  नीति  क्योंकि

 इसकी  उपयोगिता  के  बारे  में  देश  में  पहले  ही  बड़ा  विवाद  चलता  रहा  है  ।  इसलिये  हम  चाहते  हैं  कि  इसके

 पुरे-पूरे  ब्योरे  हमें  बताये  जायें  ।

 इसके  भ्र ति रिक्त  एक  कौर  जगह  यह  लिखा  ्  है  कि  भ्रमर  चरखों  की  मुरम्मत  के  लिये  एक

 वर्कशाप  खोली  जायेगी  जिस  पर  ४६,०००  रुपया  बचें  अ्यगा । म पूछता ।  में  पूछता  हूं  कि  भ्रम्बर चरखे  में  ऐसी

 कौन  सी  प्रविधिक  बात  है  कि  उसके  लिये  एक  खोली  जा  रही  है
 ।  एक  साधारण  बुद्धि  का  बढ़ई

 इस  रखें  की  मरम्मत  कर  सकता  है  1  ऐसा  प्रतीत  होता  है
 कि

 बहुत  सा  फालतू  खर्च  किया  जा  रहा

 इसलिये  सरकार  को  इस  दिशा  में  सोच  समझ  कर  कदम  रखना  चाहिये  ।

 हाल  ही  में  एक  प्रदान  के  उत्तर  में  हमें  बताया  गया  है
 कि

 बढ़िया  किस्म  के  अम्बर  चरखे  के  तैयार
 करने  के  लिये  भ्रनवेषण  के  प्रयोजन  से  एक  लाख  रुपये  के  पारितोषिक  की  घोषणा की  गई  है  ।  इस

 अवस्था
 में

 पहली  प्रकार

 के

 चरखे

 के

 प्रचार  के  लिये  इतना  खर्चे  कयों  किया  जा  रहा  है
 |

 peer  अंग्रेजी  में  ।
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 [  श्री  रामचन्द्र रेड्डी

 पीठ  १२०  पर  जो  EE, FX, 000  रुपयों का  उल्लेख  उसक  पुरे-पुरे  ब्योरे  में  जानना  चाहता

 ताकि  पता  लग  सके  कि  उस  राशि  का  पुरा  उपयोग  किया  गया  है  |

 उत्पादन  उपमंत्री  सतीशचन्द्र  )  उपाध्यक्ष  माननीय  सदस्यों  ने  राज  सभा  में

 जो  बातें  कही  उनमें  से  बहुत
 सी

 बातें  पहलें  कई  बार  कही  जा  चुकी हैं
 ।  बहुत  सी  बातें तो  बिल्कुल  वही

 हैं  जो  कि  पिछले  प्राय-व्ययन  सत्र  से  लें  कर  कही  जाती  रही  हैं  ।

 इस  सभा  में  कोयला  निगम  के  मुख्यालय  के  स्थापना-स्थान  के  सम्बन्ध  में  कई  प्रश्न  गये  हैं
 ।

 उसके  बारे  में  कई  बार  उत्तर  दिया  जा  चुका  है
 ।  श्री Ho  Fo  बसु  कोयला  उत्पादन  तथा  विकास  आयोग

 के  मुख्यालय  के  लिये  रांची  को  उपयुक्त  स्थान  नहीं  समझते  |  जैसा  कि  माननीय  सदस्यों  को  ज्ञात  है

 सरकारी  क्षेत्र  की  कोयला  खानें  देश  में  दूर-दूर  तक  hell  हुई  हैं  ।  खानें
 तो

 बोकारो  में  हैं  या

 धनबाद के  निकट  हैं  कौर  बहुत
 सी

 नयी  खानें  मध्य  प्रदेश  तथा  न्य  स्थानों
 पर

 खोली  जानी  हैं
 ।  इन  सभी

 खानों  के  लिये  रांची  को  ही  एक  केन्द्रीय  स्थान  समझा  गया  था  ।  बोकारो  ale  धनबाद  भी  रांची  से

 बहुत दूर  नहीं  हैं
 ।  पूर्वी  कमान  के

 मुख्यालय
 के  रांची  से

 स्तन्य
 स्थान  पर  स्थानान्तरित हो  जाने  से  अब

 वहां  पर  स्थान की  कमी  नहीं  है  ।  रांची  कोई  बहुत  बड़ा  नगर  भी  नहीं  है  ।  यहां  पर  रांची
 को

 एक  बड़ा  नगर  बताया  गया  है  एक  माननीय सदस्य  ने  यह  शिकायत  की  है  कि  मुख्य

 लय को  कलकत्ता से  रांची  को  स्थानान्तरित  करना  ठीक  नहीं  क्योंकि  रांची  एक  बड़ा  नगर

 है  श्र  वहां  अधिक  सुविधायें  प्राप्त  हो  सकती  ये  दोनों  बातें  एक  दूसरे  की  विरोधी  zt

 सभी  बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  ही  रांची  को  मुख्यालय  के  लिये  उपयुक्त  समझा गया  है  ।  वहां

 पर  पदाधिकारियों तथा  कर्मचारियों  के  लिये  निवास  स्थानों  की  भी  कमी  नहीं  है  ।  wa  जिस  अच्छी

 प्रकार  से  मुख्यालय  स्थापित  हो  चका  है  कौर  पदाधिकारियों  तथा  कर्मचारियों  को  निवास  स्थान  भी

 उपबन्ध हो  चुके  नत  मैं  समझता  हूं  कि  वह  स्थान  उत्तम  स्थान  के  रूप  में  सिद्ध  हुमा  है  ।

 [  श्री  बमन  पीठासीन  हुए

 दो  एक  सदस्यों  ने  इस  बात  की  कौर  निर्देश  किया  है  कि
 नें

 लिबास  के  जोकि

 बंगलौर में
 '
 हिन्दुस्तान मशीन  टूल्स  लिमिटिडਂ  में  हमारे  प्रविधिक  परामशंक  के  er  खरीद  लिये  जायें  ।

 A. ON
 परन्तु  जहां  तक  झ्रांकड़ों  का  सम्बन्ध  इसमें  कुछ  भ्रांति सी  प्रतीत  होती  है  ।  इस  बारे  में  मैं  केवल  यही

 कहूंगा  कि  यहां  पर  जो  ४५  लाख
 रुपये

 दिखाये
 गये  उनमें  से  लक्स  द्वारा  मशीन

 के  एक  श्रंबाधारी  ग्रुप  में  ३०  लाख  रुपये  नगद  दिये  गये  थे  |  वे  स्विस  फ्रेंड्स  मुद्रा  में  थे  और  उन्हें

 स्विस  फ्रेंड्स  में  ही  वापिस  करने  होंगे
 ।  वह  रुपये  सामान्य  निधि  में  जमा  कर  दिये  गये  परन्तु  भारत

 सरकार  को  al  कर  दिये  गये  हैं  ।  लिबास  द्वारा ३०  लाख  रुपये  स्विस  प्रेस  मुद्रा  में  लिये  गये

 श्र  उन्हें  अदा  किये  जा  रहे  हैं
 ।

 वह  घन  उन्होंने  नगद  सहभागिता  के  वंश  दान  के  रूप  में  दिया  था

 शेष  १४५  लाख  रुपये  बाद  में  मांग  करने  पर  दिये  जायेंगे ।

 जब
 इस

 मामल  के  सम्बन्ध  में  बातचीत  प्रारम्भ  हुई  उस  समय  यह  राशि  ग्रपेक्षाकृत  बहुत  श्रमिक

 होनी  चाहिये  थी
 ।

 मूल  करार
 के

 उन्हें  प्राविधिक  सेवा  करने के  लिये  पांच  प्रतिशत wait  की

 अनुमति
 दी

 गयी
 थी  ।

 उनके  द्वारा
 की

 गयी  प्रविधिक  सेवा  के  बदले  उन्हें  कोई  भी  नगद  रुपया  नहीं  दिया

 गया है
 कौर  कयोंकि  अब  मशीन  टूलਂ  फैक्टरी  की  भ्रंश  पूंजी  ४  करोड़  रुपया  उन्हें

 स्तान  फैक्टरी  के  ०३  के  प्राचीन  में  २०
 लाख  रुपया  मिलना  चाहिये  था

 ।  बातचीत  के  परिणामस्वरूप

 हम  इस  निर्णय
 पर  पहुंचे  हैं  कि  उन्हें  २०  लाख  के  स्थान  पर  १२३  लाख  रुपये  दिये  जायें  ।  यह  राशि

 फैक्टरी  स्थापित  करने  फैक्टरी
 के

 चलाने  में  हमारी  सहायता  करने  कौर  हमें  प्राविधिक  सहायता

 मर ८७  sat  में  ।
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 देने  के  बदले  में  दी  गई  और  यह  राशि  उनके  भारत  में  के  समय  से  लेकर  राज  तक  के

 लिये है

 श्री वे के  प०  नायर  :  क्या  निकास  साथ  ने  कहीं  फैक्टरी  भी  स्थापित  कर  रखी

 है  या  नही ं?

 सतीशचन्द्र  :  जहां  तक  मुझे  ज्ञात  है  यह  सारे  यूरोप  में  एक  ag  प्रसिद्ध  यंत्र  निर्माता  सारे

 हूँ  ।  यदि  माननीय  सदस्य  को  कभी  स्विट्जरलैण्ड  जाने  का  प्राप्त  हो  तो  वे  देखेंग ेकि  वहां पर
 ~

 उनके  कई  कारखाने चल  रहे  हैं  ।

 उन्होंने  भारत  में  जेसा  काम  किया  मैं  समझता  हूं  कि  वह  सर्वोत्कृष्ट  है  |  उन्होंने  यहां  पर  जिस

 कारखाने  की  योजना  बनाई  है  वह  सुन्दरतम  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि  उनके  परामर्श  भविष्य  में  देश  के  लिये

 पर्याप्त  लाभकारी  सिद्ध  हो  सकेंगे  ।  तो  इस  प्रकार  से  VAS  लाख  रुपये  का  तो  यह  लेखा  है  |

 उन्हें  प्रथम  पांच  वर्षों  में  यहां  किये  गये  कार्य  के  लिये  ५  प्रतिशत  ब्याज  के  हिसाब  से  जो  राशि  देनी

 उसमें से  लगभग  रद्दे  लाख  रुपये  देने  हैं  ।  कुछ  दिये  जा  चुके  हैं  ae  दोष  अभी  दिये  जाने  यह  राशि

 बिल्कुल पुरी  नहीं  यह  राशि  न  जो  कि  ब्याज  के  रूप  में  उन्हें  दी  जानी  है  ।  मैं  यह  भी  स्पष्ट

 कर  देना  चाहता  हूं  कि  उन्हें  दिया  गया  ब्याज  राय-कर  से  मुक्त  नहीं  है  ।  कंवल  वही  राशि  राय-कर  से

 मुक्ति  है  जो  कि  उनकी  सेवाओं  के  बदले  ser  राइट  के  रूप  में  उनके  नाम  राशि  जमा  हो  गई  प्रौढ़

 वह  पूंजी  वापिस  की  जा  रही  है  ।  परन्तु  उस  देश  में  उन्हें  जो  ब्याज  या  लाभ  प्राप्त होता  उस  पर

 आय-कर  लगता  है  ।  पहले  भी  जब  भी  उन्हें  कोई  राशि  दी  गई  उसमें  से  राय-कर  काट  लिया  गया  है

 कौर  भविष्य  में  भी  जब  भी  उन्हें  कोई  राशि  दी  उसमें  से  राय-कर  काट  लिया  जायेगा  ।  तो  इस

 प्रकार  से  कुल  ४५  लाख  रुपये  का  यह  हिसाब  है  ।

 एक  माननीय  सदस्य  ने  मशीन  यदि  फैक्टरी  में  वास्तुश्ञास्त्रियों की  नियुक्ति  के

 सम्बन्ध  में  पूछा  यह  तो  कई  बार  पूछे  जा  चुके  हैं  कौर  उनका  कई  बार  उत्तर  दिया  जा  चुका  है  ।

 यदि  माननीय  सदस्य  आय-व्यस्क  सम्बन्धी  सभा  के  वाद  विवादों  को  तो  मालम  हो  जायेगा  कि  इस

 पर  चर्चा  हुई  थी  कौर  इसका  उत्तर  दिया  गया  था  ।

 मामला  वास्तव  में  यह  है  कि  मशीन  हज़रत  कम्पनी  झपने  कार्यालय  तथा  कु

 इमारतों के  निर्माण  के  लिये  एक  वास्तु दशा स्त्री  चाहती  थी  ।  उसे  मालम  gat  कि  data  तथा

 औद्योगिक  परिषद्‌  के  कुछ  प्रति  वास्तुशास्त्र  उसने  परिषद्‌ से  पूछा  कि  क्या  वह  कार्यालयों

 और  रिहाइशी  मकानों  कहकर  बनाने  के  लिये  भ्रपने  वास्त  शास्त्रियों  की  सेवायें  दे  सकेगी  |

 श्री  to  Go  नायर  :  उसने  aaa  संभरण  मंत्रालय  से  परामर्श  नहीं  किया
 |

 सतीदाचन्द्र  :  एक  कम्पनी के  मामले  में  उस  मंत्रालय  से  परामर्श  करने  की  आवश्यकता

 नहीं  है  ।  उसन  वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  परिषद  को  लिखा  था  भ्र  परिषद  ने  इस  काम  के  लिये  अपन

 वास्तुशास्त्र  भेज  |  वास्तुशास्त्रियों  की  उस  कम्पनी  म  एक  भागीदार  जो  प्रबन्ध  संचालक  का

 नौका  था  |

 श्री  वे०  प०  नायर  यही  तराशा थी

 tat
 सतीशचन्द्र  :  परिषद्‌  के  वास्तुशास्त्रियों  ने  देश  भर  में

 कुछ  प्रयोगशाला

 शर
 इमारतें  बनाई

 उन न  से  कहा  गया  था  कि  वह  एक  कारखाने  का  नकशा  तै ंतयार  जिस  पर  केवल  ४-६  लाख

 पये  लागत  Tel "U4 way |  उन्होंने  यह  काम  किया
 था  ौर  इसके  लिये  उस  फर्म  को  परिषद्‌  के  द्वारा  ३०,०००

 मूल  कम रं ग्रेजी  में  ।
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 [  श्री  सतीशचन्द्र  ]

 रुपये  दिये  गये  ।  मैं  अपने  माननीय  मित्र  श्री  नायर  को  बताना  चाहूंगा  कि  वास्तुशास्त्रियों  की  इस  मे

 को  जितनी  फीस  दी  गई  वह  उस  फीस  से  बहुत  कम  है  जो  सरकारी  औद्योगिक  उपक्रमों  या  सरकार

 द्वारा  wea  वास्तुशास्त्रियों  को  दी  जाती  है  ।  इस  फीस  का  कुछ  भ्रंश  परिषद्‌  ने  रख  लिया  क्योंकि  ये

 वास्तुशास्त्र परिषद्‌  का  काम  करते  थे
 ।

 केवल  थोड़ा  सा
 प्रश

 फर्म
 को

 मिला  है
 ।

 मेरे  माननीय  मित्र  ने  कुछ  मोटर  कारों  की  खरीद  का  eT  भी  उठाया  है  ।  मेरी  जानकारी  के

 सार  बंगलौर  के  व्यापारी  ने  दिल्‍ली  के  व्यापारी  की  अपेक्षा  बहुत  श्रमिक  दाम  बताये  थे  ।
 इन  तथ्यों  की

 पड़ताल  माननीय  सदस्य  कर  सकते  हैं  ।  इन  छोटी-छोटी  बातों  के  लिए  सदन  का  समय  लेना  मेरे  लिए

 उचित नहीं  होगा  ।  यदि  माननीय  सदस्य  अरब  भी  संतुष्ट न  तो  मैं  उन्हें  बता  सकता  हूं  कि

 बंगलौर
 की  फर्म  ने  श्र  दिल्‍ली  की  फर्म  ने  कितना  मूल्य  बताया  था  ।  बंगलौर  की

 अपेक्षा  दिल्‍ली
 में

 कार  सस्ती  खरीदी जा  सकती  थी

 श्री बे०  पर  नायर  :  क्या  एक  सरकारी  रादेश  लागू  नहीं  है  कि  सरकार  कौर  सरकारी  कम्पनियों

 की  शभ्रावश्यकतायें भारत  में  तैयार  की  गई  कारों  जैसे  हिन्दुस्तान भ्रादि  से  पुरी  की  जाये  ?  यह
 कार

 रायात की  हुई  थी

 pat  सती दा चन्द्र  :  यह  एक  नई  बात  किन्तु  मैं  इसका  उत्तर  भी  दे  सकता  हूं  ।  कोई

 कौर  कार  उपलब्ध नहीं  थी  या  यह  कार  सस्ती  पाई  गई  थी
 ।

 ये  छोटी-छोटी  बातें  हैं  ।  यह  कार  देश  में

 उपलब्ध  थी  कोई  कौर  कार  लेने  में  कठिनाई  पेदा  जाती  ।  मैं  तथ्य  नहीं  किन्तु  मुझे

 जितना  मालूम  इस  से  पता  चलता  है
 कि

 बंगलौर
 की

 अपेक्षा  दिल्‍ली  में  कार  सस्ती  मिल  सकती  थी

 हिन्दुस्तान मशीन  टूल्स  लि  ०  के  कार्यकरण  के  बारे  में  बहुत  सी  बातें  कही  गई  हैं  ।  कुछ  प्रारम्भिक

 कठिनाइयां थीं  ।  सूक्ष्म  उपकरणों  का  निर्माण  इस  देश  के  लिये  बिल्कुल  नई  बात  है
 ।  विलम्ब तो  अवद्य

 ear  है  किन्तु  अब  प्रति  वर्ष
 ४००

 खरादें  बनाने  का  लक्ष्य  प्राप्त  कर  लेने  की  भ्राता  है
 |

 वास्तव  में  सरकार
 स्ब  इस  लक्ष्य  को  बढ़ाने  के  प्रस्तावों  पर  विचार  कर  रही  है  ।  यह  कहना  उचित  न  होगा  कि  हिन्दुस्तान

 मदीन  टूल्स  fro  सर्वथा  प्रसाद  रही  है  या  यह  देश  पर  भार  है  ।  कुछ  स्विस  इंजीनियर  इसमें  अवश्य

 किन्तु  ज्यों-ज्यों  अधिक  भारतीय  प्रशिक्षित  होते  इनकी  संख्या  प्रबन्धकों  द्वारा  क्रिया  कम

 कर  दी  जायेगी  यहां  तक  कि  सभी  पदों  पर  भारतीय  ही  रह  जायेंगे  |

 ।  भी  विशाल  राव
 ने

 गिरिडीह  कोयला  खान  के  बारे  में  कुछ  कहा  था  पिछलें  कुछ  मासों में  इस  प्रदान

 को  किसी  न  किसी  रूप  में  लगभग  छः  बार  उठाया  गया  है  ।  इन  खानों  में  होने  वाली  हानि  से  मेरे  मित्र  को

 बहुत  चिन्ता  हुई  है
 ।

 जैसा
 कि

 मैं  बार-बार  कह  चुका  इन  खानों  को  ८४  वर्षों  से  चलाया  जा  रहा

 कोई  भी  साधारण  वाणिज्यिक  समवाय  इन्हें  बन्द  कर  देता  प्रौढ़  कोयला  न  निकालता  ।  परन्तु  चूंकि  यह

 सरकारी खान  है  कौर  इसमें  कोयला  अच्छी  किस्म  का  है  |  सरकार  घाटे  के  बावजूद  भी  इसे  चलाती

 रही  है
 ।  यदि

 सरकार  इन्हें  बन्द  कर  तो  यह  प्रार्थी  उठायी  जायेगी
 कि

 ऐसा  करना  ठीक  नहीं  क्योंकि

 हमारे  पास  धातुर्धार्मिक  कोयले  की  कमी  है  ae  हम  ग्रन्थि  किस्म  के  कोयले  से  वंचित  हो  जायेंगे  |  सरकार

 ने  इस  बात
 की

 जांच  के  लिये  एक  समिति  नियुक्त  की
 थी  कि

 हानि  को  कैसे  कम  किया  जाये  कौर  कोयले

 को  आसानी  से  कसे  निकाला  जाये  ताकि  संचय  बाद  में  राष्ट्र  के  काम  में  लाया  जा  सके  |  मैं  यह  तराशा  नहीं

 दिला  सकता
 कि

 ये  खानें  लाभ  पर  चलाई  जा  सकती  इनमें  घाटा  होना  भ्र निवार्य  है  ।  देखना यह  है  कि

 हानि
 कम

 हो  सकती  हू  या  नहीं  ate  यह  मालूम  हुमा  है  कि  यदि हम  प्रत्येक  ate  कोयला  निकालने

 पर
 आग्रह

 न
 करें  तो  हानि  कम  की  जा  सकती  है  ।  अब  यह  तय  करने  का  है  कि  कितनी  हानि  इन

 परिस्थितियों  में  अ्रनुकूलतम  होगी  इन  तथ्यों  के  ग्रा घार  पर
 कुछ

 निदेश  दिये  गये  हैं
 waa  दिये  जा

 मूल  ash  में  ।
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 रहे  हैं  जिससे  नुकसान  कम  हो  ate  जितना
 कोयला  सरलता

 से
 निकाला  जा  सकता  निकाल

 लिया  जाये  ।

 यह  पूछा  गया  है  कि  लिगनाइट  को  खदान  से  बाहर  निकालने  में  क्या  प्रगति  हुई  कौर  कब
 ३५

 लाख  टन  लिगनाइट  सालाना  निकाला  जायेंगी  एक  माननीय  मित्र  ने  कहा  है  कि  यह  १८  माह  में  संभव  हो

 सकता  है  ।  परन्तु  उन  व्यक्तियों  ने  जो  उसके  बारे  में  जानते  यह  तय  किया  है  कि  ३५  लाख  टन  सालाना

 उत्पादन मई  १९६०  तक  संभव  हो  सकेंगी  ।  मैं  हाल  ही  में  पश्चिम  जर्मनी  गया  था  वहां  की  सबसे

 बड़ी  लिगनाइट  खान  देखी  थी  कौर  मैंने  वहां  के  उच्च  कार्य-पालकों  से  चर्चा  भी  की  थी  मुझे  बताया  गया

 कि
 हमने

 जो
 समय-सीमा  निर्धारित  की  वह  बहुत  ही  श्राद्यामय  है  भर  यदि  हम  उसके  भीतर

 लक्ष्य  पुरा  कर  सके  तो  वह  एक  महान  सफलता  होगी  ।  यदि  श्री  विशाल  राव  यह  सोचते  हैं  कि  १८  माह

 का  समय  १५०  फीट  गहरी  ऊपरी  जमीन  को  हटा  कर  लिग्नाइट  तल  तक  पहुंचने  खुदाई  प्रारम्भ  करने

 के
 लिये  उस  स्थिति  में  भी  पर्याप्त  है  जब  हमें  बाहर  से  करोड़ों  रुपये  की  यंत्र  सामग्री तैयार  करवा  के

 मंगानी  तो  मैं  यही  कह  सकता  हूं  कि  वह  प्रति  भ्राद्यावान  हैं  ।  मेरे  लिये  यह  कहना  अनुचित  होगा  कि

 इस  मामले  को  उतनी  जल्दी  शुरू  किया  जा  सकता  है  जितनी  जल्दी  वे  चाहते  हैं
 ।

 मई  १९६०  भी  ज्यादा  नहीं  है  ।  राज  से  केवल vi  वर्ष  ही  हैं  पौर  इस  अ्रवधि में  हमें

 अन्तिम  लक्ष्य  पुरा  करना  है  ।  लगभग  उसी  समय  २००,०००  किलोवाट  का  एक  विद्युत  केन्द्र  भी  तैयार

 हो  जायेगा  श्रतएव  ज्यों  ही  लिगनाइट  की  खुदाई  पूरी  हो  जाती
 त्यों ही  वह  केन्द्र  काम  करने

 1

 सभा
 को

 मालूम  है  कि  उवेरक  कारखाने  में  उवेरक  के  लिये  ७०,०००  टन  नाइट्रोजन पदार्थ  बनाने

 की  योजना  बनाई  गई  है--उत्पादन  इससे  अधिक  भी  हो  सकता  है  वह  बनाये  जानें  वाले  उवेरकों

 के  प्रकार  पर  निर्भर  है  ।  खैर  तथा  कोयले  के  चूरे  को  ईंट  आकार  देने  वाले  शौर  कारबन

 बनाने  वाले  संयन्त्र  भी  कुछ  महीने  बाद  ही  तैयार  होंगे  ।  कोयले  के  चूरे  को  ईंट  का  देने  वाला

 कारबन बनाने  वाला  संयन्त्र  १६६०  के अ्रन्त तक तक  अथवा  १९६१  के  प्रारम्भ  में  तैयार  हो  जायेगा  प्रौढ़

 यह  परियोजना का  भ्रान्ति  भाग  होगा  ।  परियोजना में  पहिले  फिर  जल  विद्युत  इसके  बाद

 उर्वरक  कारखाना सबसे  बाद  में  कोयले  के  चूरे  को  ईट  का  प्राकार  देने  वाला  संयन्त्र  पौर  कारबन

 बनाने  वाला  संयन्त्र  है  ।  इस  बीच  प्राविधिक  सहयोग  प्रशासन के  ala  एक  संयन्त्र

 प्राप्त  किया  जा  रहा  है  जो  व्यवहारिक  प्रयोग  करने  के  लिये  नीवेली  में  स्थापित किया  जायेगा  ताकि

 इस  बात
 का  फैसला  किया  जाये

 कि
 कोयले  के  चूरे  की  किस  प्रकार  की  ईंटें  बनाई

 जायें  कौर  लिगनाइट

 से  कारबन बनाने  के  लिये  कौन  सी  प्रक्रिया  भ्रपनाई  जाये

 इस  अवस्था
 को

 पहुंचने  के  पहिले  परिवहन  की  समस्या  पर  पूर्णरूप  से  विचार  किया  जायेगा

 परन्तु  प्रभी  बहुत  समय  है  यह  बहुत  भयंकर  समस्या  न  होगी  क्योंकि
 ७

 लाख  टन  लिगनाइट  में  से

 जिसकी  ईंटें  बनाई  जानी  हैं  केवल  आराधी  मात्रा  में  ही  कारबन  युक्त  ईटें  प्राप्त  हो  सकेंगी  उन्हीं  का

 घरेल  अथवा  भ्रौयोगिक  ईंधन  के  रूप  में  उपयोग  हो  सकेगा  |

 सभा  में  नीवेली  स्थित  श्रमिकों  की  हालत  का  उल्लेख  किया  गया  है  वहां  के  मजदूरों  को  वे  ही

 उपलब्धियां मिल  रही  जो  मद्रास  सरकार  उन्हें  १६४५४ या  2eyuy A में  दे  रही  थी  कौर इसी  समय  हमने

 उसे  अपने  हाथ  में  लिया  था
 ।

 हाल  ही  में  लिगनाइट  निगम  बना  दिया  गया  alt  उसके  कार्य  का  विकास

 होना  है
 |

 वास्तव  में  प्रभी  वहां  छटनी  हो  रही  है  क्योंकि  जांच  पूरी  हो  गयी  है  ।  खदान  खोदने  के  यंत्र  प्राणी
 झा नेवा लें

 हैं
 ।  परन्तु  धीरे-धीरे  श्रमिकों  की  मजदूरी  उनकी  सेवा  की  शर्तें  उस  क्षेत्र  के  श्रौद्योगिक

 श्रमिकों  से  बदतर
 न

 रहेंगी
 ।

 फिलहाल  मैं  इतना  ही  कह  सकता  हूं
 ।

 परन्तु  अन्य  व्यक्ति  जो  नीवेली

 योजना  में  लगे  हुए  हैं  उनका  केन्द्रीय  वेतन  मान  हो  गया  है
 ।

 श्रमिकों  को  वही  मजदूरी  दी  जाती  है  जो
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 |  श्री  सतीशचन्द्र  |

 उन्हें  पहिले  मिलती
 थी  ।

 उसमें  कोई  कमी  नहीं  वह  मजदूरी  भ्र भी  भी  चल  रही  है  शौर  उस  क्षेत्र  के

 ऑद्योगिक  मजदूरों  की  यही  मजदूरी  मिल  रही  है
 ।

 अम्बर  चर्खा  कार्यक्रम  पर  भी  झ्रापत्तियां  उठाई  गई  हैं  ।  मेरे  कुछ  मित्र  यह  सोचते  हैं  कि  नम्बर  चर्खा

 योजना  में  फिजूलखर्ची  है  ।  मैं  सभा  को  इसका  विस्तृत  विवरण  बताये  बिना  ही  यह  श्राइवासन  दिलाना

 चाहता  हूं  कि  खादी  ats  के  सदस्य  पैसा  खर्च  करने  में  दूसरों  की  अपेक्षा  अधिक  सड़क  हम  किसी

 समस्या  को  उनके  द्वारा  हल  किये  जाने  के  ढंग  को  भले  ही  न  मानें  या  हम  उनकी  विचारधारा  से  शारिवा

 कार्यप्रणाली  से  सहमत  न  परन्तु  जहां  तक  मुझे  मालूम  है  वे  अधिकतर  अपव्यय  नहीं
 करते  ।  खंचे

 का

 विस्तृत  विवरण  पहिले  ही  दे  दिया  गया  है  ।  श्री  ५०  सरअंजाम  कार्यालयों  के  खोले  जाने  के  बारे

 में  जानना  चाहत  थे  जिन  पर  ८,€०,०००  रुपया  खर्च  किया  जाना  है  ।  सरंजाम  कार्यालय  श्रम्बर  चर्खा

 बनाने का  कारखाना  है  जिसम  कई  बढ़ई  इरादी  काम  पर  लगे  हैं  ।  अ्रम्बर  चर्खे  में  चर्खी  जैसे  कुछ  लोहे  के

 न  रहत  हैं  जो  इनमें  बनाये
 जात  हैं

 ।

 श्री  रामचन्द्र  रेडडी
 :

 क्यां  वे  गैर-सरकारी  सेवायों  को  काडर  देकर  नहीं  बनवाये  जा  सकते
 ?

 श्री  सतीशचन्द्र
 :

 ऐसा  हो  सकती  है  ।  परन्तु  अ्रम्बर  चर्खा  का  एकमात्र  उद्देश्य  लोगों  कों  रोजगार

 देना  है  ate  यदि  सब  कुछ  केन्द्र  द्वारा  ही  किया  जाना  है  जैसा  कि  हमारे  मित्र  तो  फिर  नम्बर
 च

 रखे

 का  कोई  उपयोग  न  होगा  ।

 ५  ~  न्य

 कुछ  व्यापारिक  संस्थानों  को  कुछ  ५  दिये  गये  हैं  ।  परन्तु  यथासंभव  यह  प्रयत्न  हो  रहा  है  कि

 ग्रामीण  बढ़इयों  और  लुहारों  से  ही  काम  कराया  जाये  ।  मैं  अपने  माननीय  मित्र  की  जिनका  "  के  लिये

 यह  बता  सकता  हुं  कि  बड़ी  बड़ी  व्यापारिक  संस्थानों  को  जिस  कीमत  पर  चरखे  बनाने  का  काडर

 दिया  गया  है  वह  उस  कीमत  से  कुछ  ज्यादा  ही  है  जिस  पर  ग्रामीण  कारीगर  उसे  बनाते  हैं  ।  हमने  बड़ी

 बड़ी  व्यापारिक  संस्थाओं  को  भ्रामक  देकर  यह  देख  लिया  है  कि  उनसे  काम  कराना  अधिक  खर्चे  का

 है  ।  शायद  उनकी  मांग  ज्यादा  हैं  प्रौढ़  उनक  लाभ  की  मात्रा  भी  ज्यादा  हैं  ।  अतएव  उनसे  काम  कराने

 की  अपेक्षा  ग्रामीण  कारीगरों  से  काम  करने  में  कम  खर्च  पड़ेगा  |

 महोदय  :  मर  विचार  से  माननीय  मंत्री  न  सारी  बातें  कह  दी  हैं  ।

 त०
 ब०  विशाल  राव

 :
 माननीय  उत्पादन  मंत्री  ने  श्राइवासन  दिया  था  कि  वह  चालू  सत्र  में

 उन  खदानों
 क  अजन  क

 बारे
 म

 एक  विधायक  प्रस्तुत  करेंग  जोकि घाटे  पर  चल  रही  इस  सम्बन्ध में
 क्या  स्थिति  है  ?

 सती दा चन्द्र  :  विधेयक  लगभग  तैयार  है  यदि  इस  सत्र  की  अवधि  बढ़ाई  जाये  तो  इस  पर

 इसी  सत्र  में  चर्चा  हो  सकती  है  ।  किन्तु  सभा  २१  या  २२  ता  पख  को  स्थगित  हो  रही  है  ।

 सभो  कटौती  प्रस्ताव  सभापति  महोदय  द्वारा  मतदान  के  लिये  रखे  गये  तथा  स्वीकृत  हुए  ।

 सभापति  महोदय  द्वारा  निम्नलिखित  मांगे  मतदान  के  लिये  रखी  गई  तथा  स्वीकृत  हुई
 :

 सां  ग  संख्या  शिक्षक
 एएए एएए  राशि

 रुपये

 oe  उत्पादन  मंत्रालय  के  अधीन  राय  संघटन  २,२८,४  ४५,०००

 Q35  28,25,9%,000 उत्पादन  मंत्रालय  का  न्य  पूंजी  व्यय

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 सभापति  महोदय  द्वारा  प्राकृतिक  संसाधन  कौर  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्रालय  के  सम्बन्ध  ०, १ अनुपूरक

 अनुदानों
 की  यह

 मांगें  प्रस्तुत  की  गईं
 :

 राशि

 ~
 रुपय

 9८  €  ६,०००

 पद  प्राकृतिक  संसाधन  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्रालय  के

 विविध  व्यय  RK, 000

 fait  बे०
 प०

 नायर
 :

 मैं  कटौती  प्रस्ताव  संख्या  ४८,  VE
 ५०  प्रस्तुत  करता  हूँ

 ।

 चे « ५  x  ~

 मैंने  ये  कटौती  प्रस्ताव  सरकार  का  ध्यान  इस  बात  की  कौर  आकर्षित  करने  के  लिये  रखे  हैं  कि  वह

 अपने  तेल  सम्बन्धी  करारों  का  पुनरीक्षण  करे  तौर  स्नेहक  तेल  को  भी  उसमें  शामिल  कर
 ले  ।

 सरकार  ने  तेल  साफ  करने  के  जो  कारखाने  स्थापित  किये  उनके  बारे  में  योजना  आयोग
 की

 रिपोर्टे  में  यह  कहा  गया  है  कि  तीनों  पेट्रोलियम  परिष्करणियों  में  चुनी  गयी  प्रक्रिया  द्वारा  भ्र परिष्कृत

 तेल  से  स्नेहक  तेल  ate  पेट्रोलियम  बनाने  की  व्यवस्था  नहीं  है  जिनका  औद्योगिक  बर्थ-व्यवस्था  में  बहुत

 महत्व है  ।

 मैं  यह  चाहता  हूं  कि  स्नेहक  तेल  का  उत्पादन  परिष्करणियों में  न्य  उत्पादनों  के  साथ  किया  जाये
 |

 are  जितना  महत्व  गेसोलीन  भर  मिट्टी  के  तेल  का  उतना  ही  स्नेहक  तेल  का  भी  है  ।  उसके

 बिना  कोई  भी  यंत्र  सुगमता  से  नहीं  चल  सकता  |  हमें  यंत्रों  के  लिये  स्नेहक  तेल  बाहर  से  खरीदना  पड़ता

 है  ।  यह  हमारी  भ्रम-व्यवस्था के  हित  में  नहीं  है  ।  अतएव  उन  व्यापार  सार्थों  a  जिन्होंने  परिष्करणियां

 स्थापित  की  अन्य  उत्पादनों  के  साथ  साथ  स्नेहक  तेल  तैयार  करने  के  लिये  कहा  जाये  ।  इसके

 अलावा  जब  एक  नयी  तेल  परिष्करण  खोलने  के  लिये  समिति  बनाने  भ्रमणा  विशेषज्ञ  नियुक्ति  करने

 यर  सरकार  कुछ  भी  aa  करने  के  लिये  तैयार  है  तो  उसे  इस  बात  का  भी  ध्यान  रखना  चाहिये
 कि

 वह

 तेल  दोहन  कारखानों  से  इस  का  करें  कि  वह  हमें  स्नेहक  तेलों  में  भी  ग्रात्मनिभर  होने  में

 सहायता दें  ।

 मेरा  कटौती  प्रस्ताव  क्रमांक
 ४८

 उचित  भूतत्त्वीय  सर्वेक्षण  के
 न

 किये  जाने  उन  क्षेत्रों  के

 उचित  aaa  न  होने  से  सम्बन्धित  है  जहां  खनिज-उद्योग  अर्ध  विकसित  है  ।  योजना  ara  की  रिपोर्ट

 के भ्रनुसार खनिजों का उपयोग करना खनिजों  का  उपयोग  करना  केन्द्रीय  सरकार  की  जिम्मेदारी  भारत  में
 खनिजों

 का  विकास

 एक  सा  नहीं  है  कुछ  क्षेत्र  बहुत  aha  विकसित  हैं  श्र  कुछ  क्षेत्र  खासतौर  से  दक्षिण भारत  के  जिले

 अ्रत्याधिक  पिछड़े  हैं  यद्यपि  हमें  यह  बताया  गया  है  कि  दक्षिण  में  बहुत  से  खनिज  पदार्थ  परन्तु  फिर  भी

 सरकार  नें  उस  क्षेत्र  का  पूर्ण  श्र  विस्तृत  भूतत्त्वीय  सर्वेक्षण  नहीं  कराया  खनिज  में  ae  विकसित  क्षेत्रों  के

 विकास  के  लिये  सर्वेक्षण  आवश्यक  है
 ।

 यद्यपि  सारे  देश  में  खनिज  उद्योग  से  सम्बन्धित  ६  लाख  मजदूर  हैं

 परन्तु  मेरे  प्रान्त  में  इन  में  से  केवल  ६००  या
 ८००

 व्यक्ति  ही  हैं  कौर  वे  भी  रेत  के  ऊपर  से  ही  खनिज

 पदार्थ  बटोरते  हैं  ।

 केरल  में  खदान  में  काम  करने  वाला  एक  भी  श्रमिक  नहीं  है  ।  सरकार  को  इस  विभाग  पर  aa
 करने के  स्थान  पर  भ्र विकसित  स्थानों  में  खनिज  संसाधनों को  विकसित  करने की  दिशा  में  श्रमिक

 ध्यान देना  चाहिये  ।
 ना

 मूल  wast  में
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 [  भी  वे०  पृ०  नायर |

 वारकलाई  में  लिगनाइट
 की

 खोज
 न

 किये  जाने  के  सम्बन्ध  में
 भी

 मैंने  कटौती  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया

 में  सन्‌  ERR  से  इसके  लिये  प्रयास  कर  रहा  हूं  ।  किन्तु  राज  भी  वही  उत्तर  दिया जा  रहा  है

 हमें  बताया  गया  कि
 लन्दन  के  इम्पीरियल  इंस्टीट्यूट  में  विश्लेषण  करने  के  थ्  इसे  भारत

 में

 अन्यत्र  पाये  जाने  वाले  लिगनाइट  के  समान  ही  बताया  गया  था  |  वहां  उसमें  एक  ऐसे  दुर्लभ  पदार्थ की  भी

 खोज  हुई  है  जो  इस्पात  उद्योग  के  विकास  में  सहायक  लेकिन  श्राइचर्य  है  कि  इसका  एक  बार  भी  सर्वेक्षण

 नहीं  किया  गया  ।  सरकार  से  मेरी प्रार्थना  है  कि  वह  इस  विषय  पर  सहानुभूति से
 विचार

 कर
 तथा

 इसकी  जांच  के  लिये  विधि  की  व्यवस्था  करे  ।  मुझे  तराशा  है  कि  वित्त  मंत्री  केरल  के
 विकास

 के
 लिये

 किसी  भी  भांति  निधि  जुटायेंगे  ।  इस  स्थान में  कष्टों को  दूर  करने  के
 लिये  वर्तमान

 कटौती  प्रस्ताव
 पर

 विचार  करने  के  लिये मैं  प्रार्थना  करता हूं  ।

 महोदय
 :  इन  कठौती  प्रस्तावों  को  प्रस्तुत  किए  जाने

 की
 सूचना

 दी
 गई  है

 :

 मांग  संख्या  os  संख्या  १४,  ३२,  ४८  अर ४९
 VE

 मांग  संख्या  ८६  संख्या ५०  gy

 निम्नलिखित  कठौती  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किये  गये  :--

 मांग  संख्या  कटौती  प्रस्तावक  कटौती का  श्राघार  कटौती की  राशि

 का  नास

 रुपय

 ८  विदेशी  विशेषज्ञों  की  उपलब्धियां  ।  200

 9G  श्री  त०  ब०  विट्रलराव  भारत में  नबीन  तेल  परिस्करिणी  के  स्थान  १००

 निर्धारण
 के  बारे

 में
 समिति

 के
 प्रतिवेदन

 प्रस्तुत करने  में  विलम्ब  ।

 ४८  श्री  to  प०  नायर  समुचित  भूतत्त्वीय  सर्वेक्षण  का  तथा  १००

 जिन  क्षेत्रों  में  खनिज  उद्योग  अल्पविकसित

 हैं  उन  पर  समुचित  जोर  न  देना  ।

 oS  श्री  वे०  प०  नायर  १०० प्रचलित  तेल  करारों  के  पुनरीक्षण  की

 |

 ८  श्री  to  प०  नायर
 भारत  में  बनाये  जाने  वाले

 उत्पादों  में  स्नेहक  १००

 तेल  को  सम्मिलित न  करना  ।

 द  श्री  कामत
 जीव  रसायन  के  श्रन्तर्राष्ट्रीय संघ  में  १००

 लित  होने  के  कारण  ।

 सभापति  महोदय
 :

 ये  सब  कटौती  प्रस्ताव  सभा  के  समक्ष  हैं  ।

 श्री  कामत
 :

 पृष्ठ  ११७  के  फुटनोट  में  आरम्भ  और  में  विसंगति  है  ।  इसमें  वित्तीय
 वह  १९५५-५६  के  दौरान  रूसी  विशेषज्ञों  के  भारत  आगमन  के  सम्बन्ध में  लगभग तीन  लाख  रुपयों

 की  स्वीकृति का  उल्लेख  हैं  ।  आरम्भ  में  तो  कहा  गया  है  कि  व्यय  PEUY-4E  में  स्वीकृत किया  गया
 था  शौर  PEXE-KY  के  बजट  प्राक्कलन को  PEYY-E  में  अनन्तिम  रूप  दिया  गया  था  |  पता  नहीं  इसकी

 कया  व्याख्या  हो  सकती है  ।
 et

 मूल  भ्रंग्रेजी  में  ।



 १२०७ १७  EXE  श्रनुप्रक  कच्छ  की  rg  ५६-५७

 हमें  बताया  गया  हैँ  कि  नौ  रूसी  विशेषज्ञों  को  तीन  लाख  रुपये  के  पारिश्रमिक  पर  भारत  ः आमंत्रित

 किया  गया  था  ।  परन्तु  यह  नहीं  कहा  गया  है  कि  उनके  पारिश्रमिक  शुल्क  ala  का  कया  स्तर  मैं  यह

 भी  जानना  चाहता  हूं  कि  उन्हें  कितने  वर्षों  के  लिये  रखा  गया  है  ।  क्या  यह  काम  ठेके  पर  दिया  गया  है  अथवा

 भविष्य में  सरकार  अनुपूरक  मांगों  के  लिये  लोक-सभा  के  समक्ष  जायेगी
 ।

 हमें  इस  बात
 की  भी

 कारी  चाहिये  कि  रूसी  विशेषज्ञों  ने  यह  काम  कब  श्रारम्भ  किया था  तथा  काम  की  कितनी  प्रगति  हुई

 @  t  श्री ह  इंदव  ने  प्रगति  भारत  यात्रा  के  मध्य  कहा  था  कि  रूस  भारत  को  टेक्निकल  सहायता  प्रदान  करन

 के
 लिये

 प्रस्तुत  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  सोवियत  साम्यवादी दल  के  प्रथम  सचिव
 अपना

 वायदा  पुरा  किया

 मांग  संख्या  ८६  के  सम्बन्ध  में  मेरा  कटौती  प्रस्ताव  संख्या  १५  है  ।  फुटनोट से  प्रतीत  होता  है  कि

 भारत  ने  अन्तर्राष्ट्रीय ज्यामिति  *  six
 भूभौतिकी  रांध  को

 २,०००
 रुपये

 की
 राशि  नहीं

 दी  ।  यह  भ्राइचयं

 की  बात है
 कि  राज

 हम  एक  कौर तो  अझन्तर्राष्ट्रीयता की  इतनी  बातें  करते हैं
 शर

 दूसरी  भ्रांत  एक

 अ्रन्तर्राष्ट्रीय  संस्था  को  2,000
 रुपये

 भी
 नहीं  दे  सके

 ।  क्या  इसका  कारण  हमारी  झ्र समर्थता है  अ्रथवा

 कोई  अन्य  वस्तु  इसमें  बाधक  है  ?

 [  उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए |

 अन्तर्राष्ट्रीय बय  केमिस्ट्री  संघ  एक  भ्रमणी  संस्था  है  ।  इसमें  सम्मिलित  होने  के  लिये  जो  Coy  रुपये

 की  रानी  बताई गई  है  उससे  भी  मेरा  कोई  विवाद  नहीं  है  ।  परन्तु  यह  जानने  की  आवश्यकता  है
 कि

 इस  संघ  का  क्या  काय  ह  श्र  इसमें  सम्मिलित  होने  से  भारत  को  FAT  लाभ  होंगे  ।

 गीत to
 ब०  fage राव  :  चतुर्थ  तेल  परिष्करिणी  के  निर्धारण  के  लिये  स्थान  ढूंढने  के  सम्बन्ध

 में
 AN TN

 श्री  वशिष्ठ  की  भ्रध्यक्षता  एक  समिति  नियुक्ति  की  गई  थी  जिसे  सहायता  देने  के  लियें  एक  रूमानियन

 विशेषज्ञ
 भी

 रखें  गये  थे  ।  दो  महीने  के  स्थान  पर  चार  महीने  गजर  चुके  हैं  किन्तु  अभी  तक  समिति  ने

 प्रतिवेदन  प्रस्तुत  नहीं  किया  है  ।

 हम  क्रूड  की  आवश्यकता  का  केवल  दस  प्रतिशत  ही  उत्पादन  कर  रहे  इसकी  मांग  भविष्य

 में  प्रौर बढ़  तेल  संसाधन  खोजने  की  तीब्र  प्रा वश्य कता है  ।  देश  में  तेल  की  पर्याप्त  मात्रा  हैं  हमें

 उसकी  खोज  करनी  चाहिये  |  डिग्बोई  में  तेल  परिष्करण  करने  के  लिये  जो  करार  किया  गया  वहू  राष्ट्रीय

 हित  के  विरुद्ध है  ।  इस  विषय  पर  विचार  करने  की  श्रावस्यकता  प्रो  इसके  अनिर्णीत रहने  से

 नगर  में  तेल  परिष्करण  करने  में  भी  विलम्ब  हो  सहा  हैं  ।  ईराक  प्रौढ़  पश्चिम  एशिया  में  १६  करोड़

 २०  लाख  टन  क्रम  ट्रायल  प्रति  वर्ष  होता  है  ।  रूमानिया  तद  छोटा-सा  देश  भी  १  करोड़  १०  लाख  टन

 क्रूड  रायल  पदा  करता  हैं  हमारे  यहां  तेल  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  की  तीब्र  आ्रावश्यकता  हूं  ।  अत

 तेल  परिष्करिणी  कहीं  भी  स्थापित  की  समिति  द्वारा  प्रतिवेदन  देने  पर  इसे  शीघ्र  प्रकाशित  किया

 जाये
 प्रौढ़  सरकार  भ्र विलम्ब  ही  इसके  निर्णय  को  क्रियान्वित  करे  ।

 श्री  to  जोगेश्वर  सिह  :  मैं  प्रासाद  में  तेल  परिष्कारिणी  के  सम्बन्ध  में

 कुछ  कहना  चाहता  हूं  |  प्रासाद  अल्पविकसित राज्य  है  ।  भारत  सरकार  की  नीति  सभी  राज्यों  को  विकसित

 करना ह
 ।

 देश
 क

 दूसरे  भागों  में  अनेक  विकास  कार्यक्रम  चल  रहे  हैं  ।  यह  समझ  में  नहीं  भ्राता  कि  समिति  को

 निर्णय
 देने  में  इतना  विलम्ब  क्यों  हो  रहा  है  ।  इस  विषय  में  के  साथ  न्याय  होना  चाहिये  |

 भारत  में  सबसे  बड़ा  तेल-उत्पादन
 क्रस्ट

 है  तथा  इस  राज्य  में  फूड  ट्रायल  प्रतीक  मात्रा  में
 पदा

 करने
 की

 पर्याप्त  गुंजाइश  यदि  भरा साम  में  तेल  afeorfeoht  स्थापित  कर  दी  गई  तो

 ae  अंग्रेजी  में  |
 *

 Geodesy.
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 ले०  जोगेश्वर  सिंह ]

 औद्योगिक
 रूप  से  वह  बढ़  जायेंगा  ak  आवागमन  के  साधनों में  भी  सुधार  होगा

 ।
 यदि  के

 लोगों  की
 यह  युक्तिसंगत  मांग  पुरी  नहीं  की  गई  तो  श्राम  चुनाव  पर  विपरीत  पड़ेगा

 ।

 मेरा  विचार  कि  प्राकृतिक  संसाधन  तथा  वैज्ञानिक गवेषणा  मंत्रालय  को  एक  समिति  नियुक्त

 करनी  चाहिये tag  समिति  देश  के  सभीं  अल्पविकसित  भागों में  खनिज  संसाधनों का  पता  लगायेगी

 अभी  तक
 मंत्रालय

 यही  कहता  रहा  है  कि
 आवागमन

 के  उपयुक्त  साधनों
 के

 अभाव
 में  इन

 क्षेत्रों  का

 सर्वेक्षण
 नहीं  किया  जा  सका

 |
 झावागमन  की  अवस्था  में  सुधार

 किया
 जाये

 अन्यथा  खनिज  संसाधनों

 का  यह  अ्रगम्य  स्रोत  वैसे  ही  पड़ा  रह  जायेगा  |

 फोन  ति०  त०  कृष्णमाचारी  :  सर्वप्रथम  मैं  TAT  में  तेल  शोधनशाला  के  को  लूंगा  ।  समिति

 का  प्रतिवेदन तब  सम्बन्धित  मंत्रालय  को  प्रस्तुत  किया  गया  है  ।  मैं  समझता  हुं  कि  यह  १०  दिसम्बर

 को  प्रस्तुत  किया  गया  था  ate  इस  पर  विचार  किया  जाना  है  ।  परन्तु  किसी  विशेष  परियोजना

 के  सम्बन्ध  में  केवल  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करने  का  यह  अभिप्राय  नहीं  कि  शोधनशाला  तुरन्त  बन

 बहुत सी  राय  बातें हैं  शौर  एक  महत्वपूर्ण  बात  पर  भ्रर्थात  प्राविधिक  सहायता  कौर  विदेशी  मुद्रा  पाने  के

 प्रश्न  पर
 विचार

 करना  है
 ।

 श्री  ले०  जोगेश्वर सिंह
 कौर

 श्री
 To  ब्०

 विट्ठल  राव  की  बात  से  यह  प्रतीत

 होता हैं  कि  एक  समिति  नियुक्त  की  गई  थी  परन्तु  वह  कुछ  नहीं  कर  रही  है  ।  समिति  ने  प्रतिवेदन

 प्रस्तुत  कर  दिया  है  ।  यह  १०  दिसम्बर
 को  प्राप्त  झा  था  श्र  इसकी  छानबीन  की  जायेगी

 ।

 श्री  कामत  नित्य  प्रति  की  तरह  जिज्ञासु थे  ।

 श्री  देवेन्द्रनाथ  सर्मा
 )

 :  मैं  जानकारी  के  लिये  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या  शोधनशाला

 के
 स्थान

 के  सम्बन्ध  सामान्य  निर्वाचनों  से  पुर्व  घोषणा  कर  दी  जायेगी  ।

 श्री  fro  त०
 कृष्णमाचारी

 :
 मुझे  खेद  है  कि  हमारे  लिये  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  कहना  बहुत

 कठिन

 भ्राखिर  अरन्य  स्थितियों की  जांच  भी  करनी है  ।  यदि यह  स्थिति हो  कि  श्रासाम ने  शोधनशाला के
 सारे  उत्पादन  का

 उपभोग  करना  हो  तौ  यह  एक  भिन्न  विषय  है  कौर  यदि  ऐसा  नहीं  तो  परिवहन का  भी
 प्रदान  है  ।  मैँ  यह  ora  नहीं  दिला  सकता  कि  किसी  विशेष  तिथि  से  पूर्व  निर्णय  घोषित  किया  जा  सकता

 at  कामत जो  इस  समय  यहां  कतिपय  seq  उठाए  हैं  ।  परन्तु  मुझे  ज्ञात  नहीं कि
 अध्यक्ष  महोदय की  क्या  इच्छा  अर्थात्  क्या  माननीय  सदस्य  के  यहां  न  होते  हुए  मुझे  उन  सब  का  उत्तर
 देना  चाहिये  अथवा  नहीं  ।

 1  उपाध्यक्ष  महोदय  :
 अन्य  माननीय सदस्य  उत्सुक  है ंकि  उत्तर  दिया  जाये

 श्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी :  उन्होंने  रूसी  विशेषज्ञ  नियुक्त  करने  के  सम्बन्ध  में  प्रश्न  उठाया  है  ।

 जहां
 तक

 विशेष  पाद  टिप्पण
 की

 भाषा  का  सम्बन्ध  है  हो  सकता  है  कि  यह  प्रसन्नतादायक  न  हो  ।  जिन

 पदाधिकारियों  ने  यह  पाद  टिप्पण  लिखा  था  उन्होंने  माननीय  मित्र  श्री  कामत  की  तरह  विदेशी  दिक्षा

 नहीं  पाई  प्रौढ़  उन्होंने
 प्रेग्नेंसी

 इसी  देश  में  पढ़ी  है  ।  परन्तु  पाद  टिप्पण  में  यही  कहा  गया  है  कि  हमारा

 क्रम  रूसी  विशेषज्ञों  पर  ३:  लाख  रुपये  व्यय  करने  का  कुछ  धनराशि  गत  वर्ष  व्यय  की  गई  है  इस

 वर्ष
 जो

 व्यय  करना  है  वह  ८५,०००  रुपये  भ्र ौर  ११,००० रुपये  की  राशि  रूमानिया के  शिष्टमंडल  पर
 व्यय  करनी

 है
 जो  कि  यहां  at  रहा  है  |  रूसी  विशेषज्ञों  के  वापस  विमान  द्वारा  जाने  का  किराया  ७०,०००

 रुपये  विशेषज्ञों  का  प्रतिदिन  का  पारिश्रमिक  ey  रुपये  और  दुभाषिये  का  प्रतिदिन  का  पारिश्रमिक

 ६५
 रुपये  ये  लगभग  १,६०,०००  रुपये  बनते  यात्रा  रोक  होटल का  व्यय  लगभग  ७०,०००  रुपये

 ै  |
 कुल  00,000  रुपये  का  व्यय  था  |

 भ्रंग्रेजी  में  ।
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 उन्होंने मुझ  से  यह  भी पूछा है  कि  हम  ने  इस  विशेष  निकाय  भ्र्थात द  जीव रसायन  के  भ्रन्तर्राष्ट्रीय

 संघ  में  क्यों  प्रवेश किया  हैं  ।  वैज्ञानिक  are  औद्योगिक  गवेषणा  परिषद्‌  की  कौर से  सुझाव  कराया था  कि

 भारत  को  इस  में  सम्मिलित  होना  चाहिये  are  इस  निकाय  का  मतदाता  सदस्य  बनना  चाहिये  |  उन्होंने

 यह  भी  पूछा  कि  ज्यामितिਂ  शौर  भूभौतिकी के  ्रन्तर्राष्ट्रीय  संघ
 क्रो

 जो
 २,०००  रुपये  दिये  जाने  थे  वे

 क्यों  नहीं  दिये  गये  ।  मुझे  यह  स्वीकार  करना  चाहिये
 कि

 ऐसा  इस  कारण  हुमा  कि  हमने  लन्दन

 में  उच्च  ्य  के  कार्यालय  से  कहा  कि  वह  यह  राशि  दे  दें  और  हमें  बताया  गया  कि  उन्होंने  दे  दिया  है  ।

 बाद  में  पता  लगा  कि  उन्होंने  पैसे  नहीं  दिये  ।  यह  चाल  वर्ष  के  राय-व्यस्क म॑  रखने  पड़  |

 निस्संदेह  ये  त्रुटियां  एक  मामले  में  गलती  इस  कारण  हुई  कि  हम  ने  पहले  वैज्ञानिक  निकाय

 के  अ्रस्तित्व को  मान्यता  नहीं दी  ।  दूसरी  त्रुटि इस  कारण  हुई  कि  कोई  भुगतान  करना
 भूल

 गया
 यह

 श्री  कामत  के  प्रश्नों  का  उत्तर है  ।

 फिर  मैं  श्री  वे
 ०  To  नायर  द्वारा  उठाई  गई  बातों  को  लेता  हूं  ।  उन्होंने  स्नेहक  तेल  का  प्रश्न

 उठाया

 था  ।
 मैं  इस  तेल  के  महत्व  को  समझता हूं

 ।
 कभी-कभी  मुझे  विचार  भाता  हैं

 कि
 कया  बरच्छा  होता  यदि

 इसे  बुद्धि  की  मशीन  को  तेज  लिये  प्रयोग  किया जा  तो  विचारों  में  कुछ  प्रतीक  स्पष्टता

 होती |  जहां  तक  इन  तीन  शोधशालाझओओं  का  सम्बन्ध  है  वे  इस  तेल  का  उत्पादन  नहीं  करती  ।  इन

 शालाओं
 में  अरन्य  उत्पादों की  तुलना  में  स्नेहक  तेल  के  सापेक्ष  महत्व  के  कारण  प्रश्न  नहीं  उठाया

 गया
 ।

 कयोंकि  उन्होंने  यह  उठाया  इसलिये  जब  शोधनशालाशओं  का  विस्तार  किया  जायगा  ।  अथवा

 यदि  कोई  ऐसी प्रस्थापना  हैं तो  उस  समय  इस  विषय  को  लिया  जायेगा

 जहां  तक  झा साम  की  शोधनशाला  का  इस  समय  सम्बन्ध है  यह  लगभग  LY¥,\90 0  टन  का  उत्पादन

 कर  रही  स्नेहक  तेल  के  उत्पादन  के  लिये  इस  के  विस्तार  का  प्रदान  रायल  कम्पनी के  उत्पादन

 विभाग  द्वारा  उत्पादित  अ्रद्योधित  तेल  के  रासायनिक  तत्वों पर  निर्भर  करता है  |  क्योंकि  माननीय

 सदस्य ने  हमारा  ध्यान  इस  शर  दिलाया  इसलिये  इसे  विचार  में  रखा  जायेगा  |

 दुसरा  भारत  में  कौर  केरल  में  खनिज  संसाधनों  को  ढूंढने  के  बारे में  है  ।  माननीय

 सदस्य  इस  बात को  न  करेंगे  कि  इस  प्रयोजन  के  लिये  आवश्यक  प्राविधिक  कर्मचारियों  की  संख्या

 रात  भर  में  नहीं  बढ़ाई जा  सकती  है  ।  मंत्रालय  के  कर्मचारियों  को  दुगना  किया  जा  रहा  हैं  ।  इस  प्रयोजन

 के  लिये  कार्यवाही की  जा  रही  हैं  ।

 एक  और  बात  भी  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  की  कालावधि  कतिपय  राज्यों में  भतत्वीय

 सर्वेक्षण  करने की  हमारी  क्षमता  नहीं थी  ।  wa  उस  स्थिति  में  निश्चय  ही  परिवर्तन  हो  गया है  ।  जैसा

 मैंने  मंत्रालय  उपलब्ध  प्रविधिक  कर्मचारियों  की  संख्या  बढ़ाने  के  लिये  कार्यवाही  कर  रहा  है  कौर

 यह  न्यूनतम  समय में  भारत  के  विभिन्न  क्षेत्रो ंमें  जहां  इसका  लाभ  हो  सकता  हूं  भतत्वीय  सर्वेक्षण  करना

 चाहता &  |

 लिग्नाइट  के  विषय में  dba  उठाया  गया  था
 ।
 मैं

 समझता
 हूं  कि  we  बात  पहले  उठाई

 चुकी है
 ।

 जब  कर्मचारी  उपलब्ध  होंगे  तो  जहां  कहीं  लिगनाइट  पैदा  होने  की  संभावना  हम  अवद्य

 सर्वेक्षण  कठिन
 को  लेंगे ।  परन्तु  लिगनाइट  के  उत्पादन  का  भविष्य  अधिकतर  दक्षिण  भारत  में

 लिगनाइट
 निकलने  पर  निर्भर  करता  है  जिसके  सम्बन्ध  में  अभी  एक  घंटा  gd  माननीय  सदस्यों

 I

 मैं  माननीय  सदस्यों  का  आभारी  हूं
 कि

 उन्होंने  उन  बातों
 की

 सनौर  संकेत  किया  है  जिन्हें  त्रुटियां
 भी

 कहा  जा
 सकता

 है  भ्रमणा  यह  कहा  जा
 सकता  हैं  कि  इन  विषयों

 की
 AIX  अविलम्बनीय  ध्यान नहीं

 दिया

 (५६0८४५,



 १२१०  जीवन  बीमा  निगम  के  कर्मचारियों  के  वेतन  क्रम  निर्धारण  १७  REXG

 शौर  प्राय  सेवा  सम्बन्धी  के  विषय  में  चर्चा

 [  at  ति०  To  कृष्णमाचारी |

 ।  मुझे  केवल  यह  कहना हैं  किशन  विषयों  पर  में  से  कई  तो  ऐसे  हैं  जिन  पर  वैज्ञानिक  विभाग

 अर्थात्‌  प्राकृतिक  संसाधन  we  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्रालय  ने  ध्यान  देना  है--विचार  किया  जा  रहा  हैं
 ि  बनिक

 कौर सारे  भारत  में  भूतत्वीय  सर्वेक्षण  करने  में  देरी  का  मैं  केवल  यह  कारण  बता  सकता  हूं  कि  हम

 आवश्यक  प्राविधिक  कर्मचारी  नहीं  पैदा  कर  सकते  ।  पैसे  के  कारण  रुकावट  नहीं  हैं  वरन  प्रविधिक

 चारियों  शर  उपकरणों की  कमी  है  ।  बहुत से  मामलों  में  उपकरण  प्राप्त  करने के  लिये  देश  से  बाहर

 जाना  पड़ता  हैऔर  ये  सुगमता  से  उपलब्ध  नहीं  होतें
 ।  कमी को  पुरा  करने  के  लिये  कठोर

 निरन्तर  प्रयास  किया  जा  रहा  हैं  श्र  ara  की  जाती  हैं  कि  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना की  कालावधि

 के  तरन्त  से  पूर्वे  भूतत्वीय  परिमाप  काफी  हो  जायेगा  यद्यपि  इसे  पूर्ण  न  कहा  जा  सके  ।

 मैं  प्रौढ़  कुछ  कहने  की  श्रावक्यकता  नहीं  समझता  क्योंकि  माननीय  सदस्यों  द्वारा  उठाए  गये  कई

 meat  का  आंशिक  उत्तर  दे  दिया  गया  है  |

 उपाध्यक्ष  महोद॑य
 :

 मैं  अरब  कठौती  प्रस्ताव  सभा  के  समक्ष  मतदान  के  लिये  रखूंगा  |

 पुरानी  तक  Fo
 बिट्ठल  राव

 :  क्योंकि
 प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  जा  चुका  मैं  अपना  कटौती  प्रस्ताव

 संख्या  ३३  सभा  की  अनुमति  से  वापस  लेना  चाहता  हूं  ।

 कटौती  प्रस्ताव  अनुमति  से  वापस  लिया  गया

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  कटौती  प्रस्ताव  संख्या  ७८  शौर  ८६  मतदान  के  लिये  रखे  गये

 तथा  प्रस्वीकृत  हुए

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  निम्नलिखित  झ्रनुपूरक  अनुदानों  क्रि  मांगें
 मतदान  के  लिए

 रखी  गई
 तथा  स्वीकृत  हुं

 मांग  सख्या  शीर्षक  राशि

 रुपय

 95  प्राकृतिक  संसाधन  कौर  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्रालय  €  ६,०००

 द्  प्राकृतिक  संसाधन  और  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्रालय  के

 aia  विविध  व्यय  QjXX,000

 जीवन  बीमा  निगम  के  कर्मचारियों  के  वेतन  क्रम  निर्धारण  कौर  अन्य  सेवा

 सम्बन्धी  दाँतों  के  विषय  में  चर्चा

 महोदय :
 सभा  अब  जीवन  बीमो  निगम के  कर्मचारियों के  वेतन क्रम  निर्धारण  अर

 सेवा  सम्बन्धी  शर्तों  पर  २३  घंटे  चर्चा
 करेगी

 ।  प्रस्तावक २५  मिनट  बोलेंगे  कौर  शेष  समय  का

 बटवारा  वक्ताओं
 की

 संख्या
 के

 भ्रनुसार  किया  जायेगा  ।

 fort साधन  गुप्त  :
 मैं

 बहुत  दुःख  से  इस  चर्चा को  कर  रहा  हूं
 ।

 जब  जीवन  बीमा  निगम
 विधेयक  शर  जीवन  बीमा

 उपबन्ध  )  विधेयक  ac  राष्ट्रीयकरण  की  नीति पर  पूंजीपति  आक्षेप
 कर

 रहे  थे  तो  मैंने
 न

 केवल  अपने  दल
 की

 कौर  से  वरन्‌  बीमा  सेवायों  के  कर्मचारियों  की  कौर  से  सरकार

 द्वारा  को  गई  कार्यवाही  का  समर्थन  किया  था  |

 पहले  वित्त  मंत्री  ने  इस  बात  को  स्वीकार  किया  था  कि  राष्ट्रीयकरण  निश्चय  के  बारे  में
 सर्वप्रथम  अखिल  भारतीय बीमा  कर्मचारी  सीधा  ने  ae  हिन्दुस्तान  कर्मचारी  नन्हा  के  संघ  ने  ही

 उनकों  बधाई
 दी

 थी
 ।

 उनसे  मेरा
 ७  वर्ष  का  सम्बन्ध

 ।

 मूल  अंग्रेजी में  ।
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 र  अन्य  सेवा  सम्बन्धी  शर्तों  के  विषय  में  चर्चा

 जब  जीवन  बीमा  निगम  विधेयक  प्रवर  समिति  के  पास  तो  अखिल  भारतीय  बीमा  कर्मचारी

 art  ने  निगम  के  संगठन  प्लेग  कारोबार  के  एकीकरण  के  सम्बन्ध  में  महत्वपूर्ण  सुझाव  दिये  थे  ।

 मुझे  यह  देख  कर  दुःख  होता  हैं  कि  इस  निगम  के  कर्मचारी  wa  असंतुष्ट  हैं  प्रौढ़  हड़ताल  करने

 की  सोच  रहें  हैं  ।  ५  दिसम्बर  को  उन  लोगों  ने  एक  दिन  की  हड़ताल  की  थी  ।  दफ्तर  के  कर्मचारियों  के

 अतिरिक्त  बाहर  काम  करने  वाले  कर्मचारियों ने  भी  उनका  साथ  दिया  ।  माननीय  वित्त  मंत्री कहते  हैं

 कि इस  सब  का  कारण  वह  दल  है  जिससे  सम्बन्ध  रखता  हूं  ।  यह  बड़ी  झ्राइचर्यजनक  बात  है  |

 मैं  इसका  उत्तर  उसी  प्रकार  से  नहीं  दूंगा  किन्तु  मैं  तथ्य  बताकर  स्पष्ट  कर  दूंगा  कि  ्र संतोष का का

 कारण  इसके  बिल्कुल  विपरीत  ही  है  |  क्या  उनके  वेतन  इतने  संतोषजनक  हैं  कि  वे  कुछ  भी  नहीं  चाहते
 ?

 हमें  तथ्यों  को  देखना  चाहिये  |

 जानते  हैं  कि  वेतन  के  मामलें  में  बुनियादी  तन  बड़ा  महत्वपूर्ण  है  |  उसी  के  आधार  पर  वरिष्ठता

 का  हिसाब  रहता  उसी  के  आधार  पर  भविष्य  निधि तथा  निवृत्ति  वेतन  शादी  दिये  जाते  हैं  ।  अब  हमें

 इन्हीं  के  बारे  में  देखना  है
 ?

 के  लिये  YY—V’Qo  रुपये  वेतन क्रम
 रखा  है  कौर  अधीनस्थ  कर्मचारियों

 के  लिये  ३०-६०  रुपये  वेतन क्रम  रखा  गया  है  |  यदि  श्राप  पहलें  की  स्थिति  से  इसका  मुकाबला  करें  तो

 मालूम  होगा
 कि

 वेतन  दरें  कितनी  घट  गई  हैँ  ।

 पहले  नेशनल  बीमा  कम्पनी  में
 ८  ०-२८०  वेतन दर  में  ८०-३२०  रुपये  थी

 इंडियाਂ  में  Fo—33y eq FT रुपये  थी  ।  इस  कारण  आरंभिक  बुनियादी  वेतन में  १०  रुपये से  लेकर  २५  रुपये

 तक  की  कमी  है  कौर  अ्रत्यधघिक  वेतन-में  ६०  रुपये से  लेकर  Ry  रुपये  तक  की  कमी  है  ।  राष्ट्रीयकरण

 के  बाद  भी  इण्डियन  ट्रेड  एण्ड  जनरल  इन्शोरेंस  कम्पनी ने  ८  ०-२६०  रुपये  की  दर  रखी  हैं  ।

 इसी  प्रकार  दफ्तरियों  इरादी  के  वेतन  के  बारे  में  भी  आरंभिक वेतन  में  अर्से  ७  रुपये

 की
 कमी  हुई  है  प्रौढ़  प्रीत  के  वेतन  में  १०  रुपये से  लेकर  ५८  रुपये  की  कमी  हुई  है  ।

 निगम  के  अधीन  अधिक  से  अधिक  महंगाई  भत्ता  ६५  रुपये  मिल  सकता  ह्  दूसरे  सेवायों  में ७

 महंगाई  भत्ता
 ८०

 से
 लेकर  १३५  रुपयें  तक  था  |

 इसलिये  महंगाई  भत्ते  में
 भी  १४ रु

 पये  से  लेकर  evie/a/-

 रुपये  की  कमी  हुई  है  |

 कुल  वेतन  में  जो
 भ्रातृ

 वे
 प्र  भी

 प्रदीप  हैं
 ।

 कुछ  ग्राहकों  से  यह  बात  स्पष्ट  हो  जायेगी  ।  ये

 झांकड़े  सेवा  के  बीसवें  तथा  छब्बीसवें  वर्ष  के  वेतन  के  अन्तर  से  सम्बन्धित

 हैं  निगम  के  कर्मचारियों  के  पहलें  वर्ष  का  वेतन  १२४५  रुपये  होगा  छोटे  नगरों  में  १०४  रुपये  होगा  |

 तथा  अन्य  सेवायों में  वेतन  १२० से  १८४५  रुपये  तक  होगा  |

 पांचवे  वर्ष  में  निगम  का  क्लिक
 १४५

 रुपये  लेगा  दूसरे  समवायों में  २३८/२/-  रुपये तक  लेगा

 इसी  प्रकार
 दसवें

 वर्ष  में  निगम  के
 कर्मचारियों

 का
 वेतन  १७०/-  रुपये  होगा  ae  दूसरे  समवायों का

 वेतन  95/22 /-  रुपये  तक  होगा
 ।  चौबीसवें  वर्षों  निगम  का  कर्मचारी ३  ०५  रुपये  लेगा  कौर

 दूसरे
 समवायों

 के
 कर्मचारी

 २३६०  रुपये  से
 लेकर  SBE

 रुपये  तक  लेंगे  ।  छब्बीसवें  वर्ष  निगम  का
 चारी  ३०५  रुपये ही  लगा  श्र  राय  समवायों  के  कमेंचारी  ४१३  रुपयें से  £4/22/-  रुपये तक  लेंग े।

 इसी  प्रकार  से  अ्रधीनस्थ  कर्मचारियों  के  वेतनों  में  भी
 बहुत  ह्  ।  निगम  के  अ्रधीनस्थ

 कर्मचारी पहले  वर्ष  में  ७५  रुपये
 लेंगे

 लेंगें  किन्तु  दूसरे  समवायों  के  कर्मचारी  ७७  रुपये  से  १००  रुपये  तक  लग
 और  इसी  प्रकार  बीसवें  वर्ष  में  निगम  के  कर्मचारियों  को  ११०

 रुपये  मिलेंगे  किन्तु  दूसरे  .  समवायों
 कमेंट्री  ११८  रुपये

 से  १४६/८/-  रुपये  तक  लेंगे  ।



 १२१२  जीवन  बीमा  निगम  के  कर्मचारियों  के  वेतन  क्रम  निर्धारण  १७  Paxs

 और  eg  सेवा  सम्बन्धी  शर्तों  के  विषय  में  चर्चा

 [  श्री  साधन  गुप्त  ]

 पहले  वर्ष  में  निगम  का  क्लर्क  ५  रुपये  से  ६०  रुपये  तक  कम  वेतन  लेगा  कौर  छब्बीसवें वर्ष

 में  ८५  रुपय ेसे  gwe//-  रुपये  तक  कम  लेगा  |  झ्रधीनस्थ  कर्मचारी पहले  वर्ष  में  २  रुपये  से  RX

 रुपये तक  कम  लेंगे  कौर  बीसवें  में
 ८

 रुपये  से  ३६/८/  रुपये  तक  कम  लेंगे  ।  इस  में  वें  रकमें  शामिल

 नहीं  हैं  जो  बोनस  के  तौर  पर  उन्हें दी  जानी  बन्द  कर  दी  गई  हैँ  ।  ६  अक्तूबर की  द  पत्रिका
 में

 बताया  गया  है  कि  यदि  निगम  के  वेतन  स्तर  लागू  किये  जायें  तो  समवाय  में  एक  कलक

 को २४५  वर्ष की  सेवा  में  ५,७७२  रुपये  कम  मिलेंगे और  में  १४,३५२ रुपये  कम  ।

 निर्धारित  करते  समय  बुनियादी  वेतन  को  ठीक  करने  की  अधिक  जरूरत  होती  है  ।  किन्तु  यहां  ठीक
 उसके

 उलट  ही  किया  गया  है  ।  जहां  महंगाई  भत्ता  निगम  की  दरों  से  कम  है  वह  कुल  वेतन  में  से  महंगाई भत्ता

 करके  शेष  वेतन  को  बुनियादी  समझा  जाता  है  ।  इस  तरीके  से  जो  wars  होगा
 उसका

 उदाहरण  मैं  प्रापको  देता  हूं  ।  रेलवे  कर्मचारी  सहकारी  बीमा  समवाय  का  एक  २५  वर्ष  की

 सेवा के  बाद  १७५  रुपये  लेगा
 ।  इस  तरीके  के  अनुसार  २५  रुपये  नगर  भत्ता  1...  ५५  महंगाई

 भत्ता  इस  प्रकार  बुनियादी  वेतन  €८  रुपये  निर्धारित  किया  जायगा  |  इस  प्रकार  उसके  वास्तविक वेतन

 में  ५२  रुपये  का  प्रकार  पड़ा और  वह  नयें  स्तर  की  अन्तिम  रकम  प्राप्त  नहीं  कर  सकता  इस  पर

 वार्षिक बोनस  भी  सरकार  ने  बन्द  कर  दिया  है  |  कब  तक  यह  उनका  एक  अधिकार  सा  बन  गया  था  |

 औद्योगिक  न्यायाधिकरण ों ने  बार-बार  वास्तविक  वेतन  तथा  निर्वाह  वेतन  के  प्रकार  बताये  हैं

 शर  कहा  हैं  कि  सरकार  को  निर्वाह  योग्य  वेतन  देने  का  प्रयास  करना  चाहिये  |  किन्तु  सरकार  को  इन  सब

 बातों  की  कोई  परवा  नहीं  है  ।  वित्त  मंत्री  यह  कभी  नहीं  कह  सकते  कि  वेतन  इतना  है  जिससे  निर्वाह  हो

 सके  |

 श्राप  देखिये  कि  त्यौहारों  के  अ्रवस  रों  पर  क्लर्कों  को  कितनी  कठिनाई  होती है  ।  दीवाली के  अवसर  पर

 कुछ  व्यय  होता  है  |  पहले  बोनस  से  उनका  यह  काम  चल  जाता  था  किन्तु  wa  उन्हें  शौर  भी  ज्यादा

 तकलीफ का  सामना  करना  पड़ेगा  ।

 इन  सब
 बातों  के  होते  हुए  यह  कहना  गलत  है

 कि
 जो  भ्र संतोष  कर्मचारियों में  फैला  gat  है  उसकी

 जिम्मेदारी बाहर  वालों  पर  है ं।

 तथा  लोहा  कौर  इस्पात  मंत्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी  :  माननीय  उपाध्यक्ष

 जो
 भाषा  माननीय  मित्र  प्रयोग  कर  रहे  हैं  वह  चाहें  संसदीय  हो  या  न  हो  किन्तु  है  बुरी  wa  यह  सब

 ठीक  है  कि  वह  कहें  कि  यह  लूट  मची  हुई  है
 ?

 कृष्ण स्वामी  )
 :

 बिल्कुल  संसदीय  भाषा है  ।

 उपाध्यक्ष महोदय  :  प्राप़्ति  पर  निर्णय  उसी  are  से  नहीं  होना  चाहिय े।

 tat नि०
 चं०  चार्जों  :

 हम  केवल  प्रार्थना  कर  रहे  हैं  ।

 महोदय
 :

 यह  असंसदीय  तो  नहीं  है  किन्तु  ऐसी  भाषा  बोलना  वांछनीय नहीं  है  ।

 मैं  समझता
 था  कि

 माननीय  सदस्य  अपनी  बातें  मनवाना  चाहते  हैं  ?  शायद  यह  भाषण  पहले  तैयार

 ्
 श्री

 गाडगौल
 )  :  क्या  बाहर  के

 लोग  संसदीय
 भाषा  का  प्रयोग  कर

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ऐसे  शब्दों  का  प्रयोग  ठीक  नहीं है  ।  चाहे  हम  जानते  हों  कि  हमारी  बात  मानी

 नहीं  जायेगी
 ।  किन्तु  हमें  ऐसी  भाषा  में  कहना  चाहिये  जिससे  यह  प्रतीत  हो  कि  हम  मनवाने  का  यत्न

 कर्‌ क  रहे  हैं  ।

 मूल  अंग्रेजी
 में  ।



 १२१३ १७  PEUg  जीवन  बीमा  निगम  के  aaafeat  के  वेतन  क्रम

 निर्धारण  कौर  अन्य  सेवा  सम्बन्धी  शर्तों  के  विषय  में  चर्चा

 fat  साधन  गुप्त
 :

 वित्त  मंत्री  ने  हमारे  दल  की
 हतक  की  है  ।

 मुझे  प्राधिकार  है
 कि

 मैं  उसका  ज़ोर

 से  जवाब  द ू।

 1  उपाध्यक्ष  महोदय
 :
 मैं  करता  हूं  कि  अब  वह  ऐसे  शब्द  प्रयोग  नहीं  करेंगे

 ।

 श्री  साधन  गुप्त  :  माननीय  वित्त  मंत्री  कर्मचारियों  को  भेड़-बकरियां  समझते  हैं  ।  वह  उनकी

 तकलीफों को  नहीं  समझते  |  मेरे  भ्रांकड़े  यह  सिद्ध  करते  हैं  कि  कर्मचारियों  की  ज़ेबें  काटी  गई  हैं  ।

 इसके  बाद  विशेषाधिकार  बीमारीं  की  ae  प्राणी
 में

 पर्याप्त  कमी  कर
 दी  गई  हैं

 ।  पहलें  उपदान

 दिया  जाता  था  |  we  त्यागपत्र  देने  पर  कोई  उपदान  नहीं  मिलेगा  ।  इतनी  सब  बातें  होने  पर  भी  वित्त

 मंत्री  यही  कहेंगे  कि  यह  साम्यवादियों  की  शरारत  हैं  ।

 पहले  निरीक्षकों  तथा  संगठनकर्ताश्रों  के  लिये  इतनी  प्रतियोगिता  थी  कि  यदि  एक  समवाय  में

 वह  अ्रसफल  रहते तो  दूसरे  में  उन्हें  काम  मिलता  था  ।  इसी  कारण  पहलें वें  कर्मचारी  किसी  प्रकार

 की  आपत्ति  प्राणी  नहीं  करते  थे  ।  पहले  जो  ज्यादा  काम  लेता  था  वह  फायदे  में  रहता  था  |  इसी  कारण

 ये  सब  बातें  उत्पन्न  हो  गई  थीं  ।  बेनामी  तथा  जाली  शभ्रभिकर्ता  काम  करने  लगे  ।  संविदा  के  आधार  पर

 काम  करने
 का  यह  परिणाम  था  ।  इस  बुराई  को  दूर  करने  के

 लिये  exo  के  प्रीमियम में  संशोधन

 किया  गया  था  ।

 इस  पर  भी  बीमा  सेवायों  के  संचालकों  ने  इस  विधि  का  कई  तरीकों  से  उल्लंघन  जारी  रखा  |

 लोगों  का  यह  विचार  था  कि  राष्ट्रीयकरण  के  बाद  सरकार  इन  बुराइयों  को  दूर  करेगी  ।  किन्तु

 इस  फैसले ने  सब  को  निराश  कर दिया है  कि  १९५७  के  बाद  उनको  उनके  काम  के  आधार

 पर  श्रेणीबद्ध  किया  जायेगा  ।  इससे  इन  कर्मचारियों  को  बड़ी  कठिनाई  रहेंगी ।

 यह  बात  तो  सब  जानते  हैं  कि  हमेशा  काम  एक  समान  रूप  में  नहीं  मिलता  |  पहले  तो  अभिकर्ता

 एक  समवाय  छोड़कर  दूसरे  समवाय  में  जा  सकते  किन्तु  wa  वह  बात  भी  नहीं  रही  ।  इससे  कुछ

 लोग  बिल्कुल  बेकार  भी  हो  सकते हैं  |

 यह
 भय  अवास्तविक  नही ंहै  ।  निगम  में  अभिकर्ता ग्र ों की  संख्या  ३,०००  से  ४०,०००  तक  हो

 गई  झपने  अभिकरण
 को

 बनाये  रखने  के
 लिये  एक  अभिकर्ता को  ४०,०००  रुपयें  का  काम  लेना

 चाहिये  ।  यदि इस
 वर्ष

 का  हिसाब  देखा  जाये  तो  बहुत  से  कर्मचारियों से  भ्र न्याय  हो  सकता

 संविदा
 के

 तरीके  पर  जो
 सब

 से
 बड़ी  आपत्ति  है  वह  यह  है

 कि  इससे  निगम
 का  उद्देश्य  पुरा

 न  होंगा  रकम  राय  वाले  लोगों  में  यह  बीमा  सर्वप्रिय  न  होगा  ।  किसानों  तथा  मजदूरों  को  बीमे

 के  लिये  राजी  करने  के  लिये  बहुत  प्रचार  की  जरूरत  है  ।  एक  बार  बीमा  कराने  पर  उन्हें  यह  भी

 बार-बार  कहलवाना  होगा  कि  वह  प्रीमियम  भी दें  ।

 इससे  समाज
 के

 उस  अग
 में  यह  बात  फैलेगी  जहां  इसकी  बहुत  जरूरत  यदि  इस प्रकार

 की  परिस्थिति  में  ये  लोग  असंतुष्ट  हों  तो  फिर  हैरानी  की  कौन  सी  बात  है  ।  लोगों  को  यह  कहकर
 घोखा

 नहीं  देना  चाहिये कि  यह  शरारत  साम्यवादी
 दल  ने  करा  रखी

 मैने
 बता

 दिया  है  कि  कर्मचारियों
 ने  पहले  क्या  स्तर

 प्राप्त
 कर लिये हैं  ।  ये  उन्हें  वैसे  ही  नहीं

 मिले  किन्तु
 इसके  लिये  उन्हें  प्रयास  करना  पड़ा

 है
 ।  इसलिये

 जब  site
 श्रमिक  बोझ  वह  नहीं  उठा

 सकत  ॥

 मूल  अग्रेजी  ।



 १२१४  जीवन  बीमा  निगम  के  कर्मचारियों  के  वेतन  क्रम  १७  REYES

 निर्धारण  श्र  अन्य  सेवा  सम्बन्धी  शर्तो  के  विषय  में  चर्चा

 [  श्री  साधन  गुप्त  |

 सरकार  जो  बातें  इस  के  जवाब  में  कहती  है  वह  सब  निराधार हैं  ।  यह  कहा  जाता  है  कि
 कर्मचारियों

 को  शिकायत  नहीं  करनी  चाहिये  क्योंकि  उनके  विद्यमान  वेतन  रहेंगे ।  यह  बात  सच  नहीं  हैं  ।  बोनस

 त  मिलने  के  कारण  वास्तव  में  पर्याप्त  कमी  जायेगी |

 इसके  अतिरिक्त  पारिश्रमिक  के  सुरक्षण से  एक  कार्य  के  लिये  होने  वाली  श्राय  विभिन्‍न  प्रकार

 की  हो  जायेगी  |  दूसरे  यह  कहा  गया  है  कि  वेतन क्रम  सरकारी  स्तर  के  अनुसार  निश्चित  किए  गए

 2eYs  के  वेतन  आयोग ने  प्रारम्भिक  वेतन  ५५  रुपये  रखा  था  तथा  श्री  हमें  यह  मालूम  ही

 है  कि  वस्तु ग्र ों के  मूल्य  अ्रधिक  हो  जाने पर  भी  महंगाई  भत्ता नहीं  बढ़ाया  गया |  ।  इस  प्रकार

 किसी  भी  कर्मचारी  का  पारिश्रमिक  उचित  मजूरी  नहीं  कहा  जा  सकता  है  |  इसीलिये  सरकारी

 चारियों  ने  दूसरे  वेतन  आयोग  की  मांग  की  है  |

 परन्तु  इनके  वेतन क्रम  सरकारी  स्तर  के  ही  नहीं  हैं  ।  मुझे  यह  पता  लगा  है  कि  बड़े  नगरा
 म  एक

 सरकारी  लिपिक का  न्यूनतम  वेतन  १३७  रुपये  ८  खाने  होता  है  तथा  जैसा  कि  निगम  के  कर्मचारियों

 के  लिये  निर्धारित किया  गया  है  १२५  रुपये  नहीं  होता  परन्तु यदि  सरकारी  स्तर  यह  होगा तो  भी

 बीमा  कर्मचारियों  को  यह  वेतन  देना  उचित  नहीं  होगा  क्योंकि  वह  इस  समय  उससे  अधिक  मजूरी

 ले  रहे  हैं  ।  दूसरे  निगम  के  सरकार  के  प्रशासनिक  पक्ष के  समान  नहीं हैं  ।  इसके  भ्र ति रिक्त

 सरकार ने  रिजर्व  बैंक  तथा  राज्य  बैंक  के  कर्मचारियो ंके  वेतन क्रम  सरकारी  कर्मचारियों  से  अ्रघिक

 रख ेहैं  तब  इस  निगम  के  कर्मचारियों के  वेतन क्रम  भी  इन  बैंकों के  कर्मचारियों  के  समान  क्यों  नहीं

 रखे  गये  क्योंकि  यह  निगम भी  लगभग  बैंकों  के  समान ही  है

 अन्त  मैँ  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  राष्ट्रीयकरण  के  चन्  भी  एम्पायर  श्राफ  इंडिया  कम्पनी

 नें  अपने
 वेतन  ५३  रुपये सें  ७५  रुपये कर  दिये  हैं  जबकि  यह  एक  सरकारी  प्रशासक  कैटरीना  काम

 कर  रहा हू  ।  में  यही  कहना  चाहता हं  कि  जब  निगम  की  स्थिति  sot  कर्मचारियों  को  अधिक  वेतन

 देने की  हू  तब
 उससे  बेतनक्रम  भ्रमित  क्यों  नहीं  रखे  जाते  |  Lot  करोड़  रुपये  हैं  जिससे  इन

 कर्मचारियों  की  मांगें  पुरी  की  जा  सकती  तब  इसका  कोई  कारण  नहीं  कि  इनकी  सभी  मांगें  ग्र्च्छी

 पुरी  क्यों नकी  जायें  ।

 में  लाभांश  के  अधिकार के  बारे  में  चेतावनी  देना  चाहता  हूं  ।  कार्यालय  के  तथा
 क्षेत्रीय

 कर्मचारियों  को  लाभांश
 मिलता

 था
 तब  उन  को

 इसे
 न  देने  में  कोई  औचित्य

 नही ंहै  जब  कि  राज्य  बैंक

 जोकि  सरकारी  संस्था  लाभांश  दिया  जाता है  ।  मैं  जानता  हूं  वित्तमंत्री  मेरे  अधिकांश
 आंकड़ों

 को  गलत  बतायेंगे  इस  प्रकार  मामला  नहीं  सुलझ  सकता ।  यह  तो  तभी  सुलझ  सकता हैं
 जब  बीमा  कर्मचारी  संस्था  के  प्रतिनिधि  वित्तमंत्री  तथा  निगम  एक  साथ  बैठें  तथा  इस  मामले  पर  विचार

 कर  |

 कर्मचारियों
 ने

 १९५३
 में

 अपनी  मांगों
 को प्रस्तुत  किया  था  तथा  वह  बातचीत  का  माध्यम था

 इसलिये  वित्त  मंत्री  तथा  इन  कर्मचारियों  के  प्रतिनिधियों  को  एक  साथ  बैठकर  बातचीत  करनी  चाहिये

 तथा  मेरे  विचार  से
 इस

 समस्या  का  हल  पाया  जा  सकता  है
 ।  वित्त  मंत्री ने  उनके  वेतन क्रम  निश्चित  करते

 हुए  उनका  परामर्श  भी  नहीं  लिया  तथा  उनसे  वैकल्पिक वेतन क्रम के  सम्बन्ध  में  भी  नहीं  पुछा  गया  |

 इस  असन्तुष्ट  वातावरण
 में  श्राप  जान  सकते हैं  कि  वह  किस  प्रकार काम  कर  सकते  हैं  ।  इसलियें  मेरी

 arg से  फिर  प्रार्थना  है  कि  वह  एक  द्विदलीय  सम्मेलन  बुलायें तथा  इस  पर  विचार  करें
 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 दस  सदस्य  इस  प्रस्ताव  पर
 बोलना  चाहते हैं

 ।  माननीय  मंत्री  उत्तर  देने

 के
 लिये

 कितना
 समय  लेंगे  ।

 मूल  भ्रंग्रेजी  में  ।



 १२१५ १७  PEXS  जीवन  बीमा  निगम  के  कर्मचारियों  के  वेतन  क्रम

 निर्धारण  कौर  भ्रमण  सेवा  सम्बन्धी  शर्तों  के  विषय  में  चर्चा

 श्री  fro  त०  कृष्णमाचारी  :  मेरे  विचार  से  मुझे  लगभग  श्रद्धा  घंटा  चाहिये  |

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 यदि  प्रत्येक  माननीय  सदस्य  दस  मिनट  तक  बोलना  चाहें  तो  सभी
 को

 समय

 दिया  जा  सकता  है  ।  श्री  चटर्जी  प्रारम्भ करें  ।

 श्री  fro  चे  चटर्जी  :
 मैं  माननीय  वित्त  जो

 बहुत  कठोर
 को

 कुछ  दयालु
 बनाने

 का
 व्यर्थ

 प्रयत्न  कर  रहा  हूं  ।  उन्हें  इन  बेचारे  गरीब  कर्मचारियों से  कुछ  सहानुभूति  रखनी  चाहिये ।  मैं  उन  लोगों

 में से  नहीं  हूं  जो  हड़ताल  के  पक्ष में  हैं  ।  परन्तु मेरे  पास
 अखिल  भारतीय

 बीमा  कर्मचारी
 संस्था

 के

 लोग  जाये  जिन्होंने  कलकत्ते के  एक  सम्मेलन  कां  सभापतित्व  करने  की  प्रार्थना
 की

 जिसमें  संसद्‌  सदस्य

 ard  वालें  थे  ।  प्रजा  सोशलिस्ट  संसद्‌  सदस्य  थे  तथा  हमने  प्रशासन

 दिया  था  कि  वे  हड़ताल  न  करें  तथा  हम  पक्ष  संसद्‌  में  प्रस्तुत  जिससे  उनके  साथ  न्याय  किया

 जा  सके  ।  परन्तु मुझे  खेद  है  कि  उनके  साथ  न्याय  नहीं  किया  गया  है  |

 मैं  प्रारम्भ  से  कुछ  बताना  चाहता  हूं  ।  राष्ट्रीयकरण के  ष्  कुछ  ara थी  कि दुर्व्यवस्था

 शादी  समाप्त  हो  जायेगी  तथा  उनको  सरकारी  क्षेत्र  में  बहुत  सी  सुविधायें  मिलेंगी जो  गैर-सरकारी

 क्षेत्र
 में

 उपलब्ध
 नहीं  हैं  ।  परन्तु  सब  कुछ  इसके  प्रतिकूल  हुआ ।

 उनकी  पहली  मांग  है  कि  उनका  वेतनक्रम  ८०  से  प्रारम्भ  होना  चाहिये  तथा  ५५  रुपये  से  प्रारम्भ

 नहीं  होना  चाहियें  ।  न्यायाधिकरण ों  as  के  चाट  उनका
 ८०

 रुपये  वेतन  किया  गया  जोकि  aa  फिर

 ५५  रुपये
 कर  दिया  गया  कहते ंहैं  कि

 निगम
 की  कार्य पटुता  बढ़  जायेगी  तथा

 यह
 भी  बता  रहे

 हैं  कि  इसका  व्यापार  बढ़  गया  तब  श्राप  उनका  वेतन
 ८०

 रुपये  से  ५५  रुपये  कयों  कर  रहे  हैं  ?

 दूसरे  मैं  महंगाई  भत्ते  के  बारे  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  यह  न्यूनतम  ६२  रुपये  होना  चाहिय े।

 लाभांश  के  बारे में  मै ंयह  कहना  चाहता  हूं  कि  उच्चतम  न्यायालय  ने
 लाभांश

 के  एक  मामले  में  एक

 निर्णय  दिया कि  लाभांश  राष्ट्रीयकृत उपक्रमों  में  नहीं  दिया  जा  सकता  है  ।  परन्तु  फिर  भी  यदि  सरकार

 चाहें तो  उस  लाभ  में  से  उन  मजदूरों को  कुछ  दे  सकती है  जो  उसमें काम  कर  राज्य  बैंक  में

 उपदान  के  रूप  में  एक  मास  का  वेतन  दिया  गया  यदि  उसको  लाभांश  कहना  नहीं  चाहते

 तो  उसको  कौर  कुछ  नाम  दे  दीजिये  ।  सिंदरी  उर्वरक  कारखाने में  भी  एक  से  दो  मास  का  वेतन

 उपदान  के  रूप  में  दिया गया  हैं  ।  चौथे  छोटे  बीमा  समवायों  को  वेतन क्रमों  को  leas  रूप  दिये  जाने

 तक  कुछ  अन्तरिम  सहायता दी  जानी  चाहिये  ।

 अन्त  में  बे तन क्रम में  अ्रघिकतम  वेतन ३२०  रुपये  ग्रीवा  ३२४  रुपये  होना  चाहिये ।  ६  अथवा

 ७  जो  मुख्य  समवाय  हैं  उनमें  वेतन क्रम
 ८०

 से  ३२०  भ्रमणा  ३२४५ तक  के  ग्रुप  चाहें  तो  ३००

 रुपये  कर  जिस  से  उनमें  भ्र संतोष  न  रहे  ।

 मेरा  विचार  है  कि  श्री  साधन  गुप्त  के  सुझाव  पर  काम  करने  का  समय  गया है  कि  माननीय

 मंत्री  दोनों
 संस्थाओं

 के  प्रतिनिधियों  से  बातचीत  करें
 ।

 यदि  वह  बातचीत  करना  पसन्द  नहीं  करते हों

 तो  कम  से  कम  उन्हें एक  मजूरी  मंडल
 बनाना  चाहिये

 जो
 इस  कठिनाई  को  सुलझा सके  ।

 pa  गाडगील  :
 मेरे  विचार  से  यह इस  सभा  का  कत्तव्य है  कि  वह  इसका  ध्यान

 रखे
 कि

 बीमा  कर्मचारियों
 को  उचित  मजूरी  मिलती  है  अथवा  नहीं  क्योंकि  इसी  सभा  ने  इस  उद्योग

 का  राष्ट्रीयकरण  किया  राष्ट्रीयकरण की  सफलता  का  इससे  पता  लगता  है  कि  व्यापार  बढ़ा  है

 अथवा  नहीं  तथा  दूसरे
 प्रबन्ध

 और  कर्मचारियों में  सहयोग  है  waa  नहीं  ।  व्यापार  की  बात तो  छोड़िये

 परन्तु  यह  ठोस  सत्य  है  कि  बीमा  कर्मचारियों  में  बहुत  भ्र सन्तोष  है  ।
 नश  रसवयसव्थ्यवर

 मूल  ग्रेजी  में  ।



 १२१६  जीवन  बीमा  निगम  के  कर्मचारियों  के  वतन  क्रम  १७  gene

 निर्धारण  ग्रोवर  अरन्य  सेवा  सम्बन्धी  शर्तों  के  विषय  में  चर्चा

 [  श्री  गाडगील  |]

 श्री  देशमुख  जब  विधेयक  सभा  के  समक्ष वायदा  किया था  कि  स्थायी  सेवा
 वाले  किसी

 भी

 व्यक्ति को  कोई  हानि  नहीं  होगी  तथा  वर्तमान  वित्त  मंत्री  ने  भी  यही  reared  दिया था  ।  निगम

 के  प्रधान
 ने  भी  ऐसा ही  श्राइवासन  दिया था  ।

 सरकार  को  एकीकरण  का  पर्याप्त  अनुभव  है  ।  जब
 राज्यों

 का  एकीकरण किया  गया  था

 तब भी  इन राज्यों  के  कर्मचारियों  शादी की  समस्या सामने  श्राई  तथा  एक  निश्चित  नीति  इनके

 बारे  में  अपनाई  गई  थी  ।  संभवतया  उससे  सरकार  का  कुछ

 मार्गदर्शन

 हो  परन्तु किसी  परिणाम

 पर पहुंचने  से  पुर्व  दिक्षा  सम्बन्धी  योग्यतायें  कौर  अनुभव  पर  भी  विचार  किया जाना  चाहिये  |  कुछ

 समवाय  जो  कि  सोच  समझ  कर  बचत  से  चल  रहे  उनके  कर्मचारियों  को  विलीन  करने  में  काफी

 अन्याय  हुमा  है  ।  समाचारपत्रो ंमें  परिवार  पोषण  का  आरोप  लगाया  गया  मैं
 विस्तार

 में  नहीं

 जाना
 परन्तु  इतना  अवश्य  कहूंगा  कि  इस  सम्बन्ध  में

 एक  निश्चित  प्रमाप
 होना

 ताकि  भ्रांति  भ्र  असन्तोष  का  प्रीत  हो  सके

 मैं  विषय  के  प्रभारी  wed  माननीय  मित्र को  बताना  चाहता हूं  कि  क्मंचाश्यों  का
 संगठन

 काफी  मजबूत  है  कौर  उन्होंने  राष्ट्रीयकरण  से  पुर्व  ही  काफी  संघर्ष  के  कुछ  प्राप्त  किया

 इसलिये  इस  बात  की  उपेक्षा  करके  कि  उन्होंने  एक  दिन  की  हड़ताल  की  उनकी  उचित  मांगों

 को  स्वीकार कर  लेना  चाहिये  ।  किसी  इस  मामले  के  सुपरिचित  अधिकारी  अथवा
 किसी  वेतन  बोर्ड

 क़ो  मामला  सौंप कर  झ्रथवा  जैसा कि  श्री  चटर्जी  ने  सुझाया  कि  विभिन्न  बीमा  कमंचारियों  के
 संघों

 के  प्रतिनिधियों  से  मिल  कर  मामला  हल  करना  इससे  मामला  सरल  ही  होगा  ।  यदि

 कोई पग
 न  उठाया  गया  तो  कारोबार  में  सुधार  नहीं  ate  राष्ट्रीयकरण  के  विरोधी  कहेंगे

 कि  यह  देश  की  अ्रथे-व्यवस्था  कौर  प्रगामी  योजनाओं
 को  नष्ट-भ्रष्ट

 करने  उदाहरण है  |

 छोटे  स्तर  के  कर्मचारियों ने
 तो  राष्ट्रीयकरण  पसन्द  किया  परन्तु  जो  लोग  प्रमुख  पदों

 उन्होंने  इसे  पसन्द  नहीं  किया  ।  कौर वे  इस  राष्ट्रीय  उद्योग को  सफल  बनाने  के  प्रति  उदासीनता

 प्रदर्शित  कर  रहे  यह  सरकार  की  वैध  गौर  वैधानिक  जिम्मेदारी  ही  नहीं  प्रत्युत  नैतिक

 दारी  भी  कि  यह  राष्ट्रीय  उद्योग  असफल  न  हो  ।  क्योंकि  इससे  हमारे  शामों  के  हाथ  मजबूत

 होंगे ।  इसे  सम्मान  काप्र इन  न  बनायें  इस  भावना  से  इस  समस्या  को देखें  कि  हम  सब  इस

 मामले में  सहयोगी  हैं  ।  ऐसा  करने  से  सभी  को  मान्य  सन्तोषजनक ढंग  से  मामला  सुलझ
 जायेगा

 शर  सरकार  का  इससे  गौरव  होगा |

 नौकरी  के  प्रत्येक  भर्ती  वेतन  निवृति  गायत्री  निवृत्ति  इत्यादि  सभी

 बातों की  आलोचना हो  रही  है  ।  क्लर्क  कौर  सहायक  सभी  की  शिकायतें  बड़े  अधिकारियों

 की  मैं  नहीं कह  सकता  |

 श्री  ति०  त  कृष्णमाचारी  :  उनकी  भी  है  ।

 श्री  गाडगील  :  परन्तु  वे  गुजारा  कर  सकते  ये  गरीब  नहीं कर  इसलिये मैं  वित्त
 मंत्री

 से  प्रार्थना  करूंगा कि  वह  वास्तविक  मामले को  समझने  का  प्रयत्न  करें  ।  मैं  कर्मचारियों  से  भी  कहूंगा

 कि  उन्हें लाभ
 की अश  नहीं  मिल  सकता  ।  उन्हें  इतना  मिल  जाना  चाहिये  कि  वे  समाज  में  प्रतिष्ठा

 से
 जीवन  व्यतीत

 कर
 सकें  ।  राष्ट्रीयकरण  का  श्री  यही  होता  है

 कि
 प्रारम्भ  में  सभी  थोड़ा  बहुत  बलिदान

 करें  ।  इसलिये  कठिनाई
 को  समझ  कर  विश्वास  कौर  युक्तियुक्त  दृष्टिकोण  से  सारी  समस्या  को  हल

 करने  का
 प्रयत्न  करें

 ।  मुझे  विश्वास है  कि  इसके
 सन्तोषजनक

 परिणाम  रहेंगे

 मूल  wast  में  ।



 है  229.0 १७  geYk  जीवन  बीमा  निगम  के  कर्मचारियों  के  वेतन  क्रम

 निर्धारण  श्र  अरन्य  सेवा  सम्बन्धी  शर्तों  के  विषय  में  चर्चा

 श्री श्र०  म०  थामस :  )
 :

 माननीय  उपाध्यक्ष  ७७०.  थोड़े  समय  में  मैं

 वक्ताओं द्वारा  उल्लेखित  वेतन  स्तरों  के  अतिरिक्त  शिकायतों के  कुछ  कारणों  की  site  भी  ध्यान  दिलाना

 चाहता हूं  ।  राष्ट्रीयकरण के  समय  आपके  पूर्वा धि कारी  श्री  देशमुख ने  बीमा  निगम का  उद्घाटन  करते

 समय  कर्मचारियों  को  वफादारी  कौर  लगन  से  काम  करने  का  किया  था  ।  परन्तु ऐसा  हम्ना

 नहीं ।  सभी  कौर से  असन्तोष  के  समाचार  ही  प्राप्त  हो  रहे  हैं  ।  सभी  वर्गों  के  कर्मचारियों में  प्रसन् तोष
 ~  st

 इस  स्थिति में  वे  कस  पूरी  होंगी  जो  कि  इस  महान  उपक्रम  पर  लगायी  जा  रही  हैं
 ।

 an SN
 मेंने कहा  कि  मैं  वेतन  क  के  प्रतिष्ठित कुछ  कौर  बातें  भी  कहूंगा  ।  मेरे  से  पूर्व  श्री  गाडगील

 नें  इस  मामले  में  सेवाशर्तों  के  एकीकरण  के  लिये  कुछ  नमूने  भी  प्रस्तुत  किये  ।  उनमें से  सिद्धान्त

 स्वीकार  किये  जा  सकते हमारे  समक्ष  विभिन्न  एयरलाइनों  के  विलय  का  उदाहरण  भी  है  ।  उसी

 सिद्धान्त  को  हम  यहां भी  अपना  सकतें  हैं  ।

 मैं  कुछ  उन  सिद्धांतों  की  झोर  सरकार  का  ध्यान  श्राकृष्ट  करना  चाहता  हूं  जो
 कि

 विशेषकर  मुख्य

 पदों  की  नियुक्तियों के  अवसर  पर  ध्यान में  रखे  जाते  पता  चला है  कि  शाखा  झ्र धि का  रियों  के  सम्बन्ध

 में  यह
 आदेश

 दिया  गया  है  कि  उनकी  नियुक्तियां उनके  द्वारा  दो  वर्ष
 में

 पूर्ण  किये  गये  कारोबार
 के

 ग्रा धार
 पर  होंगी ।  इससे  अ्रधिकारी  के  विशेष  गुणों  का  पता  नहीं चल  सकेगा  ।  फिर यह  भी  कि  उसकी

 गत  १०,  १४५  वर्ष  की  प्रगति  को  भी  इस  विचार  में  सम्मिलित  किया  जायेगा  ।  इसके  अतिरिक्त  समवाय

 में  उसकी  व्यक्तिगत  स्थिति  का भी  ख्याल  रखा  जायेंगी  ।  राम  शिकायत  कौर  मामला  इस  सभा

 और दूसरी  सभा
 में

 ata
 चुका  है  कि  निगम  में  एक  ही  समवाय  fate

 का  ही  आधिपत्य हैं
 ।  इसका

 कारण यही  है  कि  राष्ट्रीयकरण से  पूर्व  अधिकारियों  की  विभिन्न  समवायों  में  जो  स्थिति  थी  उसका

 ध्यान नहीं  रखा  गया  ।  भ्र  क्योंकि  एक  ही  समवाय  का  आधिपत्य  हो  गया  है  इसलिये  पक्षपात  कौर

 परिवार  पोषण  ् के झ्रारोप  लग  रहे  और  मामला  इस  प्रकार  का  है  कि  जांच  होनी ही  चाहिय े।

 मेरे  पास  दक्षिणी  क्षेत्र  के  सम्बन्ध  में  एक  गुमनाम  टाइप  किया  हु्आ  नोट  है  जिसे  मंत्रालय  के  अधि

 के  पास  भी  भेजा  गया  है  ।

 पति  ति०  त०  कृष्णमाचारी  :  गुमनाम  नोट का  कोई  मूल्य  इसका  कुछ  प्रयोग  नहीं  हो

 श्री  न् ०  स०  थामस  :  वे  घटनाएं  लगभग  मामले  कुछ  भी  हो  उनकी  जांच  तो

 होनी  ही  चाहिये  ।

 फानी  ति०  त०  कृष्णमाचारी  :
 एक  गुमनाम  नोट पर  हम  कोई  जांच  नहीं  कर  सकते  |  श्र  हम

 गुमनाम  पत्रों  की  are  कोई  ध्यान  नहीं देते  ।

 है श्री  हूँ  Ho  थामस कुछ  भी  मंत्री  महोदय ने  यह  तो  सभा  में  माना  है  कि  कठोरता

 और  पक्षपातपूर्ण  व्यवहार  के  मामले  यदि  उनके  ध्यान  में  लाये  गये  तो  वह  उनकी  जांच  करेंगे  ।  परन्तु

 मैं  जोर  दूंगा कि  जो  मामलें  वित्त  मंत्रालय  को
 सभा

 के  जिम्मेदार  सदस्यों  द्वारा  भेजें गये  हैं  उन्हें  एक
 न्यायिक  अधिकारी

 को
 भ्रध्ययन  के  लिये  देने  चाहिये  cog  कईयों  के  बारे  में  तो  इतना  भी  नहीं

 बताया  जाता  कि
 &

 प्राप्त  भी  हुए  हैं  कि  नही ं।

 में  उन
 सिद्धांतों

 की  बात  करता  हूं
 जो  कि  श्रपनाये  जाने  इस  सम्बन्ध में  तीसरा  सिद्धान्त  बीमा

 समवाय
 में  लगातार  सेवाकाल  के  सम्बन्ध  में  है  ।  ate  उस  पर  भी  विचार  किया  जाना  चाहिये  ।

 एएए
 फिर  यह

 भी  है  कि  विभागीकरण

 अंग्रेजी  में  ।
 ठीक  ढंग  से  नहीं  किया  गया  केरल  के  कई  ऐसे  नवयुवकों

 को
 भी



 १२१८  जीवन  बीमा  निगम  के  कर्मचारियों  के  वेतन  क्रम  १७  REX

 निर्धारण  are  प्रत्य  सेवा  सम्बन्धी  शर्तों  के  विषय  में  चर्चा

 श ०  भ०  थामस ]

 नहीं  लिया  गया  जिन्होंने कि  हमारे  आर्थिक  तौर पर  पिछड़े  हुए  क्षेत्र  में
 बीमे

 का
 सन्देश

 प्रौढ़
 जो  इससे  पूर्व  प्रमुख  पदों  पर  थे

 ।

 दक्षिण  क्षेत्र  के  विभिन्न  विभागों  को  देखने  से  पता  चलता  है  कि  सारे  इलाके  में  केवल  ७  से

 १०  शाखायें हैं  ।  त्रिवेन्द्रम  के  रंगत  ४  शाखायें पर  कहा  जाता  है  कि  त्रिवेन्द्रम  विभाग  बनाया

 गया  है  ।  इन  हालात में  विभिन्न  अधिकारियों  को  जो  कि  देश  के  इस  भाग  में  पहले  उत्तरदायित्वपूर्ण पदों

 पर थ  कस
 ५  ans

 सम्मिलित  किया जा  सकता  है
 ?

 इस  मामले  की  जांच  होनी  चाहिये
 ।

 इस  मामले  पर  हमें  सारे  देश  की  दृष्टि  से  विचार  करना  चाहिये
 ।

 देश  के  उस  भाग  में
 ऐसे

 कई

 शिक्षित  लोग हैं  जो  इस  क्षेत्र  में  अच्छे  पदों  पर  परन्तु  उन्हें  समुचित  स्थान  नहीं
 दिया

 जा  सका
 ।

 मैं  जो  बात  वित्त  मंत्री  को  बताना  चाहता हूं  वह  यह  है  कि  इस  मामले  को  भारतीय  स्तर  पर  सोचा  जाना

 चाहिये न  कि  किसी  क्षेत्र  विद्वेष  १ आ्राधार  पर  ।  क्योंकि  इससे  ऐसे  कर्मचारियों  के  साथ  न्याय  होगा

 जोकि  इसक्षेत्र  में  काफी  बरच्छा  काम  कर  चुके

 att  भी  कई  बातें  हैं  जिनकी  कौर  मैँ  वित्त  मंत्री  का  ध्यान  भ्राकृष्ट  कराना  चाहता  परन्तु

 समय  अभाव से  ऐसा  नहीं कर  पा  रहा  ।  प्रत्येक  बात  की  ओर  न  तो  वित्त  मंत्री  का  ही  शरर  न  ही  निगम

 के  सभापति  का  ही ध्यान जा  सकेगा  |  लाल  समिति  नियुक्त  तो  हो  गई  है  परन्तु  शायद
 उसके  लिये  भी

 २१  हज़ार  कर्मचारियों की  शिकायतें  सुनना  सम्भव न  हो  ।  इसलिये  मेरा  निवेदन  है
 कि  प्रत्येक  मामले

 के
 परीक्षण

 के
 लिये  उचित  अधिकारी  की  नियुक्ति  होनी  चाहिये ।  ate  फिर

 मामला  निगम
 के

 पास

 जाना  चाहिये  ।  इस  व्यवस्था  के  बिना  निगम  के  लिये  आवश्यक  व्यापार  का  वातावरण  उत्पन्न
 करना

 सम्भव नहीं  होगा

 श्राल्तेकर  :  मेरे  विचार  से  हम  न्याय  के  दृष्टिकोण  से  इस  समस्या  पर

 विचार  करें  ।  बीमा  निगम  विधेयक पर  इस  सभा  में  चर्चा  के  समय  माननीय  वित्त  मंत्री  ने  आश्वासन

 दिया  था  कि  कर्मचारियों को  डरने  का  कोई  कारण  नहीं  किन्तु  wa  उनकी  कई  शिकायतें हैं
 ।  हम  देखते

 है ंकि  कुछ  स्थायी  कर्मचारियों  को  हटाया  जा  रहा  है  ।  उदाहरणार्थ  कुछ  समवायों  के  चिकित्सा  सचिवों
 को

 जो  स्थायी  पदाधिकारी  we  सूचना दी  गई  है  कि  उनकी  सेवाओं  की  आवश्यकता  नहीं है  ।

 वास्तव
 में  वे

 भारत
 में  ऊंचाई

 कौर
 तौल  के  सम्बन्ध  में  बहुत  उपयोगी  गवेषणा  कार्य  कर  रहे  थे

 ।
 वह  कार्य

 आवश्यक  है  या  नहीं  यह  तो  निगम  कह  सकता  हैं  ।  किन्तु  उन  स्थायी  पदाधिकारियों  को  नौकरी  से

 हटाया  नहीं  जाना  चाहिये  ।  उन्हें  भ्रमण  उपयुक्त  काम  दिये  जायें  |  वे  विभागीय  कार्यालयों  में  सहायक

 प्रबन्धक
 के  तौर  पर  रखे  जा  सकते हैं

 सरकार  के  सामने  एक  दूसरी  कठिनाई है  जो  हम  समझ  सकते  बहुत  छोटे  समवायों

 में  बहुत  कम  वेतनक्रमों  पर  रखे गये  हैं  भ्र बड़े समवाय बड़े  सेवायों  में  ऊंचे  वेतन क्रमों  पर  रखे  गये  हैं  ।

 बताया जाता  है  कि  ५५-२२०  रुपये  वेतन क्रम  से  २,५००  कर्मचारियों को  लाभ  किन्तु  उससे

 कहीं  ate  बड़ी  संख्या
 में  कर्मचारियों को  हानि  हुई है  ।  कहा  जाता  है  कि  उन्हें कुल  जितना  मिलता

 वह  कम  नहीं  होगा  कौर  वह  महंगाई  भत्ता  आदि से  पूरा कर  दिया  जायगा  ।  किन्तु

 निवृत्ति  वेतन
 भविष्य  निधि

 के  मामलें  में  उन्हें  हानि  होती  है  कौर  फिर  दक्षतारोक पार  करने  में  भी

 उन्हें  काफी  समय
 लगेगा

 |  उनमें से  कुछ  लोग  शेष  सेवा  के  काल  में  दक्षतारोक  कदाचित्‌  पार  ही  न

 कर
 सकें

 ।  इससे  उन्हें  बड़ी  कठिनाई  होगी
 ।  वास्तविक वेतन  की  कमी  पूरी  करने  के  लिये  कुछ  सेवायों

 में  बीमे  उनके  नाम  दिये  गये  थे  ।  श्री  वे  न  मिलेंगे ।  इसलिये  बोनस  उपदान  इरादी  के  सम्बन्ध में

 नाइयां  जब
 कि

 हम  इस  उद्योग  का  राष्ट्रीयकरण  कर  रहे  हमें इस  जोर  विशेष  ध्यान  देना
 चाहिये

 was में  ।



 १७  EXE  जीवन  बीमा  निगम  के  कर्मचारियों  के  वेतन  क्रम  १२१६

 निर्धारण  atc  प्राय  सेवा  सम्बन्धी  शर्तों  के  विषय  में  चर्चा

 कि  कर्मचारियों  की  स्थिति  पहले की  अपेक्षा  खराब  न  हो  ।  किन्तु कुछ  मामलों में  हम  देखते  हैं  कि  उनकी

 स्थिति  बहुत  अच्छी  नहीं  हो  रही  है  ।  मेरे  विचार  से  उस  हालत  को  दूर  करने  के  लिये  हमें  कोई  मार्ग  ढूंढ

 निकालना  होगा  |

 देश  में  विभिन्न  प्राकार  के  समवाय  होने  के  सेवा की  शर्तों  जैसे  छुट्टियां प्रादि  के  सम्बन्ध

 में  कुछ  कठिनाइयां  हैं  जो  दूर  की  जानी  चाहियें  |  कुछ  समवायों  में  वतनक्रम  कम  थे  किन्तु  उनका  व्यापार

 बहुत  प्रति  था  प्रौढ़  उनमें  बड़े  योग्य  कौर  प्रभावित  पदाधिकारी थे  i  किन्तु  चूंकि  उन्हें  ऊंचा  वेतन  नहीं

 मिलता था  वे  अब  लिपिक  ही  रह  जायेंगे  ।  ऐसा  नहीं  होना  चाहिये ।  देश  में  समवाय  विभिन्न  आकार

 के  होने  के  कारण  सरकार  को  यह  समस्या  हल  करनें  में  कठिनाई  हो  रही हैं  ।  हम  थोड़ा शौर  समय

 ले  लें  न्याय
 की

 दृष्टि  से  इस  प्रदान
 पर

 विचार  करें
 ।

 कौन  सा  मार्ग  निकाला  जाय
 झ्र

 वह  आयोग

 हो  या  भ्र  कुछ  यह  एक  अलग  सवाल  है  किन्तु  कर्मचारियों की  सभी  शिकायतें दूर  की
 जानी

 चाहियें  ताकि  उन्हें  कोई  हानि  न  हो  ।

 यह  कहा  जाता  है  कि  अब  यह  सरकारी  संस्था  होने  के  नाते  बोनस  प्रौढ़  ग्न्य  जो  पहले दी

 जाती  वह  aa  नहीं  दी  जा  सकतीं  ।  व्यापारिक  समवाय  होनें  के  कारण  कर्मचारियों  के  लाभ  पहले  दिये

 किन्तु  रब  सरकारी  निगम  के  wells  वे  सारे  लाभ  बेतनक्रम  या  भत्ते  आदि  के  रूप  में  मिला  दिये

 जाने  चाहिये  ।  कुल  जितनी  धनराशि  उन्हें  मिलती  थी  वह  उन्हें  मिलनी  चाहिये  कौर  साथ  ही  चिकित्सा

 कश्मीर  इरादी  के  लाभ  भी  मिलने  चाहियें  ।  मत  न्याय  की  afte  से  हम  इस  समस्या  पर  विचार

 कर

 भिन्न-भिन्न  समवायों  में  विभिन्न  नामों  के  अधीन  भिन्न-भिन्न  वेतन क्रम हैं  ।  बड़े  समवायों में  कुछ

 व्यक्ति  लिपिक  के  तौर  पर  काम  करते  हुए  उन्हें उन  अ्रघिक  योग्य  व्यक्तियों  की भ्रपेंक्षा  जो  छोटे  समवायों

 में  पदाधिकारी के  तौर  पर  काम  करते  अधिक  बतन  मिलते  थे  ।  अब  उन  योग्य  व्यक्तियों को  उन

 लिपिकों के  अधीन  जिन्हें  बड़  समवायों में  होने  के  कारण  ऊंचे  वेतन  मिलते काम  करना  पड़ेगा |

 ऐसा  नहीं  होना  चाहिये  |  इन  सब  बातों  पर  विचार  करने  पर  यह  स्पष्ट  होगा  कि  इस  समस्या पर  न्याय

 के  दृष्टिकोण  से  विचार  करना  बिलकुल  उचित  है  ।

 श्री  स०  fro  गुरु पाद स्वामी  :  पहले  भी  कई  राष्ट्रीयकरण  हुए  हैं  जैसे  विमान  सेवाओं

 इंपीरियल  बैंक  का  कौर  हाल  में  कोलार  सोने  की  खानों  का  ।  किन्तु  किसी  भी  मामले में  राष्ट्रीयकरण

 की  इतनी  आलोचना  कौर  निन्दा  नहीं  की  गई  थी  जितनी कि  बीमे  के  राष्ट्रीयकरण के  मामले में  की  गई  है  ।

 किसी  भी  मामले  में  इतनी  अधिक  शिकायतें  नहीं  थीं  जितनी  कि  इस  मामलें  में  ।  जीवन  बीमा  के

 करण  के  समय  हमने  सोचा  था
 कि

 सरकार  नौकरशाही  दृष्टिकोण  के  बजाय  समाजवादी  दृष्टिकोण

 रखेगी  प्रौढे  इसी  कारण  हम  सब  ने  एकमत  होकर  जीवन  बीमे  के  राष्ट्रीयकरण  का  समर्थन  किया  था  |

 किन्तु  राष्ट्रीयकरण  के  बाद  राज  एक
 साल  पूरा

 हो
 जाने

 के  बाद  wa  भी  बड़ी  गम्भीर  हालत

 भूतपूर्व  वित्तमंत्री
 ने  कहा कहा था

 कि  कर्मचारियों
 के  हित  सुरक्षित  रहेंगे  कौर  नये  निगम में  केवल  मुफ्तखोरों

 को  ही  जगह  नहीं  मिलेगी
 ।

 किन्तु
 आज

 निगम  या  सरकार  बिलकुल  ठीक  उलटा  कर
 रही  है  ।  हम  देखते

 हैं  fear  शभ्रवांछित  मुफ्तखोर  ही  ऊंचे  कौर  महत्वपूर्ण  पदों  पर  नियुक्त  किये जा  रहे  हैं  ।

 राष्ट्रीयकरण  से  कर्मचारियों  को  कोई  संतोष या  सहायता  नहीं  मिली  बल्कि  उन्हें  दंड  दिया  गया ६

 हम  सभी  इससे  सहमत  होंगे  |

 राष्ट्रीयकरण के  पदाधिकारियों को  चुनने  के  लिये  एक  समिति  ने  काम  करना  शुरू  किया

 किन्तु  बाद  में  राजस्व  कौर  भ्र सैनिक  व्यय  मंत्री  श्री
 म०  च०

 शाह  की  अध्यक्षता  में
 एक

 दूसरी  समिति
 मल  अंग्रे  में  ।



 १२२०  जीवन  बीमा  निगम  के  कमंचारियों  के  वेतन  क्रम  १७  १९५६

 निर्घारण  ale  प्राय  सेवा  सम्बन्धी  शर्तों  के  विषय  में  चर्चा

 [  श्री  wo  शि०  गुरु पाद स्वामी

 बनाई  गई  ।  में  नहीं  जानता  कि  दो  समितियां  क्यों  बनायी गई  ।  विभिन्न  पदों  पर  नियुक्तियां  तदर्थ  आधार

 पर  की  गयीं  ate  उन  नियुक्तियों  के  कोई  सिद्धान्त  नहीं  प्रगटाये  गये  ।  कब  जब  हम  यह  कहते  हैं  कि  इन

 सब  चीजों  का  वैज्ञानिकन  कोई  कर्मचारी  पीड़ित  न  रहे  तब  यह  उत्तर  दिया  जाता है  कि  लाल
 समिति

 के  निर्णय  प्राप्त  होने  के  बाद  फिर  हम  संपूर्ण  पर  विचार  करेंगे  ।

 जसा  कि  मेंने पहले  कहा कि  लगभग एक  साल  हो  जाने के  बाद  भी  हम  ठीक-ठीक  व्यवस्था

 नहीं  कर  पाये  हैं  रोक  कर्मचारियों  की  शिकायतें  बढ़ती  ही  जा  रही  हैं  ।  अखिल  भारतीय  जीवन  बीमा

 कामना  संधा  के  इस  कथन
 का

 मैं  पूरा-पूरा  समर्थन  करता  हूं  कि  कर्मचारियों
 की

 शिकायतों  क॑  सम्बन्ध
 म

 प्रशासन
 का

 दृष्टिकोण
 बिलकुल  तर्करहित  wie  विचा  काहिन है  ।

 मत
 मैं  मंत्री  महोदय  से  प्रतीत

 करना  चाहता  हूं  कि  वह  अपना  दृष्टिकोण  बदलें  शर  किसी  भी  कर्मचारी  को  किसी  प्रकार  हानि न  हो

 जहां  कोई  हानि  श्रनिवायं  उस  कर्मचारी  को  बचाने  का  प्रयत्न  किया  जाना  चाहिये  |

 राष्ट्रीयकरण  के  बाद  अनेक  कंचा  रियों  को  बिना  कारण  ही  हटा  दिया  गया  है  ।  उसके

 जसा कि  कई  माननीय  सदस्यों  ने  बताया  वेतन क्रम  सेवा की  ware  कौर  नियुक्ति  की  wea  at

 बुरी  तरह  बदल  दी  गई  हैं  ।  मैं  नहीं  समझता कि  इस  प्रकार  की राष्ट्रीयकृत  संस्था में  हम  कर्मचारियों

 के  प्रति  ऐसा  व्यवहार  ठीक  मान  लें  ।  विधेयक पर  चर्चा  के  समय  हमने  कहा  था  कि  इन  सब  कठिनाइयों

 का  अन्दाजा  लगाने  के  लिये  कम  चोरियों से  अधिक  निकट  संपकं  रखा  उन्हें  सह-निर्णय  कौर  सहयोग  क

 अ्रधिकार
 दिये  जायें  किन्तु  भूतपूर्व  वित्तमंत्री  ने  वह  मांग  स्वीकार  नहीं

 की  ।
 ae  वर्तमान  वित्त  मंत्री  कहतें

 हैं  कि  कर्मचारियों में  श्रनुद्ासनहीनता  बढ़ती  जा  रही है  ।  किन्तु वह  झ्रनुशासनहीनता  बिना  कारण  या

 निराधार  नही ंहै  ।  जनवरी में  जब  राष्ट्रीयकरण की  घोषणा  की  तब  सर्वप्रथम  कर्मचारियो ंने  बधाई

 का  पत्र  भेजा  |  वह  प्रारम्भ  से  ही  सहयोग  देते  रहे  इसलिये  में  विश्वास  नहीं  करता  कि  अब  वही

 चारी  भअ्रंसहयोग कर  रहे  हैं  ।  किन्तु  यदि  कोई  शभ्रनुशासनहीनता हो  था  कुछ  लोगों  ने  निष्ठा हीनता  दिखाई

 हो  तो  वह  सरकार  के  निगम  के  कार्यों  के  कारण  ही  हैं  |

 निगम  या  संचालक  बोर्ड  की  रचना  इस  प्रकार  ह  कि  हम  यह  नहीं  कर  सकते  कि  उससे

 चोरियों म  विश्वास  की  भावना  उत्पन्न  हो  |
 मुझे  यह  सुनकर  बड़ा  खेद  हरा  सकी  संचालक बो  के  कुछ

 लोगों  ने  बीमे  के  राष्ट्रीयकरण  की  कल्पना  की  ही  कड़ी  प्रा लोच ना  की  थी  |  अब  हम  किस  प्रकार  प्रिया  कर

 सकते हैं  कि  ऐसे  व्यक्तियों  के  सहयोग  से  बीमे  का  राष्ट्रीयकरण  सुचारु  रूप  से  चलेगा |  वित्त  मंत्री

 थोड़ी  बुद्धिमानी  से  काम  लें
 ।

 वे  कर्मचारियों  के  साथ  बातचीत  करें  कौर  समस्या  हल  करें
 ।

 मेँ  चाहता हूं

 कि  वह  मारी  बोर्ड  कायम  करें  या  यदि  ऐसा  करने  के  पहले  वे  श्रावक  तो  कर्मचारियों के

 निधियों  के  साथ  बातचीत  करें  जो  उन्हें  हल  निकालने  में  सहायता  करने  के  लिये  बहुत  उत्सुक  हैं  ।

 मेरे  विचार  एक  राष्ट्रीयकृत  संस्था  के  लिये  लज्जा  कौर  अपमान  का  विषय  है  कि  उसके

 चारियों  का  मूल  वेतन
 ५५  रुपय

 रखा  जाये
 |

 इस  प्रकार  श्राप  राष्ट्रीयकरण की  कल्पना
 का

 ही
 कर

 रहे  हैं  area  में  मैं  यही  कहूंगा कि  सरकार  कर्मचारियों से  मजूरी  बोर्ड  स्थापित  करने
 प्रौढ़  वेतन

 तथा  नियुक्ति  की  दशाओं  शादी  का  वैज्ञानिकन  करने  का  हमारा  सुझाव  स्वीकार  कर  ले
 ।

 fait व्रण
 क०  गोपालन

 :  बीमा  कर्मचारियों  के  बेतनक्रम  कौर  सेवा  की  शर्तों  पर  चर्चा

 करने  का  प्रस्ताव  मैंने  इस  कारण  रखा  था  कि  राष्ट्रीयकरण  के  बाद  हमें
 नः

 सूचना  यें  कौर
 ऐसे  जिनमें

 हस्ताक्षर हैं  परौ  नहीं  भी  मिले  हैं  जिनसे  कोई  भी  यह  समझ  सकता  है  कि  बीमा  उद्योग  में  बड़ी  गंभीर

 स्थिति  है  ।
 माननीय  वित्त  मंत्री  से  मेरी  केवल  यही  प्रार्थना  है

 कि
 वे  बीमा  कर्मचारियों

 की
 शिकायतें  मालूम

 करें  और  उनकी  उचित
 मांगें  स्वीकार  भी  करें  ।  कर्मचारियों

 द्वारा  लिखे  गये  पत्रों  से  ही  नहीं  बल्कि

 मूल  अंगेजी  में  ।



 १७  PENE  जीवन  बीमा  निगम  के  कर्मचारियों  के  वेतन  क्रम  १२२१

 धारण  ग्रन्थ  सेवा  सम्बन्धी  sat  के  विषय  में  चर्चा
 x

 मद्रास  के  जैसे  उत्तरदायी  समाचार  पत्र  से  हमें  मालूम  होता  है
 कि

 उस
 उद्योग

 की  हालत  बहुत

 खराब  है  ।  उसने  भ्र पने  wade  में  लिखा  है  कि  संख्या  में  कर्मचारियों  के  साथ  भ्र न्याय  किया  गया

 है  प्रौढ़  वह  नये  संगठन  की  नैतिकता  के  लिये  ठीक  नहीं  है  ।  बीमे  का  तब  तक  विस्तार  नहीं  हो  सकता  जब

 तक  कि  संतुष्ट  ate  उत्साही  कर्मचारियों की  सेवायें  उपलब्ध  न  की  जायें  ।  संचालक गण  तुरन्त  एक

 संगठन  कायम  करें  जो  सभी  पीड़ित  कर्मचारियों  की  शिकायतों  की  जांच  करे  उन्हें  रिज़वान दे

 कि  उनके  साथ  न्याय  किया  जायेगा  1.0

 बमन  पीठासीन  हुए

 में  वित्त  मंत्री  से  पुछना  चाहता  हूं  कि  कया  जैसे  समाचारपत्र ने
 बिना  सारी  स्थिति का

 ठीक  अध्ययन  किये  ही  भ्र पने  अग्रलेख  में  ऐसा  लिखा  है  ।  इतना ही  नहीं  स्टैन्ड  ने  भी  भ्र पने

 भ्र ग्न लेख  में  लिखा  है  कि  को  बीमे  की  किस्तें  जमा  करने  में  कठिनाई  हो  रही  है  ।  ऐसे  भी  उदाहरण

 हैं  कि  बीमे  की  रकम  नहीं  ली  गई  श्र  चेक  वापस  कर  दिये  गये  ।  मनीआर्डर  भी  लौटाये  जा  रहे

 इसी  श्राव्य  के  पत्र  भी  कराये  हैं  ।  एक  व्यक्ति  ने  हस्ताक्षर  कर  एक  पत्र  भेजा  है  कि  उसके  बीमे  की

 प्रस्थापना  उसी  तरह  पड़ी  हुई  है  ।  है  मंत्री  महोदय  इसकी  जांच  करेंगे
 |

 इसी  तरह  एक  दूसरा

 पत्र  प्राप्त  eat  है  जिसमें  यह  शिकायत  की  गयी  है  कि  उसने  बीमे  की  free  भेज  दी  है  किन्तु  प्रभी  तक

 उसे  रसीद  नहीं  मिली  है  ।  इसी  ढंग  के  कौर  भी  कई  पत्र  हैं  श्र  है  कि  मंत्री  महोदय  इन  पत्रों  के

 बारे में  जांच  करेंगे  ।

 [  अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए  |

 इससे  ag  दिखाई  पड़ता  है  कि  उद्योग  की  हालत  बहुत  ही  खराब  है  ।  माननीय वित्त  मंत्री  ने  भी
 स्वीकार  किया  है  कि  राष्ट्रीयकरण  के  बाद  उद्योग  नें  कोई  प्रगति  नहीं  की  है  ।  इसका यह  कारण

 नहीं  कि
 कर्मचारी  राष्ट्रीयकरण  के  विरुद्ध  हैं  कौर  वे  कुछ

 न
 कुछ  उत्पात  जारी  रखना  चाहते  मेरी

 समझ  से
 तो

 इसके  दो  मुख्य  कारण  हैं
 ।

 एक  तो  यह  कि  जीवन  बीमा  निगम  के  सूत्रधार  ही  राष्ट्रीयकरण  के  विरुद्ध  हैं  ।  राष्ट्रीयकरण

 पहले  उन्होंने  वक्तव्य  जारी  किये  थे  कि  वे  राष्ट्रीयकरण  के  विरुद्ध  दि  1  वे  ही  लोग  कर्मचारियों  में  अ्रसंतोष

 उत्पन्न  कर  रहे  हैं  ताकि  वे  हड़ताल  ale  करें  |  जब  तक  निगम  का  सूत्र  राष्ट्रीयकरण  के  इन  विरोधियों

 के  हाथ  में  सरकार  कर्मचारियों  की  शिकायतों  के  बारे  में  जांच  नहीं  करती  कौर  उनकी  उचित  मांगों

 को  स्वीकार  नहीं  करती  तब  तक  यही  स्थिति  जारी  रहेंगी  ।  सरकार  उनमें  विश्वास  उत्पन्न  करे

 an  यदि  उनकी  मांगें  उचित  न  हों  तो  उन्हें  विश्वास  दिलाये  कि  वह  उचित  नहीं  हैं  ।

 मैं  यह
 भी

 बता  देना  चाहता  हूं  कि  उद्योग  वस्त्र  उद्योग  या  प्रत्य  उद्योगों  की  तरह  नहीं

 उस  उद्योग  में  मानव  कर्मचारी  ही  मशीन  है  कौर  राष्ट्रीयकरण  के  पहले  प्रौढ़  बाद  भी  वही  सबसे  अधिक

 पीड़ित  रहा  है
 ।

 उसी  के  उत्साहपूर्ण-कार्य  से  ही  इस  उद्योग  का  विकास  होगा  ।  इस  उद्योग  के  लिये  यही

 झ्रावश्यक  होता  है  कि  वह  लोगों  के  पास  बार-बार  उन्हें  बीमे  का  लाभ  समझाये  कौर  लोगों  के  साथ

 व्यवहार  करे
 ।

 इस  उद्योग  में  धन  का  विनियोजन  आवश्यक  नहीं  होता  जैसा  कि श्री  साधन  चन्द्र  गुप्त  ने
 बताया  श्र

 हमें
 प्रतिवेदनों  से  ज्ञान  gar  यह  उद्योग  मुनाफों  को  हाथ  लगाये  बगैर  भी  कर्मचारियों

 की  मांगें  पूरी  कर  गैर-सरक
 ल

 री  पूंजीपतियो ंने
 ये

 भुगतान  किये  हैं  कौर  फिर  भी  उद्योग  की

 वित्तीय  स्थिति ठीक  है  ।  १२  करोड़  रुपये  वार्षिक  az  LEYS  में  २  करोड़  रुपये  मुनाफ़े  को  हाथ लगाये क्  ?  वहू  मांगें  बीमा  अधिनियम  के  उपबन्धों  के  श्रधीन  स्वीकृत  व्यय  की  सी  मित्रों  के  भ्रन्तर्गत
 पूरी  की

 जा  सकती  हैं  ।



 १२२२  जीवन  बीमा  निगम  के  कर्मचारियों के  वेतन  क्रम  १७  ae Oc

 निर्धारण  शौर  प्राय  सेवा  सम्बन्धी  शर्तों  के  विषय  में  चर्चा

 [  श्री to  कण  गोपालन

 सरकार  ने  जब  इस  उद्योग  का  राष्टीय करण  किया  तो  कर्मचारियों ने  सर्वप्रथम  उसका  =

 किया  क्योंकि  सरकार  की  तरह  वे  भी  यह  चाहते  थे  कि  बीमा  कराने  वालों  के  रुपयों  का  दुविनियोग
 न

 हो

 श्र  उनकी  सेवा  सुरक्षित  रहे  प्रौर  काम  की  दशाओं  में  सुधार  हो  ।  वें  समझते  थे  कि  उससे
 न

 केवल  उनकी

 हालत  सुधरेगी  बल्कि  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  के  लियें  सरकार  को  afer  धन  भी  मिलेगा
 |

 उद्योग
 की

 वित्तीय  स्थिति  का  जहां  तक  सम्बन्ध  Qe¥y A Het में  कुल  Yow  करोड़  रुपये  का  व्यापार

 था
 किन्तु  PeYIA

 में
 RR

 करोड़
 E43

 में  ६४५  करोड़  रुपये
 geUv A

 में
 १,०५९  करोड़

 रुपये  का  व्यापार ्  ।  Reuvgy म  ३८६  करोड़  रुपये  की  कुल  झ्रास्तियां थी  जब  कि  QevY FAG HAT में  वह  केवल

 ogy  करोड़  रुपये  की  थीं  ।  इससे  यह  दिखांयी  पड़ता  है  कि  ceyy  तक  व्यापार  बढ़ता  जा  रहा  AT
 ।

 यदि  राष्ट्रीयकरण  के  बाद  उत्तरदायी  कर्मचारियों  की  मांगे  स्वीकार  की  गयीं  होतीं  तो  व्यापार
 भी

 दुगना

 या  तिगुना  बढ़  गया  होता  ait  सरकार  राष्ट्रीयकरण  के  विरोधियों  के  सम्मुख  वे  आंकड़े  रख  सकती
 |

 इस  देशी  में  कुछ  थोड़े  से  लोग  हैं  जो  राष्ट्रीयकरण  के  विरुद्ध  हैं  क्योंकि  उसमें  उनका  हित  है
 ।  उनका

 यह  कहना  है  कि  राष्ट्रीयकरण  देश  के  हित  में  नहीं  उन्होंने  कर्मचारियों  को  सब  कुछ  दे  डाला  किन्तु

 राष्ट्रीयकरण के  बाद  कुछ  नहीं  ।

 कहा  जाता  है  कि  पुनरीक्षण  योजना  क  al
 ८०

 प्रतिशत  कर्मचारियों  को  अधिक  वेतन  मिल  रहा

 है  शौर  केवल  २०  प्रतिशत  कर्मचारियों  को  ही  कम  मिल  रहा  है  ।  प्रदान  केवल  इतना  ही  है  कि  उन  २०

 प्रतिशत
 कर्मचारियों

 का  वेतन
 ८०

 प्रतिशत  कर्मचारियों  के  बराबर  कर  दिया  जाये
 ।

 मैं  जानता  हूं
 कि

 हर
 एक

 समवाय  में  अलग-प्रलय  बे तन क्रम  थे  किन्तु  जब  सरकार  ने  राष्ट्रीयकरण  किया  तो  कर्मचारियों

 की  यह  स्वाभाविक  ही  इच्छा  थी  कि  सरकार  की  नीति  उनके  के  स्तर  को  बढ़ाने  राय की

 अ्रसमानत  दूर  करने  राष्ट्रीय  श्राय  में  वृद्धि  करने  की  होती
 ।

 के
 अधिकतम

 ara  पाने  वाला  व्यक्ति  भी  यह  सोचता  कि  उसका  वेतन  कम  नहीं  किया  जायेगा  ate  कम  वेतन

 पाने  वाले  लोग  यह  सोचते  कि  उनका  वेतन  दूसरों  के  बराबर  कर  दिया  जायेगा  ।  राष्ट्रीयकरण के

 पहले  गैर-सरकारी  बीमा  समवायों  में  जिन  लोगों  को  भ्रमित  वेतन  दिये  जाते  थे  वह  इसलिये थे  कि

 प्रत्येक  समवाय  में  स्पर्धा थी  क्योंकि  गर-सरकारी  बीमा  मालिक यह  सोचते थे  कि  इस  प्रकार  वे

 कर्मचारियों  को  अधिक  उत्साही  बना  उनसे  ग्रसित  काम  ak  अधिक  व्यापार  और  उसके

 फलस्वरूप  अधिक  लाभ  प्राप्त  कर  सकेंगे  |  राष्ट्रीयकरण  के  २०  प्रतिशत  लोगों  के

 स्तर  को  ८०  प्रतिशत  लोगों  के  जीवनयापन-स्तर  के  समकक्ष  लाने  के  fea  यदि  वेतन क्रमों  में  कठौती

 की  जाती  है  तो  यह  ठीक  नहीं  ।

 श्री  थामस  ने  जिस  बात  का  उल्लेख  किया  उसके  बारे  में  मैं  भी  कुछ  कहना  चाहता  हुं  ।  वित्त  मंत्री

 द्वारा  वक्तव्य  दिये  जाने  के  बाद  मुझे  एक  व्यक्ति  से  यह  सूचना  प्राप्त  हुई  है  कि  वह  वित्त  मंत्री  के
 वक्तव्य

 को  चुनौती  देता  है
 ।

 मुझे  ऐसे  सैंकड़ों  मामले  ज्ञात  हैं  जिनमें  भ्रष्टाचार  कौर  भाई-भतीजावाद हुमा  है  |

 ऐसी  स्थिति  में  वित्त  मंत्री  का  यह  गतंव्य  बन  जाता  है  कि  वह  चुनौती  देने  वाले  व्यक्ति  को  बुलाकर  उससे

 पूछताछ  करें
 ।

 इतना  ही  नहीं  किन्तु  लाल  समिति  के  बारे  में
 भी

 ऐसे  ही  ग्रा रोप  लगाये  गये  हैं
 ।

 माननीय
 मंत्री  से  मेरा  अ्रनुरोध  है  कि  वह  इस  सम्बन्ध  में  जांच  करें  ।  श्री  थामस  ने  जब  इस  बात  का  उल्लेख

 किया  था  तो  मंत्री  महोदय  ने  कहा
 कि

 उन  शिकायतों  पर  लोगों  के  हस्ताक्षर  नहीं
 कई  जो

 सेवामुक्त  अपने  नाम
 न

 दे  सकते  किन्तु  कई  ऐसे  मामले हैं  जिनमें  लोग  वित्त  मंत्री  के  समक्ष

 आरोपों  को  सिद्ध  करने  के  लिये  तैयार  हैं  ।

 श्री  थामस  ने
 एक

 और  बात
 का

 उल्लेख  किया  है
 ।  जहां  तक  मलाबार  का  सम्बन्ध  है  वह  केरल

 राज्य
 के

 गठन  के  बाद
 भी

 केरल  क्षेत्र  में  नहीं  जोड़  दिया  गया  ।  श्री  थामस  ने  कहा  कि  यदि  अधिक  शाखायें



 १७  geuk  जीवन  बीमा  निगम  के  कर्मचारियों  के  तन  क्रम  १२२३

 कौर  अन्य  सेवा  सम्बन्धी  शर्तों  के  विषय  में  चर्चा

 हों  तो  कई  शिक्षित  व्यक्ति  कार्य  कर  सकते  इससे  का  प्रदान  भी  किसी हद
 तक

 हल  हो

 सकता है

 मैसूर  बीमा  विभाग  के  बारे  में  यह  शिकायत  है  कि  वहां  काम  करने  वाले  लोगों  के  वेतन क्रम
 उन

 लोगों  से  भिन्न  हैं  जो  निजी  समवायों  में  चले  गये  हैं  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  वित्त  मंत्री  वेतनत्रमों  के  इस  प्रकार

 को  दूर  करें  |  मेरा  निवेदन  है  कि  जहां  तक  बीमे  का  सम्बन्ध  है  सरकार  को  प्रिया  वातावरण  पैदा  कानों

 चाहिये  |  सरकार  को  कर्मचारियों  से  भ्रमणा  उनके  प्रतिनिधियों  से  विचार-वीमेन  करके  उनकी  जायज़

 शिकायतों  के  बारे  में  कार्यवाही  करनी  चाहिये  ।  इस  उद्योग  के  विकास  कौर  राष्ट्रीकरण  के  लियें  जनता

 के  समर्थन  को  देखते  हुए  यह  नितान्त  आवश्यक  है  कि  विन  मंत्री  इन  सब  बातों  पर  विचार  करें  ।  मैं

 करता  हूं  कि  वे  इस  सम्बन्ध  में  आवश्यक  कार्यवाही  करेंगे  ।

 ठाकुर  दास  aria  मुझे  एक  वृद्ध  डाक्टर  से  इस  का  पत्र  प्राप्त  हुआ

 है
 कि

 चूंकि  उनकी  arg  ६५  वर्ष  से  भ्रधघिक  है  इसलिये  उन्हें  कोई  काम  न  सौंपा  जायेगा
 ।

 इस  प्रकार  का

 कोई  नियम  है  अथवा  यह  तो  मैं  नहीं  जानता  किन्तु  माननीय  मंत्री  से  मेरा  भ्रनुरोध  है  कि  वहू इस

 बरात  की  जांच-पड़ताल करें  |

 माननीय  मंत्री  का  ध्यान  मैं  इस  बात  की  ae  भी  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  कि  डाक्टरी  पेशे  के

 जो  लोग अस्पतालों  सरकारी  नौकरी  में  या  पहले  से  सेवामुक्त  हैं  उन्हें  इस  प्रकार  का  काम  न  दिया  जाये
 ।

 यह  काम  दूसरे  व्यक्तियों  को  सौंपा  जाये  ताकि  काम  का  उचित  वितरण  हो  सके  ।  मैं  aa  करता  हूं  कि

 माननीय  वित्त  मंत्री  इन  दोनों  बातों  पर  विचार  करेंगे  ।

 pat  फीरोज़  गांधी  प्रतापगढ़--पदिचम  व  जिला  :
 मैं  यह  जानना

 चाहता  हूं  कि  बीमा  व्यवसाय  के  राष्ट्रीयकरण  के  बाद  क्या  विभिन्न  समवायों  में  wa  भी  विभिन्न  वेतन-क्रम

 विद्यमान  हैं  कौर  क्या  वे  उन  वेतनक्रमों  से  भ्रमित  हैं  जो  या
 इन्डिया

 या  इन्डियाਂ

 इन  समवायों  द्वारा  पहले  दिये  जाते  थे  ।  दूसरी  बात  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  भ्रधीनस्थ  कर्मचा  रियों

 को  वेतन  के  रूप  में  दी  जाने  वाली  कला  राशि  पहले  जितनी  ही  है  या  उससे  कम-ज्यादा  है  ?

 रप थ्री  मो०  क ० च्  मेल
 :  मैं  वित्त  मंत्री  से  दो  प्रदान  पूछना  चाहता  हूं  ।

 एक  तो
 यह

 कि
 क्या  सुपरवाइजरों  की  प्रतिष्ठा में  कोई

 परिवर्तन
 gat  है  कौर क्या  उन्हें

 तरक्की  देकर  इन्स्पेक्टर  बना  दिया  गया  है  ?
 दूसरा  यह  कि  क्या  इंस्पेक्टरों  के  वेतन  पर  उनकी

 सेवा
 की

 सुरक्षा  पर
 भी

 कोई  प्रभाव  पड़ा  है
 ?

 मैं  भ्राता  करता  हुं  कि  मंत्री  महोदय  इन  प्रश्नों  का  उत्तर
 देंगे  ।

 श्री  देवे  नाथ  सर्मा
 :  माननीय  मंत्री  ने  कभी  यह  कहा  है  कि  राष्ट्रीयकरण के

 पश्चात्  कार्य
 की

 प्रगति  सन्तोषजनक  नहीं  रही  है
 ।

 जहां  तक  श्रीराम  का  सम्बन्ध  मैं  यह  कह  सकता

 हूं  किक्षेत्र  में  काम  करने  वाले  व्यक्तियों
 को

 राष्ट्रीयकरण  के  पर्याप्त  प्रोत्साहन  नहीं  मिल  रहा
 क्योंकि  नये  कौर  कम  भ्रनुभव  वाले  व्यक्तियों  पुरानें  अनुभवी  लोगों  की  ate,  fers  महत्व  दिया

 जा
 रहा

 है
 ।

 में  केवल  भास्कर  बीमा  समवाय  चल  रहा  है  प्रौढ़
 उसके  मुख्य  कार्यालय  के  कर्मचारियों

 के  साथ  अन्य  समवायों  के  कर्मचारियों  जैसा  व्यवहार  नहीं  किया  जा  रहा  करता  हूं  कि  माननीय
 मंत्री  कोंचा  wat  के  प्रति  व्यवहार  र  के  इस  विभेद  को  दूर  करेंगे  ।

 पुन्नी  व०  बा०  गांधी  :  क्या  माननीय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 fa  देश  में  कोई  ऐसे  सरकारी  निगम  या  उपक्रम  हैं  जहां
 लाभांश  (ate)

 का
 भुगतान

 एक  नियमित

 मूल  अंग्रेजी  में  ।



 १२२४  जीवन  बीमा  निगम  के  कर्मचारियों  के  केतन  क्रम  सोमवार  ७  PEUR

 निर्धारण  कौर  भ्रमण  सेवा  सम्बन्धी  शर्तों  के  विषय  में  चर्चा

 [ ff qo £ ह ०  बा०  गान्धी  ]

 व्यवस्था  है  ?  मझे  पता  चला  है  कि  सिंदरी  चित्तरंजन  लोकोमोटिव  aaa  कौर  भारत क  राज्य

 बक  ने  दिया  है  ।

 श्री  राधा  रमण  नगर  )  :  राष्ट्रीयकरण  के  बाद  क्या  गैरसरकारी  क्षेत्र
 के

 बीमा  पा समवाय ों

 क़े  सभी  को  काम  दिया  गया है  या  कुछ  कर्मचारियों  को  अथवा  डावटरी  जांच  करने  वाले

 कौर  विधि-परामद्यंदाता  जैसे  कई  कर्मचारियों  की  बरखास्त  कर  दिया  गया  है  ?  मैं  ऐसे  व्यवसायों

 की
 कुल  संख्या  जानना  चाहता  हूं  ।

 श्री  थानु  पिल्ले  )  :  मैं  वित्त  मंत्री  से  यह  पुछना  चाहता  हूं
 कि

 कया  श्रनुपातत
 कर्मचारियों  जो  बाह्य  क्षेत्र  में  काम  करते

 राष्ट्रीकरण-पूर्व
 शर्तों  पर  किसी  प्रतिभूति  के  आधार  पर

 *

 नियुक्त  किया  जायेगा  या  किन्हीं  अन्य  शर्तों
 पर  ?

 बाह्य  क्षेत्र  में  काम
 करने  वाले  कर्मचारियों  का

 क्रम  कया  होगा  झ्र ौर  उनकी  संख्या  कितनी  होगी ?  क्षेत्रों  मे ंकाम  करने  वालें  कुछ  कोंचा  रियों
 केवल

 उनके  कायें  के  आधार  कार्यालय  प्रबन्धक  के  पद  पर  नियुक्त  किया  गया  है  जबकि  कतिपय  दक्ष
 कर्म

 चारियों  की  पदावनति  करके  उन्हें  साधा रण  इन्स्पेक्टर  बना  दिया  गया  है  ।  क्या  माननीय  मंत्री  इन  शिकायतों

 के  बारे  में  जांच  इरादी  करेंगे  ?

 श्री  सु०  चं०  देव  :  क्या  माननीय  अभिकर्ताश्रों
 कों  बाह्म

 क्षेत्र  में  काम  करने  वालें  कार्यकर्ता के  रूप  में  नियुक्त  करने
 के  हेतु  प्रोत्साहन  देने  के  लिये  खण्ड  प्रणाली

 *
 को  फिर  से  लाग  करन  के  सम्बन्ध  में  विचार  करेंगे  ?

 अध्यक्ष  महोदय  माननीय  मंत्री  |

 श्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी  :  माननीय  सदस्य  यदि  इस  प्रकार  प्रीत  पूछते
 जाय  तो

 उत्तर  देने  के  लिये  मेरे  पास  कोई  समय  नहीं  रहेंगा  ।

 मैं  श्री  साधन  गुप्त  द्वारा  कही  गई  विभिन्न  बातों  उत्तर  देना  चाहता  हूं  श्र  मुझे
 ऐसा

 लगता  है

 कि  मुझे  सदस्यों
 को

 कुछ  देर  तक  बैठने
 के

 लिये  कहना  पड़ेगा
 ।  मैं  छोटी-मोटी बातों  पहले  निबटा

 देता  हूं  ।

 डाक्टरों  के  धर्म  संकट  के  बारे  में  कुछ  सदस्य  बरन  पुछ  रहें  थे  ।  बात  वास्तव  में  यह  है
 कि  १८०

 समवाय  हैं  कौर  प्रत्येक  समवाय  का  कहीं
 न

 कहीं  कोई  डाक्टर  रहा  है
 ।  यदि

 मेरे  से  पहले  के  वित्त

 मंत्री  द्वारा  प्रदत्त  इस  प्रा रवा सर  उल्लेख  किया  जाये  प्रौढ़  उसे  वकीलों  कौर  उन  पर  निभा

 सब
 व्यक्तियों

 को
 लागू  किया  जाये  कौर  यह  कहा  जाये  कि  उनकी  सेवा  सुरक्षित  रहेगी  तो  मुझे  खेंद  है

 कि  wage  वित्त  मंत्री  का  aaa  यह  नहीं  था  ।  उदाहरण  के  लिये  बम्बई  में  विभिन्न  बीमा  समवायों
 क

 लिये  डाक्टरी  जांच  करने  के  लिये  १,४००  से  अ्रधघिक  डाक्टर  नियुक्त  हुए  हैं  ।  जो  काम  इस  समय  है  उसे

 १,४००  डाक्टरों  के  बीच  निश्चय  ही  नहीं  बांटा  जा  सकता  ।  हमने  ३६०  डाक्टरों को  चुन  लिया है  |

 ग्रनुमान यह  है  कि  इन  ३६०  डाक्टरों  थोड़े
 बहुत  अन्तर  के  रहते

 प्रति
 मास

 wad  १५०  रुपये

 पारिश्रमिक  मिलेगा  ।  यदि  ५४,०००  रुपये  की  इस  राद  को  2 Yoo  डाक्टरों के  बीच  वितरित

 किया  जाये तो  प्रत्येक  को  प्रति  मास  ३७  रुपये  प्राप्त  होगा  जोकि  उस  काम  को  दखते  हुए  किसी  डाक्टर

 के  लिये  उचित  पारिश्रमिक  नहीं  है  ।  मेरा  ख्याल  है  कि  जहां  तक  डाक्टरों  कौर  वकीलों  का

 किसी
 न  किसी  प्रकार  का  बैज्ञानिकन

 aera
 वी  है  ।  यदि  शहरों  से  दूर  किसी  स्थान  में  रहने

 वाले  किसी
 किसी

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
 १,  Prorata
 a

 Guarantee  Basis .
 3.  Slab  System .



 १७  PEAK  जीवन  बीमा  निगम  के  कर्मचारियों  के  aaa  क्रम  १२२५

 निर्धारण  और  अरन्य  सेवा  सम्बन्धी  शर्तों  के  विषय  में  चर्चा

 व्यक्ति  का  कोई  विशिष्ट  मामला  है  तो  हम  उस  सम्बन्ध  में  जांच  करेंगे  ।  मैं  इसे  स्पष्ट  कहे  देता  हूं

 कि  कारपोरेशन  के  किसी  स्थायी  कर्मचारी  के  झ्रथवा  बीमा  समवायों  के  स्थायी  कमेंचारियों

 के  सम्बन्ध  में  जिस  प्रकार  विचार  किया  गया  उस  प्रकार  डाक्टरों  की  समस्या  पर  विचार  नहीं  किया  जा

 सकता  |

 आसाम  के  बारे  में  उल्लेख  किया  गया  था  |  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  यह  कहा  कि  वहां  कंवल  एक

 ही  समवाय है  ।  यदि  वहां एक  ही  समवाय  है  कौर  यदि  आप  व्यापार  को  बढ़ाना  चाहते हैं  यह

 विक है  कि  श्रासाम के  सब  लोगों  के  लिये  व्यवस्था  करना  असम्भव है  ।  किन्तु  वह  एक  ऐसी  बात  है  जिस

 की  जांच  की  जा  सकती  है  ।  प्रासाद  की  सही  स्थिति  जाने  बिना  मैं  इस  समय  शौर  कुछ  नहीं  कह

 सकता  ।

 श्री
 फीरोज़  गांधी  ने  एक  संगत  बात  उठाई  है

 ।
 उन्होंने  पूछा

 कि
 कभी  जो  दरें  निर्धारित

 की
 जा  रही

 हैं  पौर  उन  व्यक्तियों  को  जॉ  कुल
 पारिश्रमिक  मिलता  उसकी  तुलना  इससे  पहले  उन्हें  प्राप्त  होने

 ara  पारिश्रमिक  से  किस  प्रकार  की  जा  सकती  है  ।  श्री  गांधी  यह  जानना  चाहते  थे  कि  कया  कोई  ऐसा

 मामला  भी  है  जहां  पारिश्रमिक  पहलें  से  अधिक  है  ।  इसके  म्रतिरिक्त  उन्होंने  यह  भी  पूछा  कि  मौजूदा

 व्यवस्था  के  कारण  ,  जोकि  निश़्चय  ही  अस्थायी  प्रकार  की  खच  कम  है  अथवा  बढ़  गया  है  ।

 मेरे  विचार  में  उन्होंने  एक  बरच्छा  विषय  लेकर  झपना  भाषण  प्रारम्भ  किया है  ।

 मेरे  मित्र  श्री  साधन  गुप्त  ने  २०  मिनट  तक  आंकड़े  पढ़  कर  बतायें  ।  उन्होंने  यह  बताया  कि  प्रत्येक

 मामले  में  हमने  जो  कुछ  किया  उससे  लोगों  को  हानि  हुई  है  भ्र ौर  मेरा  ख्याल  है  कि  उनका  बड़े

 सेवायों  से  था  |  में  चाहता  हूं  कि  सभा  इस  बात  को  समझे  कि  ag  बात  १८०  समवायों  के  विलीनीकरण

 सें  सम्बन्ध  रखती  है  ।  जहां  तक  विलीनीकरण  का  सम्बन्ध  वह  तो  किया  ही  जाना  चाहियें  ।  मैं  श्री

 गील  को  यह  बता  दूं  कि  पीछे  हटने  का  wea  उत्पन्न  ही  नहीं  होता  |  इससे  कोई  अन्तर  नहीं  पड़ता
 कि  निदेशक कौन  राष्ट्रीयकरण  को  गलत  कौन  कहता  राष्ट्रीयकरण  को  कौन  लोग  गलत

 निरूपित  करते  हैं  ।  बीमा  व्यवसाय  का  राष्ट्रीयकरण  अस्तित्व  में  रहेगा  |  उसका  भ्रातृत्व है  कौर  उसका

 विकास  होगा  ।  हमारी  निश्चय  ही  यह  धारणा  है  कि  यह  राष्ट्रीयकृत  जीवन  बीमा  या  भविष्य

 में  उसका  स्थान  लेने  वाला  कोई  aa  एक  ऐसी  बात  है  जनसाधारण

 के  लिये  सुरक्षा  की  व्यवस्था  करने  दौर  उसकी  कुछ  बचत  को  खपा  लेने में  भी  महत्वपूर्ण

 कार्य  करेगा  |  इसलिये  कारपोरेशन  का  भविष्य  एक  ऐसी  बात  है  जो  निश्चित है  ।  वह

 कारपोरेशन  होगा  या  कुछ  किन्तु  राष्ट्रीयकरण  अस्तित्व  में  Hae  रहेगा  |  किसी  प्रकार  से  विमुख

 होने  का  कर्ब  कोई  नहीं  उठता  ।  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  यह  स्वाभाविक है  कि  हमें  एक  ऐसे

 राजा  पर  कार्य  करना  होगा  जिससे
 कि

 यह  बात  होकर  रहे
 ।  १८०  से  अधिक  समवायों  का  विलय  किया

 जाना  था  ।  मैं  यह  नहीं  कहता  कि  जो  कुछ  किया  गया  है  वह  सर्वोत्कृष्ट  है  ।  कारपोरेशन  के  जो  अधिकारी

 इस  कार्य  कर  रहें  थे  उन्हें  काफी  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़ा  था  ।  संभव  है  कि  यदि  मैं  उस

 कार्य  को  फिर  से  करूं  तो  मैँ  किसी  भिन्न  तरीके  से  करूंगा  ।  होता  यह  है  कि  कोई  ७  या  ८
 समवाय  ऐसे  हैं

 जो  काफी  ऊंचे  वेतनक्रमों  के  अनुसार  वेतन  देते  रहे  हूँ  ।

 श्री  साधन  गुप्त
 :  उन्होंने  ८०  प्रतिशत  कर्मचारियों  को  सेवामुक्त  किया  था  ।

 श्री  ति०  त  मेरे  भाषण  में  बाघा  न  डाली  जाय  |  बात  यह  है  कि  ७  या  ८

 संभव  है  उन्होंने  सबसे  अधिक  लोगों  को  सेवामुक्त  किया  हो--काफी  ऊंचा  सल्  >
 द  रहें  थे  जबकि  कई

 रह
 बे  कम्स  को  इससे

 की
 कस

 बतन  दे  के
 श्री  साधन

 गुप्त



 १२२६  जीवन  बीमा  निगम  के  कर्मचारियों  के  वेतन  क्रम  १७  १९५६

 निर्धारण  ate  aa  सेवा  सम्बन्धी  शर्तों  के  विषय  में  चर्चा

 [  श्री  ति०  तक  कृष्णमाचारी  |

 ने  सभा  को  कोआपरेटिव  के  वेतन क्रम  के  बारे  में  यह  नहीं  बताया  कि  वह  ८०  रुपये  से  ३२०

 या  ३३०,  यथास्थिति  जबकि  न्य  इन्डियाਂ  कौर  कई  अन्य  समवायों  के  छोटे  कौर  बड़े

 वतन क्रम  इसलिये  माननीय  सदस्य  का  यह  कि  नौकरी  लगने  पर  किसी  व्यक्ति  को  पांच  वर्ष

 बाद  इतना  दस  वर्ष  के  बाद  इतना  कोई  मानी  नहीं  रखता  |  ऐसी  कोई  बात  नहीं  है

 ऐसा  करना  केवल  एक-दो  समवायों  के  लिये  संभव  हो  सका  जिसके  लिये  उन्हें  काफी  आन्दोलन  करना

 पड़ा  था |

 संभव  है  कि  यदि  कारपोरेशन  के  गठन  के  समय  मेरा  उससे  कोई  सम्बन्ध  होता  तो  मैँ  यह  कह  देता

 कि  कोआपरेटिव  को  ह. पुर्वेवत्‌  काम  करने  दिया  जाये  ।  हम  उसके  विलय  के  बारे  में  बाद  में

 कुछ  करेंगे  |  अभिरक्षक  *  उसका  प्रबन्ध करेगा  कौर  समवाय का  कार्य  जारी  संभव है
 कि  मेंने

 उन्हीं  समवायों  के  विलय  के  लिये  कहा  जिनके  बे तन क्रम  शादी एक  जेसे  किन्तु  यह  कहना

 कोई  मतलब  नहीं  रखता  कि  मैँने  ऐसा  किया  क्योंकि  कोई  बात  हो  जोने  पर  प्रत्येक  व्यक्ति  पहले  से

 अधिक  समझदार  हो  सकता  है  ।  माननीय  सदस्य  नें  क्षणिक  भावावेश  में  जाकर  वास्तविक  तथ्य  की

 उपेक्षा  की  है  ।  उन्होंने  जो  कुछ  कहा  उस  पर  मुझे  आपत्ति  तो  नहीं  किन्तु  यदि  उनकी  यह  धारणा  है

 कि  आंकड़ों  का  उल्लेख  करके  वे  कुछ  प्राप्त  कर  सकते  हैं  तो  वह  ग़लती  कर  रहें  प्रभी यह  सिद्ध

 कर  दूंगा  कि  बड़े  समवायों  में  जो  काफी  उदारता से  वेतन  देते  कर्मचारियों  को  जो
 वेतन

 प्राप्त  होता  था  वह  उन्हें  कारपोरेशन में  प्राप्त  होने  वाले  वेतन  से  अधिक  नहीं  ।  श्रोरिएन्टलਂ

 को  ही  लीजिये  ।  पुराना  वेतन क्रम  इस  प्रकार  था  €४५  रुपये--मूल  वेतन  कौर  महंगाई

 भत्ता  ५८  रुपये कुल  १५३  रुपये
 ।  कारपोरेशन का  वेतन-क्रम है  Cs  रुपये--मूल

 वेतन  कौर  ५०  रुपये  महंगाई  भत्ता  ५  रुपये  निजी  वेतन *,  अर्थात्‌ कुल मिलाकर कुल  मिलाकर  43.0

 रुपये  |  श्रोरियन्टल का  मूल  वेतन  CY  रुपये  था  कौर  हमारा  मूल  वेतन  es  रुपये  है  किन्तु

 दोनों का  कुल  वेतन  १५३  रुपये  ही  है  ।  wa  दूसरी  स्थिति  भी  देखिये  ।  पुराने  बेतनक्रम  में  १००  रुपये  मूल

 वेतन  ५८  रुपये  का  महंगाई  भत्ता  पर्था  कुल  Ys  रुपये था  |  जहां  तक  हमारा  सम्बन्ध  तत्स्थानी

 ऑ्रांकड़ा १०४ रुपये--मूल Ro’  रुपये--मूल  वेतन  ५५  रुपये  महंगाई  भत्ता  है  प्रौढ़  इसका  योग  x  रुपये  होता  है  ।  हम

 पहले  से  एक  रुपया  अधिक  देते  हैं
 ।

 तीसरी  अवस्था  है  १०५  रुपये  का  मूल  वेतन  कौर  ६४  रुपये का  महंगाई

 जिसका  योग  १६९  रुपये  होता  है  ।  हम  १११  रुपये  का  मूल  वेतन  ५५  रुपये  का  महंगाई भत्ता

 are  ३  रुपये  का  निजी  वेतन  दे  रहे  हैं  जिसका  योग भी  qe  रुपये  होता  है  ।  इसके  बाद  कीं  श्रवस्थायें

 १७५  रुपये और  9%  १८२  रुपये  और  १८२  १८८  रुपयें ौर  १८८

 gy  रुपये  शौर  gy  रुपये  तथा  २०२  रुपये  MIT  २०२  रुपये  |  नौवें  वर्ष  का  वेतन  है  १४२  रुपये  का

 मूल  वेतन  ६७  रुपये  का  महंगाई  जो  मिला  कर  कुल  Ro€  रुपये  बनता  है  |  कारपोरेशन  में

 तत्स्थानी बिनय  हैं  १५३  रुपये का  मूल  वेतन  प्रौर  ६०  रुपये  का  महंगाई  योग  २१३

 थि  हम
 ४

 रुपये  भ्रमित  दे  रहे  हैं
 ।

 इसके  बाद  पुराना  वेतन क्रम  है  १४९  रुपये का  मूल  वेतन  ६८

 रुपये  की  महंगाई  भत्ता  जिसका  योग  २१७  रुपये होता  है  ।  कारपोरेशन के  तत्स्थानी  वेतनक्रम  में  इसकी

 स्थिति इस  प्रकार  है  :  १६०  रुपये  का  मूल  वेतन  कौर  ६०  रूपये की  महंगाई  योग  २२०  रुपये

 अर्थात्‌  तीन  रुपये
 की

 वृद्धि
 ।

 इसके  बाद  है  १५६  रुपये  का  मूल  वेतन  ६&  रुपये का  महंगाई

 जिसका  योग
 २२५

 रुपये  होता  है
 |

 कारपोरेशन  में  मूल  वेतन  १७०  रुपये  मंहगाई  भत्ता  ६०  रुपये

 जिसका योग  २३०  रुपये  अर्थात् थि  ५  रुपये
 मिलता  है  ।  इसके बाद  है  मूल  वेतन  १६३  रुपये

 अन निरन
 Ge  रुपये का  महंगाई  भत्ता  जिसका  योग  २३२  रुपये है  कारपोरेशन  के  अन्तर्गत  मूल

 वेतन
 १८०

 १.  Junior  and  Senior  Pay  Scales  .
 Custodian

 3.  Personal  pay  .



 १७  REX  जीवन  बीमा  निगम  के  कर्मचारियों  के  वेतन  क्रम  PRR

 निर्धारण  ait  wea  सेवा  सम्बन्धी  शर्तों  के  विषय में  चर्चा

 रुपये  ्र  ६०  रुपये  का  महंगाई  जिसका  योग  २४०  रुपये  होता  ८  रुपये  अधिक  |  भ्र गले

 वर्ष  में  उसे  १७०  रुपये  का  मल  वेतन  ्र  ७०  रुपयें  का  महंगाई भत्ता  अर्थात्‌ कुल मिला कर २४० कुल  मिला  कर  २४०

 रुपये  प्राप्त  हुए  |  कारपोरेशन में  उसे  १९६०  पय  मूल  वेतन  ६०  रुपये  का  महंगाई  भत्ता  यानी

 कुल  मिला कर  २४५०  रुपये  मिले  |  उससे  अगले  वर्ष  में  मूल  वेतन  १७८  रुपये  WIT  we  रुपये  का  महंगाई

 भत्ता  यानी  कूल  मिला  कर  २४५७  रुपये  का  वेतन  मिलता  है  ।  गरपोरेशन  में  २००  रुपये  का  मल  वतन

 श्र  ६०  रुपये  का  महंगाई  भत्ता  यानी  कुल  मिला  कर  वेतन  २६०  रुपये  मिलते  हैं--अर्थात्  ३  रुपये

 श्रमिक मिल  जाते  हैं  ।  तरन्त  १८  ६  रुपये  का  मूल  वेतन  कौर
 ८  ०

 रुपये  का  महंगाई  भत्ता  यानी  कुल  मिला

 कर  २६६  रुपये  मिलते  हैं  ।  कारपोरेशन  में  जो  वेतनक्रम  है  वह  इस  प्रकार  है  :--२१० रुपये  का  मल

 वेतन  और  ६४५  रुपये  का  महंगाई  भत्ता  जिसका  कल  योग  २७४  रुपये  है  ।

 मैं  माननीय  सदस्यों  से  पूछता  हूं  कि  यह  कहने  का  क्या  उद्देश्य  है  कि  प्रत्येक  को  हानि  हुई  है
 ?

 )

 महोदय  :  यह  तो  तर्क  करने  का  एक  ढंग  है  ।  माननीय  सदस्य  के  खड़े  होने  भ्र ौर  उत्तर

 देने  की  कोई  श्रावस्यकता नहीं  है  ।

 श्री  ति०  ०  कृष्णमाचारी  :  जहां  तक  इन्डिया  का  सम्बन्ध  सब  कुछ  वैसा  ही  है  |

 यदि
 श्राप  पुराने  वेतनक्रम के  ८७  रुपये  के  क्रम  को  लें  तो  उसमें  कुल  वेतन  १५१  रुपये  बनता  हम  १५१

 रुपये  देते  तरन्त  में  जाकर  १७१  रुपये  का  मूल  वेतन  शहरों  ८८  रुपये  का  महंगाई  भत्ता  है  जिसका  योर

 RAR
 रुपये  है

 ।
 हम  मूल  वेतन  १८०  महंगाई  भत्ता  ६०  रुपये  १८  रुपये  का  निजी  वेतन  देते  हैं

 जिसका  योग  भी  248.0  बनता  है  ।  इसलिये  जहां  तक  ‘a
 '

 का  सम्बन्ध  उसमें  कोई  भी  अ्रन्तर  नहीं  ।

 कोआपरेटिव  के  €  २  रुपये के  मूल  वेतन  ६२  रुपये  के  महंगाई  भत्ते  के  स्थान  पर

 हम  RQ  रुपये  का  मूल  वेतन  ५०  रुपये  का  महंगाई भत्ता  १२  रुपये  का  निजी  वेतन  दे  रहे  हैं

 यानी कुल  वेतन  १५४  रुपये बनता  कौर  इस  प्रकार वेतन  2.8  रुपये  से  आरम्भ होकर  प्रीत  में  यही

 वेतन  २६१  रुपये  तक  पहुंच  जाता  है  ।

 जहां  तक  सम्बन्ध  हमारा  वेतन क्रम  अधिक  अच्छा  है  ।  उनका  पुराना  वेतन

 क्रम  इस  प्रकार था  १००  रुपये  का  मूल  वेतन  ५०  रुपये का  महंगाई  भत्ता  यानी  कुल  मिला  कर

 ५०  रुपये  का  वेतन  बनता  था
 ।  हम  Rye  रुपये  से  श्रारम्भ  करते  हैं  और  अन्त में  जाकर कुल  वेतन

 ३२५  रुपये  बनता  है  ।  २२५  रुपये  के  मूल  वेतन  WIT  १००  रुपये  के  महंगाई  भत्ते  के  स्थान  पर  हम  २२०

 रुपये  का  मूल  वेतन  ग्रोवर  रुपये  का  महंगाई  भत्ता  तथा  ४०  रुपये  का  निजी  वेतन  देते  हैं  र  इन

 सबका  योग  ३२४५  रुपये  है  |

 नेशनलਂ
 में  शुरू  में  कुल  वेतन  १५०  रुपये  होता  है  जबकि  हम  XE  रुपये  देते  हैं

 ।
 दूसरी  अवस्था

 है  १६१  रुपये जबकि  हम  १६६  रुपये  देते  तीसरी  अवस्था  में  उनका  वेतन  9%  रुपये  है  जब  कि
 ह्म

 १७३  रुपये  देते  हैं  ।  इसी  तरह  ७ प्राग  के  वेतन क्रम  हैं  ।

 मैं  अरब  इन्डिया  कम्पनी को
 लेता  हूं

 जिसमें  श्री  झ्राल्तेकर को  निश्चय  ही  दिलचस्पी  होगी  |

 श्री  फीरोज  गांधी  को  भी  इसी  प्रसंग में  अपने  गर्त  का  उत्तर  मिल  जायेगा  |  छ  इन्डियाਂ  में  शुरू  में  वेतन
 इस  प्रकार हैं  —  वेतन  Rok  रुपये  प्रौढ़  महंगाई  भत्ता

 ४०  रुपये  योग  शद  रुपये  जब  कि  हमारा

 मूल  म्रंग्रेजी



 जीवन  बीमा  निगम  के  कर्मचारियों के  वेतन  क्रम  १७  १६५६ १२२८

 निर्धारण  कौर  अन्य  सेवा  सम्बन्धी  शर्तों  के  विषय  में  चर्चा

 ति०  To  कृष्णमाचारी

 मूल  वेतन  १०४  रुपये  प्रौर  ५४  रुपये  का  महंगाई भत्ता  है  जो  कुल  मिलाकर  XE  रुपये  बनता  है  |

 मैं  बीच  के  कतिपय  वेतनक्रमों  को  छोड़कर  १२१  रुपये  के  मूल  wie
 ४०

 रुपये  के  महंगाई  भत्ते
 के

 क्रम  को  लूंगा  |  इसका  योग  १६१  रुपये होता  इसके  स्थान  पर  हमारा मूल  वेतन  १२५  रुपये है

 ५५  रुपये  का  महंगाई  भत्ता  जो  कुल  मिलाकर  १८०  रुपये  बनता  है  ।  दुर्भाग्य से  इन्डियाਂ का  वेतन

 क्रम  कुल  १७०  रुपये  तक  पहुंचने  पर  समाप्त हो  जाता है  जबकि  हमारा  वेतन क्रम २८५  रुपय
 तक

 जाता है  ।  RY  रुपये के  बाद  इन्डियाਂ  का  पुराना  वेतन क्रम है  १३०  रुपये  का  मूल  वेतन

 ४०  रुपये
 का  महंगाई  भत्ता  जो  कुल  मिलाकर  १७०  रुपये  बनता  है  ।  कारपोरेशन का  बेतनक्रम  निजी

 वेतन को  छोड़  कर  gx8  रुपये  है  जो  महंगाई  भत्ता  जोड़ने  पर  &y  रुपये  बन  जाता  है  तथा इस  क्रम  म

 मूल  वेतन  २२०  तक  बढ़ता  है  जो  कुल  मिलाकर  २८५  रुपये बन  जाता  है  ।  इसलिये  इन्डिया

 की  ठीक  प्रगति  चल  रही  है  ।

 कौर  जहां  तक  मद्रास  कम्पनीਂ  का  सम्बन्ध  मद्रास  कम्पनीਂ  में  मूल  वेतन

 good  रुपये  और  ४६  रुपये  का  महंगाई  भत्ता  था  मिलाकर  कुल  १४५३३.  रुपये  बनता

 जबकि  हमारे  यहां  कुल  वेतन  x  रुपये  है  ।  प्रत्येक  मामले  में  यह  वेतन  कुल  PXE  रुपये  बन  जाता है

 शर  हमने  उसे  २८५  रुपये  तक  बढ़ाया  २२५  रुपये  कौर  महंगाई  भत्ता  ५०  रुपये  मिलाकर

 उन्हे ंजो  219%  रुपये  मिलते  थे  उसके  स्थान  पर  हमने  २२०--२८४ रुपये  का  बेतनक्रम  रखा  है  |

 इससे  यह  सिद्ध  होता  है  कि  यदि  किसी  की  हानि  हुई  है  तो  वह  संरक्षण  के  कारण  हुई  है  ।

 शर  इन्डिया  के  बारे  में  स्थिति  यह  है  कि  इन  समवायों  में  छोटा  हौर  बड़ा  वेतन क्रम  था  ।  झ्रोरिएन्टल

 श्र  न्यू  इन्डिया  के  दो  वेतन क्रम  एक  तो  मुख्य  कार्यालय  के  लिये  दूसरा  शाखा  कार्यालय  के  लिये  |

 are  स्वाभाविक  है  कि  इनमें  से  कुछ  समवायों  में  राजधानी  में  सेवामुक्त  लोगों  की  संख्या  अधिक  थी  |

 हमारे  यहां  ऐसी  कोई  बात  नहीं ।  वास्तव  विंमान  वेतन क्रमों  में--राजधानी  कौर  शाखा--इस

 प्रकार  के  अन्तर  की  कोई  कल्पना  नहीं  की  गई  है  ।  यदि  मूल  वेतन  ५५  रुपये है  तो  वहां  राजधानी  में

 रहने  के  लिये  वेतन  २०  रुपये  इस  प्रकार  योग  9X  रुपये  होता  इसके  अतिरिक्त  महंगाई

 भत्ता  भी  मिलता  है  |

 बात  वास्तव  में  इस  प्रकार  है  ।  में  इसे  बिलकुल  स्वीकार  करता  हं  कि  एक  बात  की  जा  सकती  थी

 शर  मेरे  मित्र  भी  वही  चाहते  प्रात  हिन्दुस्तान  कोआपरेटिव  को  आधार  मानकर  मझे  उनके  जैसा

 वेतन  सबको  देना  चाहिये  ।  मेरा  ख्याल  है  कि  ऐसा  करना  उचित
 न

 होता
 ।

 संभव  है
 कि

 ऐसा  करने  से  कुछ

 लोग  अधिक  वेतन  प्राप्त  करते
 |

 किन्तु  मेरा  ख्याल  है  कि  ऐसा  करना  उचित  न  होता  ।  प्रौढ़  मैं  यह  मानने

 के  faa  तैयार  नहीं  हूं  कि  वही  उचित  बात  है  ।

 यह  कहने  में  कोई  सार  नहीं  है  कि  ह क्त आपन  रिजर्व  बैंक  को  इतना  रुपया  दे  कहीं  भ्रन्यत्र  इतना

 रुपया  दे  यहां  आपने  इतना  रुपया  इरादी  ।”  मझे  संघ  सरकार  के  वित्त  मंत्री  के  नाते  इन

 बातों  पर  विचार  करना  है  मुझ  इस  बात  पर  विचार  करना  है  कि  स्वयं  भारत  सरकार  के  सेवानियोजन

 के  अपने  वेतन क्रम  जसे  कि  डाक
 कौर

 रेलवे  शादी  विभागों  में  ।  किन्तु  बात  यहीं  समाप्त  नहीं

 होती
 |

 मेरा  दायित्व  यहीं  समाप्त  नहीं  होता ।  मेरा  दायित्व  राज्य  सरकारों  के  कर्मचारियों के  प्रति भी
 इस  समय  मुझे  केन्द्रीय  वेतन  प्रयोग  द्वारा  निर्मित  नया  वर्ग,---केन्द्रीय  को  ठीक  करने  के

 बारे  में  बहुत  चिता  हो  रही  है
 ae

 मेरा  ख्याल  है  कि  उक्त  आयोग  की  यह  कल्पना  भ्रामक है  ।
 देखिये  कि  एक  व्यक्ति  केन्द्रीय  सरकार  का  कर्मचारी  है  जबकि

 दुसरा
 राज्य  सरकार  का  कर्मचारी

 जो
 वही  काम  करता है  जो  केन्द्रीय  कर्मचारी  करता  किन्तु  माथा  वेतन  पाता  है  ।  क्या  इस

 प्रकार
 की

 परस्पर  विरोधी  बातें  नहीं
 हैं

 जिनहें
 कि  ठीक  किया  जाना  श्रावस्ती  है  ?

 नया  हम  उन  लोगों

 में

 शामिल  नही ंहैं  जो  यह  सोचते  हैं  कि  एक-सा  काम  करने  के  बाद  भी  उन्हें  झषा  वेतन  मिलता है
 ?  क्या
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 निर्धारण  wit  wey  सेवा  सम्बन्धी  शर्तों  के  विषय  में  चर्चा

 मुझे इस
 सम्बन्ध

 में  कुछ  करना  नहीं  चाहिये  ?  मेरे  माननीय  मित्र  का  कथन  यह  हो  सकता  है
 कि  कोई

 शीलवती  नारी  एक  बार  भूल  करने  पर  सदा  के  लिये  श्रेय  हो  जाती  है  कौर  उसी  प्रकार  यदि  मैं  कोई

 गलती  करता  हूं  तो  कया  मैं  भी  असभ्य  हो  जाऊंगा ?  मैं  उनके  इस  सके  से  सहमत  नहीं  हो  सकता
 |

 श्री  साधन  गुप्त  ने
 ४०

 मिनट  तक  भाषण  दिया  है  are  उन्होंने  प्रां कड़े  देकर  मुझे  ATT  करने

 की  चेष्टा
 भी

 की  है  किन्तु  मैं  उन्हें  यह  बता  दूं  कि  इस  प्रकार  गायक  जमाने  से  कभी  लाभ  नहीं  होता
 ।  उन्होंने

 जो  ais  दिये  हैं  उनका  कोई  शभ्राघार  नहीं  ।

 हमारे  पास  सरकारी  दप् राक ड़े  हैं  ।  निगम  झूठ  नहीं  बोल  रहा  ।  वे  आंकड़े  मैंने  तैयार  नहीं  किये  हूं
 ।

 परन्तु  जो  झांकने  मेरे  माननीय  मित्र  यहां  उद्धरित  करते  रहे  वे  तो  किसी  wea  व्यक्ति  द्वारा
 तयार

 किये  गये  हैं  ।  यह  मामला  निगम  का

 विचारणीय  बात  वास्तव  में  यह  है  ।  वहां  पर  कर्मचारियों  के  प्रतिनिधियों  के  रूप  में  जो  व्यक्ति  बैठे

 उनके  विरुद्ध  मुझे कुछ  भी  नहीं  कहना  है  ।  मै ंतो  यही  चाहता हूं  कि
 कर्मचारी  सन्तुष्ट हों  ।

 यदि

 वे  भ्र पना  काम  ठीक  तरह  से  करेंगे  तो  उससे  निगम  को  सफलता  प्राप्त  होगी  |  परन्तु  वे  अपने  एक  मित्र  को

 करके  एक  बड़ी  भारी  गलती  कर  रहे  हैं  ।  मैं  उनसे  नाराज़  नहीं  हूं  ।  वे  चाहे
 जो

 भी  मैं  उनसे

 कभी  नाराज़  नहीं  हो  सकता  |  मैं  मद्रास  में  स्वयं  अपना  श्रनभव  बता  रहा  ।  मेरा  उसी  नगर  और

 उसी  श्रेणी  से  सम्बन्ध  है  ।  मुझे  इस  बात  का  खेद  है  कि  उन  नवयुवकों  ने  व्यथ  में  जोर
 लगाने

 में
 भ्र पने

 १३  घण्टे  का  समय  नष्ट  कर  दिया  |  न्य  स्थानों  पर  भी  इसी  प्रकार  से  व्यर्थ में  समय  नष्ट  कर
 दिया

 जाता  है
 ।

 श्री  गोपालन  ने  यह  शिकायत  की  है  कि  किसी  व्यक्ति  ने  कुछ  लिखा  परन्तु उसे  कोई  उत्तर

 नहीं  मिला  है  ।  परन्तु  उत्तर न  देने  के  लिये  उत्तरदायी कौन  है  ?  मैं  श्री  गोपालन  को  बता  देना  चाहता
 हूं  कि  यह  संगठन  ही  वास्तव  में  इसका  उत्तरदायी  है  ।  वरिष्ट  कर्मचारियों  और  अनुभवी  कर्मचारियों

 ने  मुझे  बताया  है
 कि

 वे  अपना  काम  पूरा  करने  में  गर्म  हैं  ।  चैक  नहीं  भेजे  गये  हैं
 ।

 खातों  की  किताबों

 को  पूरा  नहीं  किया  गया  है  ।  भ्रनुस्मारक  नहीं  भेजे  गये  हैं  ।  क्यों
 ?

 कर्मचारियों  की  संख्या  धिक  होने  पर
 भी

 काम  पूरा  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।  अभी  बड़ा  काम  पड़ा  हम्ना  है  ।  इसका  कारण  है
 ?

 इसका

 विक  कारण  यही  है  कि  श्री  साधन  ष्ह्  जैसे  व्यक्तियों  का  यह  कहना है  कि  पहलें  उनकी  मांगें  पूरी  की

 जायें
 |

 वहां  पर  ऐसे  बहुत  से  लोग  हैं  जिन्होंने  इन  नवयुवकों  को  उस  समय  अनुत्तरदायी  बना  दिया  है  जब
 कि

 उन्हें  अपना  काम  करना  चाहिये  था  ।  तो  भी  मैं  उनके  लिये  आन्दोलन  से  नाराज  नहीं  हूं  ।  मैं  उनसे  मिलने

 के  लिये  तैयार हूं
 ।

 विरोधी  पक्ष  के  सदस्यों  द्वारा  लगाये  गये  सभी  आरोप  ग़लत  हैं  ।  मैं  उनसे  मिला  हूं
 ।  ३०

 सितम्बर को  जब  मैं  बम्बई  में  मैंने  साम्यवादी  तथा  गैर-साम्यवादी  दलों  से  मुलाकात  की  थी  ।  मैं

 उनसे  मिलने  के  लिये  तैयार  परन्तु  इस  बात  का  ध्यान  रखा  जाये  कि  किसी  भी  राजनीतिक  उद्देश्य  से

 मुझ  से  अनुचित  लाभ  उठाया  जाय
 |

 यह  एक  ऐसा  कार्य  है  जिसे  पूरा  करना  है  कौर  एक  संघठन
 है

 जिसने
 उस  कार्य  को  सफल  बनाना  है  ।  इन  लोगों के  अधिकारों  की  भी  रक्षा  करनी है  ।  मैं  आपको  झ्राइवासन

 देता  हूं  कि
 किसी  भो  व्यक्ति  को  एक  धेले  की  भो  हानि  नहीं  होगी  ।  यदि वे  a  निवृत्त  कर  दिये  गये  तो

 मैं
 इस

 बात  का  प्रयत्न  करूंगा  कि  उन्हें  उतना  ही  उपदान  दिया  जाये  जितना  उस  स्थिति  में  दिया

 जबकि  समवाय  के  कार्य  करते  समय  कोई  निवत्त  होता  है  ।  में  इन  नवयुवकों  को  यह  झ्राइवासन  दे  सकता

 हैं  ।  में  उन  लोगों  में  से  नहीं  हूं  जो  कि  वेतन  कम  करने  में  ही  विश्वास
 रखते

 हैँ
 |

 यदि  यह  संभव  हो  कि  हम

 उन्हें  १००  रुपये  का  प्रारम्भिक  वेतन  दे  सके  तो  मुझे  बहुत  प्रसन्नता  होगी  |  वास्तव में  यही  हमारी  इच्छा

 हमने  जो  वेतन  निर्धारित  किये  वे  यद्यपि  बहुत  उच्च  नहीं  हैं  तो
 भी

 वे  केन्द्रीय  सरकार  के  वेतनक्रमों

 के  मुकाबले  में  हैं  ग्रोवर
 केवल  २५  प्रतिशत  लोगों  को  ही  कम  वेतन  मिल  रहे  हैं  ।  मेरे  पास  पूरे-पूरे  प्राकलन

 तो
 नहीं  हैं  परन्तु  मुझे  ऐसा  बताया  गया  है  कि  लगभग  एक  लाख  रुपया  प्रतिमास  खर्च  ATT  ।  इन  लोगों

 का
 यह  कहना  है  कि  gg  लाख  रुपया  खर्चे  किराये  |  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  ये  लोग  निगम  के  सम्बन्ध  में
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 वहां  पर  काम
 करने  वाले  लोगों  की  अपेक्षा  अधिक  जानते हैं  ।  यदि  कुछ  समय  के  उपरान्त  बीमा  निगम
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 निर्धारण  are  सत्य  सेवा  सम्बन्धी  शर्तों  के  विषय  में  चर्चा

 [  श्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी |

 भ्रमणी  प्रकार  से  चलने  लगे  कौर  वह  व्यापक  आधार  पर  आधारित  हो  जाये  तो  उस  समय  वेतन  बढ़ा  देने

 में  कुछ  प्रतीक  कष्ट
 न

 करना  पड़ैगा
 ।

 जब  काम  होगा  तो
 लोगों

 को
 जल्दी

 से  भ्रनुस्मारक वे  अपने

 चैक  जल्दी  से  श्रभिस्वीकृत उनके  दावों  का  जल्दी  से  निपटारा  होगा  कौर  ०५
 परिणामस्वरूप

 कर्मचारियों  के  वेतन
 भी

 बढ़ाये  जा  सकेंगे
 ।

 मुझे  उसमें  कोई  आपत्ति
 न

 होगी
 ।

 मैं  उन
 ८०

 रुपयों  के  लिये

 ही  बाध्य  नहीं  हूं  जो
 कि

 हिन्दुस्तान  सहकारी  संस्था  दिया  करती  थी
 ।
 कौर

 न
 ही  मैँ  इन

 ५५  रुपयों
 के

 बारे  में  वचनबद्ध  हं  ।  मेरी  उन  निर्धन  लोगों  के  प्रति  भी  जिम्मेदारी है  जो  कि  निर्धनता  में
 मरे

 जा  रहे

 हैं
 ।  विभिन्न  वेतनक्रमों पर  आधारित  नये-नये  वर्ग  बना  देने से  क्या  लाभ  है

 ?  इन  लोगों
 के

 लिये

 मैं  कुछ  न  कुछ  अवश्य करूंगा  ।  आखिर  किसी  बीमा  या  बैंक  कर्मचारी  या  केन्द्रीय  सरकार  के

 कर्मचारी  के  वेतन  का  आन्तरिक  मजूरी  व्यवस्था  पर  कुछ  भी  प्रभाव  नहीं  परन्तु  यदि  राज्य  सरकार

 के  कर्मचारियों  का  वेतन  बढ़ाया  जायेगा  तो  उसके  साथ  ही  गैर-सरकारी  कर्मचारियों  का  वेतन
 भी  उतना

 ही  बढ़ाना  पड़ेगा  |  उस  क्षेत्र  में  बढ़ाये  गये  वेतनों  का  सम्पूर्ण  देश  में  दिये  जाने  वाले  वेतनों  के  स्तर  पर  प्रभाव

 पड़ेगा  ।  मैं  यह  तो  नहीं  कहता  कि  वे  उस  समय  तक  प्रतीक्षा  करते  रहें  जब  तक  कि  उनके  वेतन  नहीं  बढ़ते
 |

 मैं  बात  पर  विचार  कर  रहा  हुं  कि  कया  मैं  उनके  वेतन  बढ़ा  सकता  हूं  ।  मैं  इसके  लिये  मुख्य  मंत्रियों  से
 भी

 बातचीत  करने का  प्रयत्न  करता  रहा  हूं  ।  मैं  उनसे  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  इन  कर्मचारियों  के
 लिये

 अवश्य  कुछ  किया  जायें  |  यह  उनकी  जिम्मेदारी  है  ।  कोई  यूं  कह  सकता  है  कि  यह  केन्द्र  की  जिम्मेवारी

 नहीं  परन्तु  इसमें  केन्द्र  प्रौढ़  राज्यों  की  जिम्मेवारियों का  कोई  sea  ही  नहीं  है  ।  इसमें  तो  मानवता की

 सहायता  करने  का  प्रश्न  क्योंकि  हम  उन्हीं  के  लिये  ही  तो
 दिल्‍ली  में  सेवा  कर  रहे  हैं

 ।
 हम  मंत्री  बनकर

 ह  aa  साथियों  से  कोई  अलग  या  पराये  नहीं  बन  गये  हैं  ।  हम  यहां  पर  किसी  प्रयोजन  के  लिये  कौर

 वह  यह  है  कि  ये  लोग  नित्य  प्रति  उन्नति  करें  ।

 जहां  तक  मजूरियों  अथवा  वेतनों  स्थिर  आधारों  पर  निश्चित  करने  का  सम्बन्ध  मैं  यह  नहीं

 कहता  कि  मैं  इससे  सदा  के  लिये  वचनबद्ध हं  ।  मैंने  यह  श्रीनिवासन  दिया  है  कि  मैं  इन  लोगों  के  वेतनों को

 सुरक्षित  करूंगा  |  सम्भव  है  कि  कुछ  ate  उपाय  किये  जा  सम्भव है  कि  हम  उन्हें फिर  से
 वर्गों

 में
 में

 विभाजित  कर  दें  ।  हम  उन्हें  दो  वर्गों  में  विभाजित  कर  सकते  हैं  ।  कौर  फिर  उनके  वेतन  में  दो-तीन

 रुपये  बढ़ा  सकते  हैं  या  घटा  सकते  हैं  |  इस  प्रकार  से  कुछ  किया  जा  सकता  है  ।

 श्री  गोपालन  waar  किसी  अन्य  माननीय  सदस्य  ने  कहा  है  कि  कम्पनियों  अथवा  छोटी

 कम्पनियों में  कोई  व्यक्ति  १४  वर्ष  तक  सेवा  करने  के  बाद  भी  बेचारा  १००  रुपये  मासिक  से  अधिक  वेतन

 नहीं पा  जबकि  किसी  बड़ी  कम्पनी  में
 ४

 वर्ष  कीं  सेवा  के  बाद  ही  कोई  व्यक्ति  २००  रुपये  मासिक

 प्राप्त  कर  सकता  है  ।  जी  यह  कुछ  ईर्षा  उत्पन्न  करनें  वाला  मामला  है  ।  सम्भव  है  कि  हम  उसे  २००

 रुपये न  दिला  परन्तु  १६०  रुपये दिला  सकते  हैं  ।  परन्तु  इस  कार्य  में  हमारे  सामने  एक  विशेष

 नाई है  ।  इम्पीरियल  बैंक  को  अपने  हाथ  में  लेकर  उसे  राज्य  बैंक  बना  देना  तो  आसान  है  क्योंकि  वह  संस्था

 तो  पहले  ही  काम  कर  रही  उसे  चलाये  रखना  श्रासान  परन्तु  यहां  पर  स्थिति  ही  कौर  है
 ।

 इसमें  १८०  संस्थायें  एक  ही  रूप  में  इकट्ठी कर  दी  गई  हैं  ।  यह  कहा  जा  सकता  है  कि  श्रमिक  व्यक्ति

 अच्छा  है  तर  अमुक चय  व्यक्ति  बुरा  है  ।  शौर  यह  संभव  भी  क्योंकि  हो  सकता  है  कि  जो  व्यक्ति  श्रोरियन्टल

 कम्पनी  के  प्रबन्धक  के  रूप  में  सफल  सिद्ध  हो  गया  वह  इन  सभी  १८०  कम्पनियों के  प्रबन्धक के  ET

 में  सफल  सिद्ध  न  हो  सके  |  किसी  एक  कम्पनी  का  कोई  प्रवीण  प्रबन्धक  जो  कि  उस  कम्पनी  विशेष  का  समस्त

 कार्य  खूब  अच्छी  प्रकार  से  चलाता  रहा  हो  सकता  है  कि  श्री  वह  इतने  ग्रीक  कर्मचारियों  के

 विभिन्न  वर्गों
 से

 काम  कराने  में  इतना  afr  कार्य  कुशल  सिद्ध  न  हो  |  यदि  माननीय  सदस्य  यह

 समझते  हैं  कि  निगम  का  कार्य  ठीक  प्रकार  से  नहीं  चल  रहा  है  तो  मैं  कोई  नये  आदमी  का  तो  निर्माण  कर

 नहीं  सकता  |  हमें  तो  उन्हीं  लोगों  द्वारा  इस  काम  को  कराना  कौर  उन्हीं  लोगों  को  इस  बड़ी  संस्था  का



 १७  2EXS  जीवन  बीमा  निगम  के  कर्मचारियों  के  वेतन  क्रम  १२३

 निर्धारण  कौर  अन्य  सेवा  सम्बन्धी  sal  के  विषय  में  चर्चा

 सारा  काम  चलाना  होगा  ।  हमें  चाहिये  कि  हम  उन्हें  कार्यदक्षता  दिखाने  के  लिये  कुछ्  समय  दें
 |

 मेरे  मुख्य  सचिव  इसी  कार्य
 की  कौर  ora  2  रहे  वे  किसी  अन्य  कार्य की  आर  ध्यान दे  ही  नहीं

 सकते
 ।  इस  काम  में  मैं  भी  उनकी  सहायता  करने  के  लिये  तैयार  हूं  ।  वे  इसी  कार्य को  पूरा  करने

 के

 लिये  दिन-रात सारे  देवा  का  दौरा  कर  रहे  हैं  ।  मैं  इसमें  ि  व्यक्तिगत  सहायता भी  दंगा  ।  लगभग

 एक  वर्ष
 की

 अवधि  तक  इसकी  प्रगति
 का  सीमांकन  करके  फिर  हम  कोई  कौर

 उपाय  ०५
 ।

 जहां  तक  क्षेत्र  कार्यकर्ताश्रों का  सम्बन्ध  श्री  थान  पिल्ले  ने  यह  पूछा  है  कि  कार्य  के  ग्रनुपात से

 वेतन  पाने  वाले
 *

 कर्मचारियों  का  क्या  बनेगा  ।  मैने  निगम  को  बता  दिया  है  कि  जब  तक  इसकी  वास्तविक

 स्थिति  का  पता  नहीं  लगता तब  तक  किसी  भी  वर्ग  के  किसी  भी  कार्यकर्ता को  काम  से  ser न  किया

 अथवा  उस  पर  कोई  ऐसा  निर्णय  नला दा  जाये  जिसके  परिणामस्वरूप उन्हें  एक  वर्ष  के  तरन्त  में

 सेवा  से  Tee  करना  हमारे  लिये  अ्रनिवाय  |  मैंने  उन्हें  एक  बर्ष  का  समय  इसलिये  दिया  है  कि  वे  काम

 प्रच्छी तरह से करें तरह  से  करें  ।  उनमें  यदि  कोई  बुराई  है  तो  वह  एकदम
 तो

 सुधर  नहीं  सकती
 ।  २०  वर्षों  की  बुराईयां

 एक
 ही  वर्ष  में  तो  ठीक  होंगी  नहीं  ।  उन  पर  कुछ  समय  लगेगा  arg  उन्हें  समय  दीजिये  |

 इससे  पहले  बहुत  से  शाखा  प्रबन्धक  wa  सभी  को  तो  नियुक्त  नहीं  किया  जा  सकता  ।  कब

 जबकि  उन  सभी  के  स्थान  पर  एक  संयुक्त  संस्था  बन  गयी  है  तो  उसके  केवल  कुछेक  तो  प्रदेश

 कुछेक  ही  तो  डिवीज़न  ate  का खायें  भी  तो  कोई  बहुत  अधिक  नहीं  होंगी  ।  कौर  फिर  पुरानी  कम्पनियों

 के
 सहायक  शाखा  प्रबन्धक  भी  तो  होंगे  ।  नत  शि  सड़ी  लोगों  को  जादी  न  बड  सो  सयाना  ही  होगा

 हो  सकता  है  कि  उन्हें  जिस  पद  पर  लगाया  वह  बहुत  बड़ा  न  हो  ।  सम्भव  है  कि  उन्हें  शाखा  प्रबन्धक
 के  पद  पर  नियुक्त  न  किया  जा  उन्हें  अधीक्षक  aaa  किसी  शौर  स्थान  पर  लगा  ति

 जाये  ।  परन्तु उन  सभी  को  कहीं  न  कहीं  नियुक्त  अवश्य  कर  दिया  जायेगा  |

 दूसरी  बात  भाई-भतीजावाद  के  सम्बन्ध  में  कही  गई  है  ।  मैं  पूछता  हूं  कि  क्या  वे  सभी  मेरे  चचेरे

 भाई  हैं
 ?

 में  तो  एक  ऐसे  परिवार  से
 सम्बन्ध  रखता  हूं  जिसमें  बहुत  से  लोग  wa  स्वर्ग  सिधार  चुके

 प्रौढ़  अरब  बहुत  थोड़े  से  लोग  रुह  गये  हैं  ।  क्या  वे  सभी  लोग  जिन्हें  नियुक्त  किया  गया  वे  मेरे  मंत्रालय

 के  सचिव  के  सम्बन्धी हैं  ?  मैं  नहीं  समझता कि  उस  बेचारे का  कोई  सम्बन्धी  है  भी  ।  मैं  आपको  एक

 ।  उस  दिन  जब  मैं  मद्रास में  एक  नवयुवक  भिरानी  पत्नी  सहित  मेरे  पास

 |
 उसकी  पत्नी  का  मुझ  से  कहीं  दूर  का  सम्बन्ध  था  |  उस  युवक  ने  मुझे  बताया  कि  उसके  साथ  बड़ा

 अन्यार  इसलिये  वह  निगम  की  सेवा  छोड़  फिर  से  गैर-सरकारी  नौकरी  प्रारम्भ  करना  चाहता

 है
 ।

 मैंने  उससे  यही  कहा
 कि

 वह  अपने  पत्र  मेरे  पास  भेज  मैं  उसके  बारे  में  पुछताछ  करूंगा  ।  मैंने  उस

 पर  रिपोर्ट  क्योंकि  मैं  उस  नवयुवक  की  सहायता  करना  चाहता  था  ।  परन्तु  मुझे  पता  यह  लगा  कि

 उस
 व्यक्ति  के  साथ  उसके  अरन्य  साथियों  की  अपेक्षा  बहुत  भ्रच्छा  व्यवहार  किया  गया  था  |

 किन्तु  फिर
 भी

 वह  समझता  है
 कि

 उनके  साथ  बहुत  बड़ा  भ्र न्याय  है
 |  मैंने  उन्हें हूं  बहुत  क्षुब्ध

 होते  हुए
 देखा  ।

 उन्होंने  श्री श्री  साधन  गुप्त  की  भाषा
 का

 प्रयोग  नहीं  किया  है
 ।

 वे  उनसे  भी  STG A ofits  $1 Gl 2 x ate oe)  हो
 गय े।

 इस  सम्बन्ध  में  मुख्य  कठिनाई  यह  है
 कि

 इस  प्रकार  की  संस्था  में  गलतियां  हैं  ।  कुछ  मामलों

 में  यह  भी
 हो  सकता  है  कि  यदि  क्षेत्रीय  प्रबन्धक  से  सलाह  देने  को  कहा  जायेगा  तो  यदि  वह  aiforea

 कम्पनी
 का

 है
 तो

 वह  श्रोरियन्टल  कम्पनी  के  आदमी  की  सिफारिश  करेगा
 ।

 ऐसा  इसलिये नहीं  कि  वह

 इससे  सम्बन्धित
 बल्कि  इसलिये

 कि
 वह  जानता  है

 वह
 अच्छा  व्यक्ति  है

 ।
 यह  बातें  ठीक  हो

 सकती  @ |
 Pro-rata,



 १२३२  जीवन  बीमा  निगम  के  कर्मचारियों  के  वेतन  क्रम  १७  १९५६

 निर्धारण  न्य  सेवा  सम्बन्धी  दाँतों  के  विषय  में  चर्चा

 ति०  त०  कृष्णमाचारी

 लाल  समिति  की  बैठक  इस  समय  हो  रही  है  ।  किसी  ने  मुझ  से  पुछा  है  कि  जब  लाल
 समिति  की

 बैठक

 हो  रही  है  तो  area  इन  व्यक्तियों  की  नियुक्ति  कयों  की  ?  जी  यदि मैं  लाल  समिति  के  प्रतिवेदन

 की  प्रतीक्षा  करता  एकीकरण  न  करता  तो  ऐसा  भी  हो  जाता  ।  मैं  इससे  सहमत  यह  एक  तरीका

 था  ।  हमें  कम्पनियों  के  एकीकरण  करने  की  आवश्यकता  नहीं  थी  तथा  हम  उन्हें  उसी  हालत  में  छोड़  देते

 तथा  लाल  समिति  के  प्रतिवेदन  की  प्रतीक्षा  करते  ।  लेकिन  ऐसा  नहीं  किया  गया  ।  उन्होंने कहा  कि  कम्पनी

 को  झपना  काम  करना  होगा  तथा  प्रतीक  व्यापार प्राप्त करना  होगा  तथा  एकीकृत  पाथ  में  संगठनात्मक

 तत्व  को  तत्काल  लाना  चाहिये  ।  इसलिये  तदर्थ  व्यवस्था  की  गई  ।  यदि  लाल  जिसमें  मेने एक

 ~~  हम

 पर्याप्त  अनुभवी  बीमा  एक  राज्य-सभा  का  सदस्य  शामिल  किया  यदि  यह  कहें  कि  ये  बातें

 गलत  हैंतो  मैं  कुछ  अन्य  कार्यवाही  करने  का  प्रयत्न  करूंगा  |

 मैं  यह  सोच  रहा  हूं  कि  यदि  मैं  इन  व्यक्तियों  के  लिये  प्रय  क्षेत्र  में  जहां  इन्हें  तक  काम

 नहीं  कोई  काम  न  ढूंढ  तो  इन  लोगों  को  राष्ट्रीय  बचत  योजना  जो  इसी  प्रकार की  योजना

 क्यों  न  खपा  लिया  जाय  |  wat  साशा  है  कि  इन  सेवाय क्त  व्यक्तियों  को  मैं  न  केवल  तथा  उनक

 योग्य  उपयुक्त  वेतन  ही  दे  ककगो, [क  alg  यह  भविष्य  में
 भी

 नियोजन  का  बहुत  बड़ा  साधन  बनेगा
 |

 मैं  उस  दिन  की  कल्पना  कर  रहा  हूं  जब  कि  प्रत्येक  बड़े  गांव  में  तथा  किसी  ग्राम  समूह  के  प्रत्येक  गांव

 में  एक  बीमा  करने  वाला  व्यक्ति  जिसे  मैं  कुछ  वृत्ति  दूंगा  जो  बीमा  तथा  राष्ट्रीय  बचत  का  भी  काय

 करेगा  |  बात  ऐसी  नहीं  है  कि  हम  ऐसी  बात  नहीं  सोच  रहे  हैं  ।  हम  इसे  सुरक्षा तथा  बचत  के

 सदुपयोग  के  साधन  की  व्यवस्था  करने  के  रूप  में  सोच  रहे  हैं  ।

 यदि  भाई-भतीजावाद  चल  रहा  है  तो  इस  मामले  पर  गौर  किया  जायेगा  ।  मेरे  मित्र  श्री  झ  ०  मस०

 थामस  बहुत  क्षुब्ध  हुए  कौर  उनका  क्षुब्ध  होना  ठीक  भी  था  |  उन्होंने  पुछा  है--मैं  स्वयं  भी  यह  प्रश्न

 से  पूछ  रहा  हं  किसी  व्यक्ति  एक  विशेष  एक  विभागीय  संगठन  विंमान

 मद्रास  में  एकीकरण  करने  के  लिये  इतना  इच्छुक  नहीं  होना  चाहिये  जब  कि  पांच  तालुक  मद्रास  राज्य  में

 मिलने  वाले  हैं  ।  साथ  ही  केरल  का  एकीकरण  नहीं  किया  गया  है  तथा  मलाबार  को  कोयम्बटूर  के  हाथों

 छोड़  दिया  गया  है  ।  मैं  इससे  सहमत  हुं  कि  यह  गलत  है  कौर  हमें  इसे  ठीक  करना  चाहिये  |  यदि  इससे  मेरे

 माननीय  मित्र  को  प्रसन्नता  होती  है  तो  मैँ  ऐसा  ही  करूंगा  ।  यदि  विभागीय  संगठनों  की  रूपरेखा  राज्यों

 की  रूपरेखा  की  तरह  होनी  चाहिये  तो  ठीक  है  ।  हम  ऐसा  ही  करेंगे  ।  ऐसा  करना  बहुत  कठिन  भी  नहीं  है  ।

 लेकिन  इनकी  रूपरेखा  क्षेत्रों  की  भांति  नहीं  हो  सकती  है  क्योंकि  संघटनात्मक क्षेत्र  इस  प्रकार

 का  नहीं  होगा  जैसा  कि  हमने इस  सभा  में  स्वीकृत  किया  है
 ।

 वह  क्षेत्र  ग्रान्श्व तथा मसूर तथा  मैसूर

 का  होगा
 न  कि

 मैसुर  बम्बई  इत्यादि  का
 |

 ऐसा  किया  जा  सकता  है
 किन्तु  मेरे  माननीय  मित्रों  को  बाद  में

 ऐसा  नहीं  कहना  चाहिये  कि  इन्हें  भारत  सरकार के  क्षेत्रों  की  तरह  ही  होना  चाहिये
 |

 ये  मामलें  बहुत

 कठिन  हैं  ।  यदि  मेरे  माननीय  मित्र  ऐसा  अनुभव  करते  हैं  कि  केरल  के  दो  भागों  में  बट  जाने  तथा  उसके

 एक  भाग  के  कोयम्बटूर  में  चले  जाने  तथा  दूसरे  भाग  के  केरल  में  रह  जाने  के  कारण  ही  केरल  की  उपेक्षा

 की  गई  है  तो  मैं  उसे  पुनः  ठीक  कर  सकता  हूं
 ।

 यह  बहुत  कठिन  नहीं  है  ।  इसे  ठीक  करने  के  लिये  सरकार

 की  आलोचना  करनें  या  उस
 पर

 दोषारोपण  करने  की  कोई  शभ्रावश्यकता  नहीं  है  |

 अब  मैं  बोनस  क  प्रदान  को  लेता  हूं
 ।

 श्री
 ह  बाण

 गांधी  ने  भी  यही  प्रशन  पूछा  है  ।  संभव  है  कि  कोई

 सरकारी  फर्म  या  कम्पनी  बोनस  दे  रही  हो  ।  मे  नहीं  जानता  कि  चितरंजन  फर्म  बोनस  दे  रही  है  अथवा

 नहीं  ।  थोड़ी  सी  राशि  दी  गई  है  हम  उसे  बोनस  नहीं  कहेंगे  ।  यह  राशि  बहुत  कम  है  ।  सरकारी

 फर्में  या  भ्रमण  व्यवसाय  बोनस  नहीं  देते  हैं  ।  हमने  इस  समय  यह  किया  है  कि  एक  बीमे  की  योजना  दी  है

 यह  उन्हें  निःशुल्क  दी  गई  है  ।



 १७  EXE  जीवन  बीमा  निगम  के  कर्मचारियों  के  वेतन  क्रम  १२३ ३
 निर्धारण  कौर  ग्न्य  सेवा  सम्बन्धी  gal  के  विषय  में  चर्चा

 महोदय  :  कया  राष्ट्रीयकरण  का  स्रभिप्राय  केवल  कर्मचारियों  को  लाभ  देने  का  है  तथा

 पालिसी  होल्डरों  को  कुछ  लाभ  नहीं  मिलेगा
 ?

 श्री
 alo  त०  कृष्णमाचारी :  यह  मामले  का  दूसरा  पहलू  है  ।  यह  कुछ  मामलों  में  २८  दिन  के

 वेतन  के  बराबर  तथा  कुछ  मामलों  में
 ४०

 दिन  के  वेतन  के  बराबर  होगी  ।  यह  एक  महीने
 के

 बोनस  के  समान  है  ।
 मेरा  समुचित  व्यवस्था हो  जाने  के  उपरांत  यथाशीघ्र  जीवन  बीमा

 निगम  के  लिये  एक  सुविधा  निधि  को  पृथक  रखना  है  ।  इसका  संचालन  कर्मचारियों
 क

 द्वारा  ही  किया
 जायेगा

 ।  निगम के  द्वारा  अधिक  धन  तथा  अधिक  लाभ  दिये  जाने  पर  इस  निधि  में  वृद्धि  का  होना

 संभव है  ।  इसका  संचालन  कर्मचारियों के  द्वारा  ही  किया  जायेगा  |

 मैं  सभा  का
 श्रमिक

 समय  नहीं  लूंगा  ।  लेकिन  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि
 सरकार  इसे  सफल

 बनाने
 की

 बहुत  इच्छुक  है
 ।

 सरकार  निगम  के  कर्मचारियों  के  कल्याण  के  लिये  भी  बहुत  चिन्तित  है
 ।  यदि

 आप  मुझसे  पूछें  कि  क्या  श्राप  उन  लोगों  जिन्हें  बहकाया  गया  है  तथा  जो  न  केवल  एक  दिन  काम  से

 भ्रनुपस्थित  ही  नहीं  झ्र पि तु  जिन्होंने  अन्य  लोगों  को  भी  उपस्थित  होने  से  दण्ड  देंगे
 ?  यह

 बहुत  छोटी  सी  बात  है  |  किन्तु  हड़तालों  से  कोई  लाभ  नहीं  होता  उस  वर्ग  को  जो  हड़ताल

 करना  चाहते  हैं  ।

 युक्तिपूर्ण आधार  पर  इससे  कम  कर्मचारियों  से  काम  चल  सकता  बीमा  निगम  जैसी

 संस्था  का
 यंत्रीकरण

 किया  जा  सकता  काम  की  वृद्धि के  साथ  ऐसा  करना  श्रावश्यक  होगा ।

 मैं  बीमा  निगम  में  काम  करने  वालें  ५  मित्रों  को  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  निःसंदेह  निगम
 के

 संचालन  में  उनका  महत्वपूर्ण भाग  लेकिन  वे  व्यापार  प्राप्त  नहीं  करते हैं  क्षेत्रीय  कर्मचारी ही

 व्यापार  प्राप्त  करते  इसलिये  उनके  यह  कहने  से  कोई  लाभ  नहीं  है  कि  हम  लोग  काम

 लाते  इसलिये  हमें  यह  या  वह  दिया  जाय
 ।

 तथापि  इसका  यह  तात्पर्य  नहीं  है  कि
 मैं  यह  नहीं

 जानता  हूं  कि  इन  लोगों  के  लियें  भी  कुछ  करना  चाहिये  ।  उन्हें  सन्तुष्ट  रखना  चाहिये |  किन्तु  साथ  ही

 मुझे  ot  माननीय  मित्र  को  यह  भी  बता  देना  चाहिये  कि  वह  ae  युवक  हैं  ।  तथापि  इन  बातों  से  कोई

 लाभ  नहीं होता  है
 ।

 वह  संस्था  जिसके  वे  उपप्रधान
 न

 केवल  बीमा  कर्मचारियों  के  लिये  अपितु  भारत

 के  समस्त  कर्मचारियों  के  लिये  afer  कार्य  कर  रही  है  ।  यह  उनके  बीच  भ्रनुशासनहीनता पैदा  कर  रही

 है
 ।

 जब  उन्हें  काम  करना  वह  उन्हें  काम  करने  से  रोक  रही  है  ।  वे  सभी  तरीकों  से  आन्दोलन  कर

 सकते  किन्तु  नारों  तथा  जलसों  के  द्वारा  आन्दोलन  नहीं  होना  चाहिये  ।  हममें  से  प्रत्येक  व्यक्ति  से

 वे  मिल  सकते  हैं
 ।  यदि

 कर्मचारी  मुझ  से  मिलना  चाहते  तो  मैं  उनसे  मिलने  को  तैयार  हूं  ।

 एक  दिन  रात्रि  के  समय  मुझे  यह  सूचना
 दी

 गई  कि  मेरे  मकान  के  सामने  प्रदर्शन  किया  जा

 रहा  है
 ।

 सात  बज  कर  पैंतालीस  मिनट  पर  मैं  कार्यालय  में  था  ।  मुझे  यह  बताया  गया  कि  यदि  मैं  उनसे

 नहीं  मिलूंगा तो  कर्मचारी  वहां  ११  बजे  रात्रि  तक  रहेंगे  ।  मैं
 कार्यालय  में  सामान्यता  देर  तक  ठहरता

 तथापि
 मैं  उस  दिन  कुछ  पहिले चला  गया  ।  उन्होंने मेरे  सम्बन्ध में  कई  बातें  कहीं  ।  इसकी  कोई  बात

 नहीं
 |

 मेरा  जीवन  कौर  मरण  किसी  कौर  की  इच्छा  पर  निर्भर  कुछ  नारों से  न  तो  मैं  एक  दिन  पूर्व

 मर  सकता
 न

 उनसे  मेरे  जीवन  की  अवधि  ही  एक  दिन  बढ़  सकती  है  ।'

 मैने  उन  चार  युवकों  से  बातचीत  की  जो  उस  दल  का  प्रतिनिधित्व  कर  रहे  थे
 ।

 वे  हंसते  हुए  वापस

 चले  गये  क्योंकि  कदाचित  उन्होंने  सोचा  कि  यह  व्यक्ति  गम्भीरता श्रथवा  कुपित  होने  के  योग्य  नहीं  है

 भिदा  उन्होंने  यह  सोचा  होगा
 कि

 इसमें  कुछ
 न

 कुछ  प्राप्ति  है  ।  किन्तु  मैं  सभा  के  माननीय  सदस्यों  को

 जता  देना  चाहता  हूं  कि  कर्मचारी  मुझ  से  मिलें  तो  मैं  व्यक्तिगत  रूप  से  प्रत्येक  कर्मचारी  क

 गे मूल  भ्रंग्रेजी  में  ।

 गे  संतुष्ट  कर
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 निर्धारण  कौर  meg  सेवा  सम्बन्धी  दाँतों  विषय  में  चर्चा

 जीवन  बीमा  निगम  के  कर्मचारियों  के  वेतन  क्रम  १७  gRUy

 [  श्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी  |

 सकता  हूं
 |  किन्तु मैं  श्री  साधन  गुप्त  को  संतुष्ट नहीं  कर  सकता  हूं  क्योंकि  वह  संतुष्ट  होना  नहीं  चाहते

 a  |

 मैंने  अपने  मित्रों  के  साथ  काम  किया  है  ।  ये  लोग  श्री  साधन  गुप्त  से  वायु में  काफी  बड़े  उन
 दिनों

 में  हमारी  तरकीब  यह  होती  थी  :  हड़ताल  करों  तथा  थोड़ी  बात  मान  कर  समझौता  कर
 लो  ।

 कुछ  महीने

 परचात्‌ फिर हड़ताल फिर  हड़ताल  करो
 ।

 कुछ  भी  हो  श्रमिकों  का  नेतृत्व  ्  हड़ताल  करने  की  रियायत

 प्राप्त  करनें  की  क्षमता  कौर  रियायत  समाप्त  होते  ही  दूसरी  हड़ताल  कर  न्य  रियायत  प्राप्त  करने  पर

 निर्भर  करती  है
 ।

 मैं  यह  तरकीबें  जानता हूं  क्योंकि  उनसे  मेरा  सम्बन्ध रहा  मैंने उन  हड़तालों

 में  उनका  साथ  भी  दिया  है  तब  मैं  उनकी  स्थिति  में  नहीं  था  ।  लेकिन  इससे  कोई  लाभ  नहीं  होगा
 ।  मेरे

 माननीय  मित्र  श्री  साधन  गुप्त  एक  के  बाद  एक  प्रस्ताव  रख  सकते  हैं  तथा  एक  के  बाद  एक  प्रदान  पूछ  सकते

 हैं  तथापि  इससे  इन  लोगों  को  कोई  लाभ  नहीं  होगा  ।  उन्हें  दत्त  रदायिता  से  ही  लाभ  हो  सकता है
 |  उत्तरदायी

 व्यक्तियों  की  तरह  उन्हें  एक  मेज  के  इर्द-गंदी  बैठ  कर  वार्ता करनी  चाहिये  ।  मैं  इस  प्रकार  वार्ता  करने

 को  तैयार  हूं  ।  तथापि  मैं  ऐसा  कहने  का  लाभ  श्री  साधन  गुप्त  को  देने  को  तैयार  नही ंहूं
 कि  मैँ  वित्त

 मंत्री  से  यह  रियायत  प्राप्त  कर  सका  हूं  अथवा  मुझे  वित्त  मंत्री  से  कोई  रियायत  नहीं  मिल  रही  है
 ।

 श्री  साधन  गुप्त
 :

 औचित्य  प्रदान
 पर  क्या  यह  सारे  आरोप  लगाना  उचित है  मैं  उनका

 विरोध

 करता  g
 a  ।

 श्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी  :  यह  युवक  उस  समय  पैदा  हुजरा  जब  कि  झूठ  का  बोलबाला  था
 |

 वह  सच्चाई  को  नहीं  देख  सकते  उनकी  ata  नहीं  हैं
 ।

 कोई  बात  नहीं  है
 ।

 मुझे  दुख  है
 कि

 मैंने  उनके

 कुछ  व्यक्तिगत  अभाव  की  कौर  संकेत किया  है  ।  किन्तु  वस्तुस्थिति बहुत  खराब  है  ।  यह  युवक  जाकर

 हमें  गालियां  देता  सरकार  को  डाकू , ८५  जेबकतरा  तथा  निर्लज्ज  कहता  है  प्रौढ़  मुझे  उसे  सहना  होता  है  |

 में  इस  युवक की  निलेज्जता को  और  बिलकुल  नहीं  सह  सकता  हूं
 ।

 यदि  श्री  साधन  गुप्त
 मेरे से

 कुछ  रियायतें  चाहते  हैं  तो  उनका  श्रेय  उन्हें  नहीं  दिया  जायगा  ॥

 श्री  साधन  गुप्त
 .:

 मैं  इसका  श्रेय  नहीं  चाहता  ।

 महोदय  :  सभा  में  इस  प्रकार  का  द्वंद  नहीं  होना  चाहिये  ।  माननीय  मंत्री  के  विरुद्ध  कुछ

 अपवादों  का  प्रयोग  किया  गया  है  ।  माननीय  मंत्री  भी  इसी  प्रकार  के  शब्दों  का  उपयोग  करने
 की

 गलती

 कर  गये  हैं  ।

 श्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी  :  मुझे  कौर  कुछ  नहीं  कहना  है  ।

 श्री  श्र०  कठ  गोपालन  :  मैंने  सोचा  था  कि  माननीय  मंत्री  श्री  साधन  गुप्त  को  तथापि

 वे  स्वयं  ही  बहुत  बहक  गये  हैं  कौर  दुसरे  साधन  गुप्त  बन  गये  हैं  ।

 श्रिया  महोदय  :  TAT  a  स्थगित  होती  है  तथा  उसकी  बैठक  कल  ११  बजे  दा  न्तपूर्ण  वातावरण

 में  होगी

 इसके  पहचान  १८  १९५६  के  ग्यारह  बजे  तक  के  लिये  स्थगित  हुई  ।

 ee  ee

 मूल  म्रंग्रेजी  में  ।



 दैनिक  संक्षेपिका

 [  १७  VEXE | |

 पीठ

 सभा-पटल  पर  रख  गय  पत्र  a:  ४५-६७

 निम्नलिखित  पत्र  सभा-पटल पर  रख  गय

 (2  संविधान के  अनुच्छेद  १५१  (१)  के  अधीन  QEYZ—NY H MARTA AlT के  भ्रनुदानों  कौर

 आधिक्य  प्रकट  करने  वाले  विनियोगों  के  विनियोग  लेखों  की

 एक  प्रति ।

 (२)  विभिन्न  पत्रों  जैसा
 कि

 प्रत्येक  के  सामने  दिखाया  गया  मंत्रियों  द्वारा

 दिये  गये  विभिन्न  वचनों  शादी  पर  सरकार  द्वारा
 की

 गई  कार्य

 वाही  के  निम्न  विवरणों  की  एक  एक  प्रति

 (१)  अनुपूरक  विवरण  संख्या  ६  लोक-सभा का  तेरहवीं  VERE

 (2)  अनुपूरक  विवरण  संख्या  १२  लोक-सभा का  बारहवां  १९४५६

 (३)  अनुपूरक  विवरण  संख्या  १४  लोक-सभा का  ग्यारहवां  geuy

 (४)  भ्रनुपूरक  विवरण  संख्या  १७  लोक-सभा का  दसवां  geuy

 (५)  अनुपूरक  विवरण
 संख्या  २३  लोक-सभा  का  नवां  PERY

 (६)  अनुपूरक  विवरण  संख्या  २६  लोक-सभा  का  श्राठवां  2eyuy

 (३)  लोक-प्रतिनिधित्व  gay  की  घारा  2g  की  उप-धारा  (३)
 के  अधीन  एस०  करार  करो  संख्या  ३०६८,  दिनांक  १४  EUs

 की
 एक

 जिसके  age  लोक-प्रतिनिधित्व  संचालन

 श्र  निर्वाचन
 याचिकायें  )  नियमावली  १९५६  में  संशोधन  किये

 (¥)  विदेशियों  का  पंजीयन  अधिनियम  ,  PERE  की
 धारा  ६  के  परन्तुक  के  भ्रमित

 निम्नलिखित  विमुक्ति  घोषणापत्रों  की  एक  एक  प्रति :

 (१)  g/se/4e  एफ०  भाई  दिनांक  १०  PRUE  (  ३  विमुक्ति या ं)
 (2)  ¢/8s/ 4% Tho ५६  एफ०  भाई  दिनांक  २६  १९५६  (  ३

 विमुक्ति यां  )
 (3)  [Se / 2%  एफडी  श्राई०  दिनांक  २६  १९५६  (4  विमुक्ति यां  )

 ल  @/4e/4s  एफ०  भाई  दिनांक  १७  १९४६  (  १

 (५)
 १
 १/५३/५६  एफ०  भाई  दिनांक  ३०  १९५६  (8  विमुक्ति

 (&)  gu/or/4Xg  एफ ०  भाई  दिनांक
 १  १९५६  (  €

 विमुक्ति यां  )
 (७)  १/५४/५६  एफ ०  argo  दिनांक  ६  oe O3  (  १

 (5)  9/Xe/Xg ५६
 एफ०  भाई  दिनांक  १०  ReUE  (२  विमुक्ति यां

 (&)  g/us/¥e  एफ०  श्राई०  दिनांक  €  ee  (१

 (१०)  2/R3/4e  एफ०  भाई  दिनांक २८  Reue  (१

 १२३५
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 (५)  छावनी  क्षेत्रों  में  भूमि  प्रशासन--वर्तमान  नियमों  are  भ्रादेशों  का

 क्षण--कं  बारे  में  विवरण  की  एक  प्रति

 विधेयकों  पर  राष्ट्रपति  की  श्रीमती  ¢@ Re

 सचिव  ने  लोक-सभा
 को

 यह  दी
 कि

 संसद्‌  के  चालू  सत्र  में  संसद्‌  के  दोनों  सदनों

 द्वारा  पारित  निम्नलिखित  विधेयकों  पर  पिछले  सप्ताह  राष्ट्रपति  की  अ्रनुमति

 प्राप्त हो  गई  है

 (१)  राज्य  पुनर्गठन  १९५६,

 (२)  संघ  राज्य  क्षेत्र  संशोधन  @eus,

 (३)  रेलवे  यात्रियों  पर  सीमा  कर  १९४५६  ।

 राज्य-सभा  से  ArT  &kQ¥

 सचिव  ने  राज्य-सभा  से  निम्नलिखित  छः  भरत  रात  ara  को  सुभा  at
 :

 (१)  कि  लोक-सभा  द्वारा  ५  REYES  को  पारित  किये  गये  केन्द्रीय  बिक्री

 कर  १९५६  के  बारे  में  राज्य  सभा  को  कोई  सिफ़ारिशों  नहीं  करनी

 @  |

 (2)  कि  लोक-सभा  द्वारा  ५  PEXS  को  पारित  किये  गये

 निधित्व  संशोधन  )  विधेयक  ,  १९५६  पर  राज्य-सभा  १३

 PEXR  की  बैठक  में  बिना  किसी  संशोधन  के  सहमत  हो  गई  है  ।

 कि  लोक-सभा  द्वारा  २७  १९४५६  को  पारित  किये  गये  विस्थापित (3)

 व्यक्ति  तथा  पुनर्वास  )  संशोधन  PEXE  पर  राज्य-सभा

 अपनी  १३  PEXS  की  बैठक  में  बिना  किसी  संशोधन  के  सहमत  हो

 गई  है  ।

 (¥)  कि  लोक-सभा  २७  ce  को  पारित  किये  गये  निष्क्रांत

 सम्पत्ति  प्रशासन  )  १९५६  पर  राज्य-सभा  अपने  १३

 १९५६  की  बैठक  में  बिना  किसी  संशोधन  के  सहमत  हो  गई  है  ।

 (4)  कि  लोक-सभा  द्वारा  ८  EUs  को  पारित  किये  गये  सड़क  परिवहन

 निगम  )  PER  पर  राज्य-सभा  १४  दिसम्बर

 PENG  की  बठक  में  बिना  किसी  संशोधन  के  सहमत  हो  गई  है  ।

 (&)  कि  लोक-सभा द्वारा  ७  REXE  को  पारित  किये  गये  स्त्री  तथा  बाल

 संस्था  श्रनज्ञापन  विधेयक  PaxXE  पर  राज्य-सभा  अपनी  १४

 १९५६  की  बैठक  में  बिना  किसी  संशोधन  के  सहमत  हो  गई  है
 ॥

 कार्य  मंत्रणा  समिति  का  प्रतिवेदन  स्वीकृत  ५: (|  ११६७-६०

 छियालीसवाँ  प्रतिवेदन  स्वीकृत  gar  |

 श्रनुप्रक  अनुदानों  को  मांगें  RPEG—YRLO

 उत्पादन  तथा  प्राकृतिक  संसाधन  ग्रोवर  वैज्ञानिक  गवेषणा

 मंत्रालयों  सम्बन्धी  वर्ष  १६  YE-Y9 Al की  अनुपूरक  अनुदानों की  मांगों  पर  चर्चा
 की  गई  अर  सारी  मांगें  स्वीकार  कर  ली  गई  |



 १२३७ [  देनिक  संक्षेपिका  |

 जीवन  बीमा  निगम  के  तमंचा  रियों  के  वेतन क्रम  कौर  सेवा  की  wea  शर्तें  निश्चित  करने

 के  बारे  में  चर्चा  RR  VOM  VAY

 श्री  साधन  गुप्त  ने  जीवन  बीमा  निगम  के  कर्मचारियों  के  ह  श्र  सेवा  की

 अरन्य  शर्तें  निश्चित  करने  के  बारे  में  चर्चा  wees  की  ।

 १८  2EUg  की  कार्यावलि

 झनझन  प्रचुर  की  मांगों  श्रागे  शौर
 चर्चा  कौर

 प्रतिपूरक
 तथा  झ्राधिक्य  भ्रनुदानों  की  मांगों  पर  चर्चा  कौर  लोक-प्रतिनिधित्व

 विधेयक  पर  विचार  श्र  उसे  पारित  करना  ।


